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कोई तीन साल की बात है, गाधीजी ने मुझसे कहा “हिन्दी में हुडी 
ग्रोर चलण पर एक ऐसी सरल पुस्तक लिखों जो हर कोई आसानी से 
समझ सके | ” उसी आज्ञा का फल यह पुस्तक है । 

सारी कहानी दो हिस्सों में सुनाई गई हे । जब लिखना शुरू किया 
था तब तो सोचा था कि पूर्व भाग मीमांसा का होगा श्रौर उत्तर भाग 
उपए की हुडी का इतिहास होगा,ग्रोर सारा-का-सारा स्वयं में ही लिखंगा। 
पर मीमांसा-भाग समाप्त करते-करते जब इतिहास-भाग के लिए मसाला 
(कट्ठा करने लगा तब स्मरण आया कि “फंडरेशन आफ़ इडियन चेम्बसं 
'पफ़ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री” के तत्वावधान में श्री पारसनाथजी ने, कुछ 
५ल पहले, रुपय को हुण्डी का एक अच्छा इतिहास अग्रेजी मे लिखा 
था। इसलिए उपयुक्त यही लगा कि में श्री पारसनाथजी से कहू कि 

ग्रथ का इतिहास-भाग भी वही लिख दे और उसमे यथासम्भव 

वेज तक को बातों का समावेश कर दे । 

इस तरह मीसासा-भाग मेने लिखा और इतिहास-भाग श्री पारस- 
तराथजी ने। 

जिनकी भ्राज्ञा से यह सब कुछ हुआ वे तो फाटक के भीतर बन्द 
है, इसलिए छपने के पहले इसे गांधीजी को दिखा देना असम्भव था । 
उन्हें बिना दिखाए हो यह छावाखाने में जा रहा है । 

गांधीजी की आज्ञा थी कि इस जटिल विषय को सरल भाषा में 
लिखा जाय । हम दोनों ने कोशिश तो यही की ह, पर कहां तक सफलता 
मिली हे यह तो पाठक ही बता सकेंगे । 

जिनकी श्राज्ञा से यह पुस्तक लिखी गई उन्हीं महापुरुष के चरणों 
थे यह समपित की जाती है । 
् 
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इस पुस्तक के नाम को सुन कर शायद किसी का यह खयाल हो 
कि यह चांदी के सिक्के की कथा है, जिसमें यह बताया गया है कि चांदी 
पहले खानों में से केसे निकली, फिर कैसे गलाई गई, कैसे इसके पात बने, 
फिर टकसाल में कैसे रुपए ढाले गए, इत्यादि । बच्चों की बालबोधिनी 
में अक्सर ऐसी कथाएं ग्राती हें ।पर यह इस पुस्तक का विषय नहीं हे । 
इस पुस्तक का सम्बन्ध है रुपए की करामात से । 

इसे सुन कर भी शायद कोई हंस पड़े । 'कौन है नावाकिफ रुपए की 
करामात से कि इसकी भी कहानी लिखी जाय ”' ऐसा वह कह तो सकता 
हैं । पर यह कथन अज्ञान का द्योतक होगा | रुपए की बाहरी ताकत से 
लोग चाहे अ्नभिज्ञ न हों, पर रुपए के पीछे कौन-सी शक्ति है जिसने 
इसे ताकत दी, इस बारे में ग्राम जनता का ज्ञान बिलकुल भअपूरं है। 

उदाहरणार्थ, आम लोग तो यही मानते हैं कि रुपए की कीमत स्थिर 
है । जिन्‍सों की दर चाहे घट-बढ़े, पर रुपए की दर तो सुमेर की तरह 
प्रचल है । यह कथन उतना ही सत्य है, जितना कि यह कहना कि “ पृथ्वी 
अचल हूं । पृथ्वी नहीं, सूर्य, चांद और तारे ही घ॒मते हैं । यदि पृथ्वी 
घ॒मती तो रात के समय हमारे पांव ऊपर की ग्रोर और सर नीचे की 
ग्रोर होता । कोई नादानं ही ऐसी नादानी की बात कह सकता है। पर 
जैसे पृथ्वी घमती हैँ वैसे ही रुपए की कीमत भी घटती श्रौर बढ़ती है। 

सन्‌ १९२६-२७ में बड़े जोर से एक आन्दोलन हुश्ना था कि रुपए 
की दर १ शिलिंग ६ पेंस निर्धारित न होकर १ शिलिग ४ पेंस निर्धारित 
हो। रुपए की दर के सम्बन्ध में इसी तरह का एक आन्दोलन सन्‌ १६१६ 
में भी बड़े जोर-शोर के साथ चला था। उस्‌ सुझ्रुम सरकार ने रुपए की दर 
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२ शिलिग निर्धारित की थी । प्रजा-पक्ष के लोगों का कहना था कि यह 
दर ऊँची है, १ शिलिग ४ पेंस से ऊँची दर हगिज निर्धारित नही होनी 
चाहिए, इससे ऊंची दर टिक नहीं सकेगी और ऊंची दर टिकाने की कोशिश 
से देश को हानि है । हुआ भी ग्रन्त में ऐसा ही, पर करोड़ों रुपए खो देने 
के बाद । इसके पहले भी एक अआ्रान्दोलन १८९३ झौर फिर १८९८ के 
करीब इसी तरह दर के सम्बन्ध में चला था । 

यह रुपए की दर का झगड़ा क्या था? रुपएकी दर आखिर हे क्या? कंसे 
इसकी निर्धारित दर को टिकाया जाता हैं? घटा-बढ़ी दर में क्योंकर होती 
हैं ? घटा-बढ़ी से हानि-लाभ क्‍या है ? क्‍या कोई घटा-बढ़ी के लिए 
जिम्मेदार हैं? कौन इसकी व्यवस्था करता हे ? समाज में सिक्‍के का स्थान 
क्या है, और प्राचीन सिक्‍्का-प्रथा और ग्रब की सिक्‍का-प्रथा में क्या भेद हैं? 

इन प्रश्नों के भमेले में शायद कोई पड़ता ही नहीं | इस प्रश्न 
को जो समभना चाहते भी हें वे यह मान कर सन्तोष करते हे, कि यह 
प्रश्न अथथ-शास्त्री ही समझ सकते हैं, यह चीज सर्वसाधारण के बते के 
बाहर की है । फिर भी यह सही है कि रुपए की कथा जितनी रोचक है 
उतनी जटिल नहीं है । जटिल थोड़ी-सी है, तो अर्थ॑-शास्त्रियों ने बड़ी- 
बड़ी पेचीदा शब्दमाला का प्रयोग करके इसे और भी जटिल बना 
दिया है । सीधी भाषा में लिखने से यह सम्भव है कि हम इसे सरल 
बना दें । 

पहले पहल तो हमें यह जानना चाहिए कि यह रुपया हैँ क्या ? 

“भाई भलो न भैयो सबसे बड़ो रुपैयो '--ऐसा जब कोई कहता हे तब 
तो रुपए के निश्चित मूल्य को ध्यान में रव कर यह उक्ति नहीं कही 
जाती; क्योंकि रुपए की निडिचत निर्धारित मूल्य और “भैयो भाई के बीच 
यहां तुलना नहीं है । यहां तो रुपए को धन का साधारण प्रतीक मान कर 
उसकी महिमा को बखाननों है। पश्रौर उस महिमा को शास्त्रीय विधि से 
समभ,े के लिए हमें गहरे पानी में उतरना होगा, रुपए के सब पह- 
लुओ्नों पर विचार करना होगा श्रौर उन पहलुझ्रों से क्या हानि-लाभ है, 
समभना होगा । 


पर मेरा प्रस्ताव है कि सबसे पहले हम यह समझ लें कि सिक्के के 
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चलण की जरूरत क्या है और कंसे-कंसे इसकी व्यवस्था में प्रगति 


हुईं । 
सिक्‍के की आवश्यकता 


एक पल के लिए हम यह कल्पना करें कि एक ऐसा समाज हैँ जिसमें 
सिक्‍का हूं ही नहीं; श्रौर फिर ६ । अपने मन में एक ऐसा नक्शा खेंचें जो 
हमें यह बताये कि बिना सिक्‍के के उस समाज का रोजमर्रा की ख रीद-फरोख्त 
और लेन-देन का व्यवहार कैसे चलेगा । मान लीजिए कि ऐसे बेसिवके 
के समाज में एक मनुष्य के पास कुछ गन्न है और कुछ नए बस्त्र भी हे। 
दूसरा उसका पड़ोसी है । उसके पास कुछ कपास है, और कुछ भूसा भी है । 
एक तीसरे पड़ोसी के पास घी है, और कुछ तेल भी है । 

अब ये तीनों आदमी सुबह उठकर कुछ तरकारी श्रौर दूध खरी- 
दने के लिए निकलते हैं और दूध और तरकारी बेचनेवालों के पास 
पहुँचते हें। दूधवाले को एक ने कहा कि मेरे पास कुछ कपड़ा हे, उसे तुम 
ले लो और बदले में मुझे दूध दे दो | इसी तरह तरकारी बेचनेवाले से 
इसने कहा कि कुछ तरकारी दे दो और बदले में मुझसे कुछ भ्रन्न ले लो । 
पर तरकारी बेचनेवाले और दूध बेचनेवाले दोनों को न कपड़ा चाहिए, 
न अन्न च।हिए । इसलिए वे या तो कपड़े या अन्न से तरकारी और दूध 
का बदला करने से इन्कार करेंगे, या दूध और तरकारी के बदले में इतनी 
ज्यादा मिकदार अन्न और कपड़े की मांगेंगे कि शायद ये सज्जन बिना दूध 
और तरकारी के रहना पसन्द करेंगे। नतीजा यह होता है कि बिना दूध 
धझौर तरकारी के ही ये सज्जन वापिस घर लौट श्राते हैं । 

दूसरे पड़ौसी के पास कुछ कपास और भूसा है। दूध बेचनेवाले को 
भूसे की जरूरत है, इसलिए भसे से दूध का बदला करने पर तो वह राजी 
हो जाता हैं; पर कपास उसे नहीं चाहिए | इसलिए कपास पड़ोसी के 
पास ज्यों-की-त्यों ग्रनचाही वस्तु के रूप में पड़ी रह जाती है । 

इसके बाद ये तीनों पड़ोसी कुछ मसाला खरीदने निकलते हैं । मसाले- 
वाले को कुछ कपड़े की जरूरत है। इसलिए प्रथम सज्जन का कपड़ा लेकर 
बहु बदले में उसे मसाला दे देता है । पर उसे श्रन्न नहीं चाहिए । इसलिए 
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उपरोक्त सज्जन का अन्न ज्यों-का-त्यों उनके पास रह जाता हे। अन्य 
पड़ोसियों के पास कुछ घी है, तेल है, कपास हे और भूसा है। उन्हें भी 
मसाला लेना हैं । पर मसालेवाले को न घी की जरूरत है, और न उसे 
तेल, कपास या भूसा चाहिए । इसलिए वह इन चीजों के बदले में मसाला 
देने से इन्कार कर जाता है । 


अदला-बदली की व्यवस्था से असुविधा 


अब प्रथम सज्जन को दूध, तरकारी, मसाला, ये तीन चीजें लेनी थी । 
उनमें से उन्हें केवल मसाला मिला । इनके पड़ोसियों को भी तीनों चीजे 
लेनी थीं | उनमें से केवल एक को दूध मिला। भ्रब ये सब लोग इसी खोज 
में हे कि जो चीजें इनके पास हैं उनकी चाह वाला कोई दूध, तरकारी 
श्रौर मसालाफरोश मिले तो इन लोगों को अपनी इच्छित वस्तुए मिलें । 
और जब तक परस्पर की इस अ्रदला-बदली की चाह वाले मनुष्य नहीं 
मिलते तब तक इन्हें अग्रपनी इष्ट वस्तुओं के बिना गुजारा करना पड़ता 
हैँ । इन लोगों के पास जो चोजें हे उनकी जरूर किसी-न-किसी को चाह 
हैं । वेसे ही जिनके पास दूध, तरकारी और मसाला है उन्हें भी इन चीजों 
को देकर दूसरी चीजें लाना है। पर जब तक परस्पर की अदला-बदली 
वाले मनुष्य नहीं मिल जाते तब तक सभी को अपनी-अपनी इच्छा-पूर्ति 
के लिए बंठ रहना पड़ता हैं । 

इस उदाहरण के आधार पर हजारों बेचनेवाले और हजारों 
खरीदनेवालों कल्पना कर सकते हैं, जिनमें किसीको कोई चीज चाहिए 
ओर किसीके पास कोई चीज आवश्यकता से ज्यादा है, जिसके लिए वह 
गाहक ढुंढ़ रहा है। इन चीजों की अदला-बदली के लिए ये हजारों श्रादमी 
गाहक ढूंढ़ते-ढूँढ़ते शाम तक थक जांयगे और फिर भी शायद उनका सौदा 
समय पर समाप्त न होगा । एसे समाज में समय की कितनी बरबादी होगी 
कितनी अव्यवस्था होगी, भोले आ्रादमी को चालाक आदमी कंसे ठग 
लेगा-- इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती हैं । 

इसके झ्ललावा ऐसे समाज में यह जोखिम तो रहेगी ही, कि इस 
प्दला-बदली में वस्तु की जात बिगड़ेंगी, भोर तोल-जोख में चीजें बरबाद 
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भी होंगी । समय की बरबादी, चीजों की बरबादी और चीजों की जात 
की बरबादी ! और रोज का भगड़ा, तकरार, ठगी, यह अलग । जेसे 
बिना राजा के राज्य में अंधेर अ्रवश्यम्भावी हे वेसे ही बिना सिक्‍के के 
समाज मे लेनदेन के राज्य में यह अंबेर अनिवायं हो जाता है । 

अंधेर को मिटाने के लिए, व्यवस्था-स्थापना के लिए, शांति रक्षा के 
लिए ज॑से मनुष्यों ने मिल कर मनु से राज्यसिहासन पर बंठने की प्राथंना 
की, और उन्होंने राजा बन कर सुख और शांतिका संचार किथा, वंसे 
ही किसी समझदार राजा ने समाज के लेनदेन के क्षेत्र में अराजकता 
और इस गड़बड़ को मेटने के लिए सिक्‍के को राज्यसिहासन पर 
बेठाया । 

जसे बुरी राज्य-प्रणाली, शांति और अ्रमन का स्थापन करके भी, अन्य 
बातों में समाज को हानिप्रद हो सकती है, वेसे ही सिक्‍का-प्रणाली भी यदि 
बुरी तरह या बदनीयती से संचालित की जाय तो सिक्के के क्षेत्र में 
राजकता और नियम होते हुए भी, समाज के लिए हानिकारक साबित 
हो सकती हैं । 

जो हो, सिक्के की समाज में क्‍या आवश्यकता हैँ, इसके बिना 
कितनी असुविधा हो सकती हे, इसका उत्तर ऊपर दिये हुए काल्पनिक 
उदाहरण से समझ में आ जायगा। 

सिक्‍का शरू-शुरू में कब चला, यह बताना तो असंभव हैँ। पर हजारों 
साल पहले सिक्‍का था, इतना तो निद्दिचत हेँ। प्राचीन समय में सोना 
चांदी, तांबा, पत्थर, कौड़ी--इनके अलावा श्रौर भी वस्तुओ्नों के सिक्‍के 
चलते थे । 

वैदिक काल में यहां सोने के सिक्के चलते थे जिनके नाम निष्क, 
दशतमान, सुवर्ण, पाद आदि थे। बाद चांदी के सिक्‍कों के नाम मिलते 
हे--जसे पण, कार्षापण, विशतिक, त्रिशतिक ग्रादि । रुपया शरशाह का 
चलाया हुआ बताया जाता है । 


सिक्का राजा ने क्‍यों चलाया ! 
यह प्रइन हो सकता हैँ कि सिक्‍का राजा ने ही क्यों चलाया ? व्यापारी 
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भी तो चला सकते थे । या तो इन अदला-बदली करनेवालों ने ही क्‍यों न 
इसका संचालन किया ? इसका उत्तर कठिन नही है । 

यदि लोग जिन्‍मसों की अदला-बदली छोड़ कर सिक्‍के से हर चीज की 
अ्रदला-बदली करे, ज॑सा कि सिक्‍के के आविर्भाव के बाद होता आया है, तो 
यह आवश्यक हैँ कि तिक्‍के की साख इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि उस 
साख में किसीको वहम या शक करने के लिए रत्ती भर भी गुजाइश न 
हो । यदि हम जिन्‍सों की जिन्‍सों से अ्दला-बदली करते हे तो उन अदला- 
बदली की जानेवाली जिन्‍्सों की जात, उनकी माप-तौल वगरह, सब चीजों 
को सामने रख कर कितनी अमुक जिन्स से कितनी दूसरी शअ्रमुक जिन्स 
की अ्दला-बदली हो, इनका लेने और देनेवाले दोनों को विचार करना 
पड़ता है । इस विचार में बहस-मुबाहसा तो होता ही है, पर चूंकि किसी 
भी जिन्‍स की जात हर हालत में एक-सी नही बनी रहती, इसलिए जात 
की निरख की बार-बार जरूरत पड़ती हूँ । इसमें समय की बरबादी होती 
हैं, बकभक होती हे--फिर भी लेने-देनेवाले को पूरा सन्तोष नहीं होता। 

इस बकभक को मिटाने के लिए ही तो सिक्‍का सिंहासन पर बंठा 
था। इसके माने यह थे कि सिक्‍के के सफलता से चलने के लिए यह 
ग्रावरयक था कि ज॑से जिनसों की जात और माप-तौल के बारे में रोजमर्रा 
की निरख की जरूरत पड़ती थी वेसे कोई जरूरत सिक्‍के की जात और 
माप-तौल की निरख के सम्बन्ध में न रहे-श्रर्थात्‌ सिक्कों में जो धातु 
हैं उसकी जात सदा यकसां हो और उसकी तोल भी सदा यकसां हो । 
इस निर्श्चितता से ही तो सिक्के की धाक और साख जमती हैँ । फिर 
यदि सिक्‍के की भी जात, माप-तौल पर लेने-देनेवालों के बीच बहस जारी 
रहे, तो सिक्‍के के राज्य में भी वही ग्रराजकता आरा जाती हूँ जो जिन्‍्सों 
की अदला-बदली में थी, ओर सिक्का एसी हालत में एक अ्रजा-गल-स्तनवत्‌ 
निकम्मी चीज बन जाता है । 

प्राचीन समय में जब सिक्‍के का आ विर्भाव हुआ तब सिक्‍के की कीमत 
इसी बुनियाद पर टिकी थी कि इसमें कितनी, कौनसी और कितनी 
अ्रच्छाई की धातु है । धातु की कीमत पर ही तो आखिर सिक्‍के की 
साख थी । मान लीजिये कि एक सुवरएए-मृद्रा में एक तोला 
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खालिस १०० की अच्छाई का सोना है, तो उस मुद्रा की कीमत है-- 
१ मुद्रा 5 १ तोला १०० की अच्छाई का सोना । जब एक मनृष्य एक 
गाय १ सुवर्ण मुद्रा में बेचता था तो वह यह मान लेता था कि मेने एक तोला 
सोना १०० काँ अच्छाई का पाया है; यानी उस मुद्रा की साख इस बात 
पर थी कि निदचयात्मक रूप से उसमें १ तोला सुवर्णा हे श्र वह सुबर्ण 
१०० की अच्छाई का हे । गाय बेचनेवाले को इन दो बातों के सम्बन्ध 
में कभी कोई शक नहीं होना चाहिए कि मुद्रा में सोना १ तोला से कम भी 
हो सकता है, या तो अ्रच्छाई १०० नहीं, €८५ भी हो सकती हैं । और यह 
निश्चय कैसे होगा ? 

सीधी बात है । जब तक उस मुद्रा की अच्छाई और वजन के बारे 
में कोई जोरदार व्यक्ति जामिन नहीं हैं तब तक उस मुद्रा की तौल ओर 
अच्छाई के बारे में लोगों के दिल में पूरा इतमीनान नही हो सकता । राजा 
को मुद्रा चलाने में क्यों बीच में पड़ना पड़ा, प्रजा ने ही क्यों नहीं मुद्रा 
चला दी, जिन्‍सों की श्रदला-बदली करनेवालों ने ही यह कारोबार क्‍यों 
न चला लिया, इसका उत्तर गअ्रब समझ में-श्रा जायगा । 

प्रजा यदि मुद्रा चलावे तो फिर उसमें भी एक ऐसे जबरदस्त व्यक्ति 
की जरूरत पड़ेगी जिसकी साख आसमानी सुलतानी हरकतों से पैदा हुई 
बेबसी को छोड़ कर बाकी श्रुव की तरह अचल हो। यदि लोभवश कोई 
मुद्रा का सोना कम कर दे या उसकी अच्छाईं कम कर दे, तो फिर लोग तो 
चौपट हो जांय; प्रौर मुद्रा चलानेवाला लोगों की श्रद्धा का श्रघटित 
फायदा उठा कर मालामाल हो जाय । और ऐसे धोखेबाज को फिर चाहे 
कारागार में ही क्यों न ठेल दिया जाय, पर लोंगों को जो चौपट कर दिया 
गया उस घाटे की पूर्ति तो होने से रही । 

इस तरह की धोखेबाजी न हो, लोगों की सिक्‍के की अ्रच्छाई श्रौर तोल 
में अट्ट श्रद्धा बनी रहे, इस आ्राववासन के लिए राजा को छोड़ अ्रन्य कौन 
व्यक्ति उपयुक्त हो सकता था ? इसके यह माने नही कि किसी राजा ने 
ऐसी धोखेबाजी नही की है । इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हें सही, 
जहां राजा ने भी लोभ का संवरण न करके एसा श्रघटित कर्म किया । पर 
एसे उदाहरण कम हे । और यह बात भी हूँ कि राजा के द्वारा इस तरह 
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की गई धोखेबाजी के कारण जो क्षति हुई हो उसकी पूर्ति की संभावना है। 
साधारण नागरिक तो धोखा देकर नौ-दो-ग्यारह भी' हो सकता हैं। इस- 
लिए इस काम के भार के लिए स्वभावतया ही राजा सर्वश्रेष्ठ माना गया । 

कई मुल्कों में कई ऐसे सेठ भी हुए हैँ जिनकी साख को लोगों ने राजा 
की साख से कहीं ऊंचा माना । यहा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में 
जगत्‌ सेठ को मुद्रा चलाने का अधिकार था, और वतंमान समय में तो प्राय: 
हर मुल्क में सिक्‍्केकी व्यवस्था के लिए एक विशेष बेकके हाथ में ही सिक्‍के- 
सम्बन्धी सारा कारोबार चला गया हूँ । पर शुरू-शुरू में यह संभव नहीं 
था कि सिक्‍के की व्यवस्था किसी साधारण नागरिक के हाथ में हो । 
इसलिए राजा के हाथ में इस व्यवस्था का होना अनिवाय॑ हो गया । 

इतिहास-लेखक एक यूग को सुवर्ण-युग के नाम से पुकारते हैं । इसके 
बाद का यूग रोप्य-यूग हुआ, पीछे ताम्र-युग और अन्त में लौह-यूग आया। 
सुवर्णों पृथ्वी के गर्भ मे शुद्ध अवस्था में श्रन्य किसी धातु से अ्रमिश्र मिलता 
है, और चांदी अन्य धातुओं से मिश्रित अ्रवस्था में मिलती हैं । इसलिए 
चांदी एक युग में सुवर्णां की अपेक्षा दुलंभ भी मानी जाती थी । यही कारण 
था कि उस प्राचीन काल में चांदी और ताम्र सुवर्ण से कहीं ज़्यादा 
मूल्यवान माने जाते थे । जो हो, आज तो सोने और चांदी के सिक्‍के ही 
भ्रधिक लोकप्रिय हें, और इस लोकप्रियता के पीछे दृढ़ कारण भी हें । 

[4 किक $ ७ 
सिक्का सोने-चांदी का क्‍यों ९ 

ग्रन्य किसी धातु या जिन्स के भी सिक्के कायम किए जा सकते 
हैं। मसलन, एक सेर गेहूं का भी सिक्का हो सकता है।पर इसमें कितनी 
भारी अडचनें हें, यह सहज ही समभ में भ्रा जायगा । यदि एक सेर गेहूं का 
एक सिक्का चलाया जाय, तो फिर १-१ सेर गेहूं को अलग-अलग कोथ- 
लियों में हमें भर देना पड़ेगा । उसमें काम तो काफी बढ़ ही जायगा; पर 
जो साल भर की पुरानी कोथली होगी उसमें से, यदि वह फट गई तो, कुछ 
गेहूं निकल भी जांयगे । इसलिए तौल का कोई भरोसा नहीं । गेहूं की जात 
भी २-४ साल के बाद कोथ ली में खराब हो सकती हँँ। इसलिए नई कोथली, 
जिसमें नया गेहूं होगा, उसे तो लोग स्वीकार कर लेंगे, पर पुरानी कोथली 
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को कोई छएगा भी नहीं, क्योंकि उसके गेहूं की जात के सम्बन्ध में भी कोई 
खातिर नहीं । नतीजा यह होगा कि नई कोथली औ्रौर पुरानी कोथली, 
यानी नए और पुराने सिक्के की कीमत में फके पड़ जायगा । पुरानी कोथली, 
अर्थात्‌ पुराने गेहूं के सिक्के, का बट्टा लगने लगेगा--अथरत्‌ उसकी कीमत 
नई के म॒काबिले में नीची होगी। इसके अलावा गेहूं की कोथली का सिक्‍का 
वजनी भी होगा । १०० सिक्‍कों को एक साथ उठाना करीब-करीब 
ग्रसम्भ व-सा होगा । और भी अड़चन हैँ । कोथलियों का कपड़ा किसी काम 
में न आकर बरबाद होगा, वह फिजूलखर्ची अलग। मेरा खयाल हूँ कि 
इसमें कितनी असुविधा हो सकती है, इसे विस्तार से समझाने की जरूरत 
ही नहीं हैं । बताना तो यह है, कि यदि हम सुविधा-असुविधा का खयाल 
छोड़ दें, और कीमत की स्थिरता का खयाल भी छोड़ दे, तो सिक्का किसी 
भी चीज' का हो सकता हैँ । ऐसे असुविधावाले सिक्‍कों का हमें प्राचीन 
समय में वर्णन भी मिलता हैं । 

सिक्‍का मेहनत की बुनियाद पर भी रचा जा सकता हूँ । मसलन, 

' संस्कृत व्याकरण में 'पंचग:', 'पंचाइवा', 'मौद्गिकम्‌' जंसे शब्द 
मिलते हें जिनसे पता चलता हे कि प्राचीन समय में यहां पशु, श्रनाज 
श्रादि से चीजें खरोदी”' जाती थीं। अंग्रेजी में |९८पा!शाए शब्द 
“शग्राथिक' के अर्थ में व्यवहृत होता हु। इसकी व्युत्पत्ति लेटिन भाषा 
के [१2८५7 शब्द से है, जिसका श्रर्थ हें ढोर, अथत्‌ गाय-बल । कहते 
हें कि महाकबि होमर ने जब कभी किसी चीज को कौमत बताई हे तब 
बलों की संख्या में--सो भारत की तरह ग्रीस में भी मुल्य मापने का 
काम इन पशुओं से लिया जाता था। 

प्राचीन काल में धनिकों के धत की माप भी पशश्रों से की जाती 
थी । श्रमुक पुरुष के पास इतनी करोड़ गाएं थीं, इसका तात्पयें इतना 
ही है कि इतनी करोड़ गायों की उसके पास सम्पत्ति थी। श्रमुक ने 
इतनी करोड़ गाएं दान में दीं, यह भी दान को माप का द्योतक हैं । 
इससे यह पता लगता हे कि जो स्थान श्राज सोने का या नोट का है 
वह किसी सम्रय पश्ुश्नों का रहा होगा । 
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एक मनुष्य की मेहनत के नोट निकाले जा सकते हैँ, जो उस नोट के स्वामी 
को यह ग्रधिकार देंगे कि वह नोट छापनेवाली बेक या उसकी कोई व्यवस्था 
करनेवाली संस्था से एक मनृष्य की मजदूरी चाहे जब श्राहवान कर ले। 

पर इसमें भी असुविधा होगी । एक मनुष्य की मजदूरी--वह मोटे की 
या दुबले की, जवान की या बूढ़े की ? रोगी की या नीरोग की ? इन सब 
अ्रसुविधाओ्ों को दूर करने के लिए स्वाभाविक ही यह तय पाया कि 
सिक्‍का ऐसी वस्तु का हो, जो ज्यादा सुलभ न हो, श्रर्थात श्रति अधिक 
मिकदार में जिस वस्तु की पंदाइश न हो, जो जल्दी न छीजे, ग्रर्थात्‌ जल्दी 
से घि&० न जाय; जिसकी जात में. सिक्‍का पुराना होने पर भी, कोई श्रन्तर 
न पड़े; और जिसकी जात ग्रम॒क अच्छाई की जांच-पड़ताल के बाद निश्च- 
यात्मक रूप से कायम की जा सके; जिसकी थोड़ी-सी मिकदार में कीमत 
बड़ी हो; और जिसके, चाहे जितने टुकड़े किये जांय, प्रत्येक टुकड़े की 
वजन के हिसाब से कीमत बनी रहे । 

गौर चकि एसी वस्तुएं सोना और चांदी ही थीं, प्रधान सिक्के की 
रचना इन्हीं धातुश्रों पर की गई । हीरे, पन्ने और श्रन्य रत्नों की रचना 
से थोड़े से वजन की काफी कीमत हो जाती पर इनकी जात में इतना ग्रन्तर 
होता हैं कि एक ही हीरा लाख रुपए रत्ती का भी हो सकता हे, और सो 
रुपए रत्ती का भी। सो सिक्‍के के वास्ते रत्न भी उपयुक्त नहीं थे। 
इसलिए वरमाल सोने-चांदी के गले में ही पड़ी । 
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इस सिलसिले में हमें नोटों की रचना श्रौर उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध 
में भी कुछजान लेना जरूरी है । 

सिक्‍का, जेसा कि हमने पहले बताया है, अ्रपनी कीमत स्वयं लेकर 
चलता है । एक सुवए-मुद्रा १ तोला खालिस १०० की अच्छाई के सोने की 
है,तो वह कीमत उस मुद्रा के भीतर ही भरी पड़ी है। पर नोटमें यह बात 
नहीं है । नोट एक दृष्टि से तो महज कागज का टुकड़ा है । कागज के टुकड़ 
की कीमत कंसी ? पर नोट को कीमत इसलिए हूँ कि हमें झरावश्यकता हो 
तो नोट निकालनेवाली संस्था से हम चाहे जब उस नोट की कीमत तलब 
कर सकते हे । 

आजकल तो सभी म्‌ल्कों की नोट निकालनेवाली संस्थाओं या प्रसारक 
कोठियों ([१०5९7ए८ 33777) ने नोट की स्वयंसिद्ध मुद्रा से अदला- 
बदली बन्द कर दी हूँ । पर इससे नोट की साख में,देखने में, कोई 
अन्तर नहीं हुआ्ना है, क्योंकि नोट के बदले में जिन्‍स या श्रम खरीदने 
में कोई कठिनाई नहीं है । नोट की जो कीमत हैँ वह इसी आश्वासन पर 
व्यवस्थित हे कि उसकी जिनस या श्रम से भ्रदला-बदली में कोई दिक्कत 
नहीं है, पर किसी कारणवश यदि नोट निकालनेवाली संस्था नेस्तनाबूद 
हो जाय या उस संस्था का दिवाला निकल जाय, तो फिर नोट की कीमत 
अखबार के टुकड़े से भी गई-बीती ! इसके विपरीत, मुद्रा की कीमत चूंकि 
मुद्रा के भीतर ही है, इसलिए मुद्रा निकालनेवाला राजा हतश्री हो जाय 
या सिहासनच्युत हो जाय तो भी मुद्रा के मालिक को कोई क्षति न 
होगी । ह 
शायद नोट और सिक्‍के की तुलना के लिए साक्षात्‌ विष्णु और विष्णु 
की भूत्ति की तुलना कुछश्रश तक उपयुक्त हो सकती है । साक्षात्‌ विष्णु 
स्वयं विष्णु हें,और पाषाण निरा पत्थर है। पर पत्थ रकी मूर्ति भक्त की दृष्टि 
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में प्राण-प्र तिष्ठा के बाद विष्ण-तुल्य ही इसलिए बन जाती है कि भक्ति-भाव 
से पूजने पर वह विष्णु की प्राप्ति करा देती है । कागज का टुकड़ा वैसे तो 
कागज ही है, पर नोट निकालनेवाली संस्था उसमें प्राणप्रतिष्ठा स्थापन 
करके उसे सजीव बना देती है-उसे कीमत का संपूर्ण प्रतिनिधित्व दे देती है । 

पर शायद नोट की संपूर्ण उपभा हुण्डी से दी जा सके, क्योंकि नोट 
एक तरह की बेमीयादी हुण्डी हे, जो चाहे जब नोट निकालनेवाली 
संस्था से सिकराई जा सकती हूँ । इस संबंध में यह बता देना आवश्यक 
हैं कि रुपए की मुद्रा भी एक प्रकार का चांदी पर छपा हुआ नोट-मात्र 
ही है । रुपए के भीतर जो चांदी हैं उसकी कीमत पूरे एक रुपए की नहीं 
हैं। रुपए में पहले कुल १६४ ग्रेन अथात्‌ १ १तोला चांदी थी और उस चांदी 
की कीमत, आज से कुछ समय पहले के भाव से (ग्रर्थात्‌ १०० तोले ८ 
६२॥ ) कुल ०-९-२॥ पाई की होती थी। हाल में नया रुपया ढाला 
गया है जिसमें चादी की मात्रा पहले से बहुत कम हे अर्थात्‌ १८० 
प्रेन में कुल €० ग्रेन । चांदी का भाव इस समय प्रायः १०० तोले- 
१२०) है । इस दर से भी नए रुपए की चांदी की कीमत प्राय: 
उतनी ही सी होती है । इसके माने यह हुए कि यदि रुपया चलाने- 
वाली सरकार की अवहेलना करके, रुपए की मुद्रा के भीतर भरी 
हुई चांदी की कीमत के आधार पर ही, हम रुपए को बेचे, तो €पएकी 
कीमत हमें कुल प्राय: ॥-7)॥ मिले । इसलिए रुपएके चांदी के सिक्‍के श्रौर 
नोट को हम स्वयंत्िद्ध मुद्रा नहीं कह सकते । 

पर वर्तमान समय में शायद ही ऐसा कोई मुल्क हैं जहां स्वयंसिद्ध 
मुद्रा कायम हो । १६३३ तक अमरीका का डॉलर स्वयंसिद्ध मुद्रा थी, पर 
वहां भी सिक्‍के के दामों में जब से सरकारी दस्तन्दाजी शुरू हुई और 
सिक्‍के के दाम गिराए गए तब से स्वयंसिद्ध मुद्रा, श्र्थात्‌ ऐसी मुद्रा जिसकी 
पूरी कीमत मुद्रा के भीतर हं। हो, नहीं रही । जहां तक खयाल कियाजाता हैं, 
ग्राज सभी सुसभ्य देशों में नोटों का, अर्थात्‌ प्रतीक-मुद्रा का ही चलण हूं । 

इस प्रणाली भ्रर्थात्‌ नोटों के चलण के लाभऔर हानियां अनेक हे । 
इसका विदलेषण आगे चलकर करेंगे । 
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के, ४ 
नोट क्‍या आया (९ 

पर स्वयंसिद्ध मुद्रा के बाद प्रतीक-मद्रा अर्थात्‌ नोट का आविर्भाव 
कैसे हुआ, इसका विचार भी कर लें। 

जब संसार में लेन-देन बढ़ा'और लाखों का लेखा और करोड़ों पर 
कलम चलने लगी तब स्वभावतया जिस मुद्रा को हमने कम वजनी और 
धनमूल्यवाली' माना था वह भी अधिक वजनी मालूम देने लगी। एक 
गाहक के यहां से हमें श्राज दस लाख रुपए का भगतान मंगाना है और 
दूसरे को उतना ही भेजना है, तो यदि सब-को-सब लेन-देन सुवर्ण-मुद्रा 
में ही हो, तो करीब २५,००० सुवणं मुद्राएं--यदि एक सुवर्ण मुद्रा की 
कीमत ४० रुपए मान लें तो --हमें देनी और लेनी होंगी । इन मुद्राओं 
का वेजन भी करीब ८ मन होगा । २५,००० सुवर्श मुद्रा के गिनने के 
लिए कितना समय चाहिए, और उस वजन को उठाने के लिए किसने 
ग्रादमी चाहिएं। उसमें समय की कितनी बरबादी होगी, इसकी कल्पना 
ग्रासान है । इसके अलावा यदि सिक्‍कों द्वारा भुगतान हो तो सिक्‍कों की 
घिसाई और उसके द्वारा होनेवाली धन की छीजत का भी प्रद्न तो है ही । 
इन सब अभुविब्रात्रों और क्षतियों के बचाव के लिए नोट अर्थात्‌ प्रतीक- 
मुद्रा ने प्रवेश किया। इस में न गिनते का इतना झंभेट,न इतना वजन ।१०० 
नोट यदि १०-१० हजार के दे दिये तो दस लाख का भुगतान समाप्त 
हुआ । 
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पर झ्ागे चल कर व्यापार और लेन-देन ज्यादा बढ़ा तब तो प्रतीक- 
मद्रा भी असह्य मालूम होने लगी और सारा लेन-देन चेक द्वारा ही होने 
लगा । चेक एक तरह का आाज्ञा-पत्र हे, जो आज्ञा देनेवाला अश्रपनी बेंक के 
नाम लिखता है कि इतना रुपया अमुक सज्जन को दिया जाय । और उस 
आज्ञापत्र पानेवाले को उतनी रकम बेक से मिल जाती है । स्वयंसिद्ध मुद्रा 
का प्रतिनिधित्व प्रतीक-मुद्रा को मिला, और उसके बाद एक कदम श्रागे 
चले तो प्रतीक-मुद्रा का स्थान चेक को मिला । सिक्‍के की प्रगति की यह 
कथा काफी दिलचस्प हे । 
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हमारे देश में तो बड़े शहरों को छोड़ कर चेक का चलण कहीं नहीं 
है । चेक तो वहीं चल सकता है जहां प्रथम तो बेंक हों, दूसरे जहां लेन-देन 
का काम भी ज्यादा हो और बड़ी-बड़ी रकमों का लेन-देन हो । चंकि गांवों 
में यह स्थिति नहीं है, इसलिए हमारे देश में तो,जेैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है,चेक का चलण बड़े शहरों तक ही सीमित है; और नोटों का कस्बों 
और बड़े गांवों तक । छोटे गांवों में तो चांदी और तांबे के सिक्‍कों का ही 
चलण है। पर ये चांदी-तांबे के सिक्के भी तो, जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है, एक तरह के धातु पर छपे नोट--प्रतीक-मुद्रा ही हैं, क्‍योंकि 
उनकी स्वयंसिद्ध कीमत का उनकी निर्धारित कीमत से कोई मेल नहीं 
खाता । 


नोट से लाभ 


प्रतीक-मुद्रा-प्रणाली के लाभतो स्पष्ट हैं । वजन कम होता है। लेन- 
देन में, गिनती करने में, समय की बचत होती हैं। मुद्रा हाथों में से रोज- 
रोज निकले, उससे धातु की जो छीजत होती है उसकी बचत होती है । पर 
एक और लाभ हैँ । मान लीजिए, सारे देश के लेन-देन के कारोबार के 
लिए १० करोड़ सुवर्ण-मुद्राओं की जरूरत हैँ। यदि प्रति म॒द्राकी ४० रुपए 
कीमत मान लें, तो इस हिसाब से ४०० करोड़ रुपए के सोने की, देश के 
लेन-देन की सहलियत के लिए जरूरत होगी । पर यदि नोटों का चलण 
है तो यही काम बहुत थोड़े सोने से चल जाता है । आखिर नोट का काम 
तो इतना ही है किवह उतनी निर्धारित मुद्राओ्रों का स्वामित्व मोट के 
स्वामी को सौंपता है । 

यह सही हैँ कि भ्राज ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां नोट के बदले बेंक 
सुवएं-मुद्रा दे दे । पर इससे नित्य-प्रति के व्यवहार में कोई बाधा नहीं 
पहुंची हैं । यदि सुवर्णा मुद्रा भी हमें नोटों के बदले में मिलती तो 
उस मुद्रा का उपयोग भी हम जिन्स, सम्पत्ति या मनुष्य-श्रम 
खरीदने में ही तो करते । श्रौर जब तक किसी मुल्क की साख सुरक्षित 
हूँ तब तक सुवर्ण-मुद्रा प्रचलित न हो तो भी नोट क्रय-विक्रय में वही क्राम 
देता है,जो काम सुवर्ण-मुद्रा देती । इसलिए सुवर्ण-मुद्रा का भ्रभाव किसी को 
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नहीं खटकता। साख सुरक्षित है या नहीं, इसका पता भी तो, हमारे 
नोट की कीमत विदेशों में क्या है, इसीसे लगता है । इस प्रदइन का विवेचन 
तो आगे चल कर करेंगे; यहां तो मुद्रा के बजाय नोट-चलण में क्या-क्या 
किफायत है, उसका दिग्दशंन कराना है । 

बताना तो यह था क्रि नोट का क्षेत्र इतना ही हैं, कि वह उतनी 
निर्धारित मुद्राओं का स्वामित्व नोट के स्वामी को सौंपता हैँ। मसलन, 
आपके पास दस सुवर्णा-म॒ुद्रा का नोट हैं। (यह उदाहरण-मात्र हे क्योंकि, 
जैसा कि ऊपर बताया गया है, गश्राज किसी भी मुल्क में स्वयंसिद्ध मुद्रा 
का चलण नहीं है) तो आप चाहे जब नोट-प्रसार करने वाली बंक या 
संस्था के पास जाकर अपना नोट देकर उसके बदले में १० सुवर्ण-मुद्राएं 
मांग सकते हे, जिसके कि आप अधिकारी हें, और वह बेंक आपको १० 
सुवए-मुद्राएं दे देगी, जिसके लिए कि वह बाध्य है । 

पर ऐसे किसी भी साधारण समय की कल्पना नहीं की जा सकती 
जबकि तमाम नोटवाले अपने नोट बेक को पेश करके बेंक से नोटों के 
बदले में मुद्रा मांगेंगे। यदि देश के कारोबार के लिए १० करोड़ सुवर्ण- 
मुद्राओं के चलण की जरूरत है,औ॥र लोग अपनी सुविधा के कारण मुद्राओं 
से नहीं, पर प्रतीक-मुद्रा श्र्थात्‌ नोटों से अपना काम चलाना चाहते हें, तो 
यह स्पष्ट है कि जब तक नोट चलानेवाली बेंक की साख साबित है तब तक 
कोई समभदार व्यक्ति नोट को भुना कर मुद्रा मांगने के भरंभट मेंन 
पड़ेगा । इसलिए बेंक सावधानी के लिए १० करोड़ सुवर्णा-मुद्राओं के 
प्रतीकों के पीछे केवल ३ करोड़ सुवर्ण-म॒द्रा अपने कोष में रखे तो भी 
पर्याप्त है । 

इसके माने यह हुए कि यदि हम अपना कारोबार केवल सुवर्ण- 
मुद्राओं से ही चलाना चाहते हें तब जहां १० करोड़ सुवर्णं मुद्राश्रों के लिए 
४०० करोड़ रुपए के सोने की जरूरत होगी वहां, यदि हम नोट- 
प्रथा को अपना लें तो, कुल १२० करोड़ रुपए के सोने से ही काम चल 
जायगा--श्रर्थात्‌ बेक १२० करोड़ रुपए के सोने के आधार पर आसानी 
से ४०० करोड़ रुपए की कीमत की प्रतीक-मुद्राओं का प्रसार कर देगी। 
ब्रेक को सोने में रोकना पड़ा कुल १२० करोड़ रुपया। नोट-प्रसार किये 
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कुल ४०० करोड़ रुपए की कीमत के । नोट-प्रसारिणी बेंक का तलपट 
ऐसी हालत में इस प्रकार होगा-- 
४०० करोड़ --नोट चलण में १२० करोड़--सोना खरीदा 
डाले, उसकी कीमत आ्राई २८० करोड--ब्याज पर रोका 


नील अनफनिन न मस पकबनकनबतकनजपनन. िननानानाझक।ीयओण अििताणजिणण 


४०० करोड़ ४०० करोड़ 

इस तरह २८० करोड रुपए का नाणा बेब्याज जो बेंक को मिल 
गया उसे लोगों को उधार देकर बेक मुनाफा बना खाएगी। देश के लिए 
यह किफायतसारी अ्रवश्य ही ग्राह्म चीज हैं । इस तरह नोट ने अपने 
गुणों से समाज को मुग्ध करके अपना सिक्‍का जमा लिया । 


नोट से हानि 


पर “जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार ।” नोटों में गण 
हे तो अवग॒ण भी हे । एक अवगुण तो प्रत्यक्ष हैं। चूंकि स्वयंसिद्ध मुद्रा 
की कीमत तो इसके गर्भ में ही है और प्रतीक-मुद्रा (नोट) की कीमत 
तो, जब तक प्रतीक -मुद्रा का प्रसार करनेवाली बेक सलामत हे,तभी तक 
कायम हे,इसलिए राज-दुराजी के जमाने में नोटों में लोग सहज ही विश्वास 
खो बठते हें और स्वयंसिद्ध सिक्‍कों का संग्रह करके उन्हें दबाने 
लगते हे । 

इस महायुद्ध में पोलेण्ड, फ्रांस वर्गरह मुल्कों में जहां-जहां राज गिरने 
की सम्भावना हुई वहां लोग नोटों में विश्वास खो बंठे । पर चूंकि स्वयं- 
सिद्ध मुद्रा का इन मुल्कों में चलण नहीं था इसलिए लोग जवाहरात या 
सोना-ऐसी वस्तुओं का संग्रह करने लगे,या ऐसी वस्तुओं को लेकर देश के 
बाहर भागने लगे। यहां भी, जब फ्रांस की हार हुई, उस जभाने में लोगों ने 
रुपयों का बुरी तरह संग्रह करना शुरू किया । यों तो जेसा कि पहले 
बताया जा चुका हें, रुपए का सिक्‍का भी एक तरह का नोट ही था, 
क्योंकि इसकी चांदी की कीमत तो कुल € आने २॥ पाई थी। पर रुपए 
के सिक्‍के के पक्ष मे कुछ बातें धीं। झ्ाखिर इसकी स्वयंसिद्ध कीमत 
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कागज के नोट की कीमत से तो ज्यादा ही थी | इसलिए लोगों ने घबड़ा- 
हट में इसका सग्रह करना शुरू कर दिया । 

यह सग्रह करने का मर्ज यहां तक बढ़ा कि छोटी रकमों के लेन- 
देन के लिए रुपए का सिक्‍का कुछ दिनों के लिए दुलंभ-सा होने लगा था। 
सिक्का की कोई कमी तो न थी, पर जब लोग भय से पागल-से हो जाते 
हैं उस समय बुद्धि से काम नहीं लिया जाता । इसलिए भयभीत लोगों 
ने चादी के रुपयों की घराहर इकट्ठा करके सिक्‍के का अकालस्सा पैदा 
कर दिया और अन्त में इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने 
एक रुपए का नोट भी छापा और सिक्‍तके दबा बेठने के विरुद्ध कानून भी 
बनाया । इस बीच में लोगों में भी विश्वास का पुन: संचार होने लगा । 
पर भय के या ग्रविश्वास के जमाने म॑ स्वयसिद्ध मुद्रा की या तो चांदी 
के रुपए-जैसी अ्र॑स्वयसिद्ध मुद्रा की साख तो कंसे सुरक्षित रहती हैँ और 
प्रतीक-मुद्रा की साख कंसे नेस्तनाबूद होने लगती है, इसका आभास इस 
आर पिछले महायुद्ध के इतिहास से मिल सकता हैं । 

इस दृष्टि से हम कह सकते हूं कि स्वयसिद्ध म॒द्रा के मुकाबिले म 
प्रतीक-मुद्रा का सबसे बड़ा दोष तो यह हूँ कि प्रतीक-मुद्रा की कीमत के 
स्थायित्व के बारे मे या सुरक्षितता के बारे में घबड़ाहट के जमाने मे पूरा 
यकीन तो कभी हो ही नहीं सकता । पर क्‍या इस सुरक्षितता के लिए 
इतनी बड़ी कीमत चुकानी वाजिब होगी, कि स्वयंसिद्ध मुद्रा का ही चलण 
रख कर हम सुवएं-मुद्रात्नों के भार का वहन करे,उनके गिनने-सम्हालने 
के भभट में समय खाबव और उनको छीजत-जो मुल्क के धन की छीजत 
होगी- उसे बरदाश्त करे ? और इसके प्रलावा, जो काम १२० करोड़ रुपए 
के सोने से चल सकता हूँ उसके लिए, जेंसा कि पहले बताया जा चुका हें, 
४०० करोड़ छप० की रकम को सोने में फंसा के रखे ?! 

राज-दुराजी में अरक्षितता 
आज हमारे देश मे नोटों का कुल चलण ध्राय:ः ८५०० करोड़ रुपए 


की कीमत का होगा । पर कुछ समय पहले यह चलण २५० करोड़ रुपए 
का था । इसके माने यह हैँ कि यदि रिजवं बेक, जो इन नोटों का प्रसार 
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करनेवाली बेक है, उसकी साख को ठंस पहुँचती तो इन २५० करोड़ के 
नोटों की कीमत को खतरा था । 

पर एसी स्थिति की हम कल्पना करें तब तो यह जानना चाहिए कि 
इससे कहीं ज्यादा खतरा तो सरकारी प्रोमिसरी नोटों की रकम को हो 
सकता था ओर इन सरकारी प्रोमिसरी नोटों में तो प्रजा की कुल 
रकम लगभग १००० करोड़ के लगी हुई थी- -ञ्रर्थात्‌ नोटों की २५० 
करोड़ की कीमत से चौगुनी रकम तो प्रोमिसरी नोटों में लगी हुई थी । 
इससे पता लगेगा कि नोटों की सुरक्षितता की जब हम बात करते हैं तब 
हम भूल जाते हे कि किसी भी राष्ट्र के पतन के कारण होनेवाली क्षति 
से बचन का तो कोई रामबाण उपाय हे ही नहीं, श्र उस्त होनेवाली 
सारी क्षति में, नोटों की कीमत नेस्तनाबूद हो जाने के कारण होनेवाली 
क्षति का स्थान भ्पेक्षाकृत छोटा है । 

नोट का स्वामी यह सहज ही कह सकता है कि सारी क्षति क्‍या होगी 
इससे मुझे क्या मतलब-मुझभे तो अपने नोट की कीमत के नाश से होने 
वाली क्षति का ही दर्द है । पर इसका उत्तर तो यह हे कि देश के सिक्‍के 
की नीति व्यक्ति की सुविधा के लिए नहीं, पर समष्टि की सुविधा के 
लिए बनाई जाती है, श्रौर इ्ष दृष्टि से स्वयंसिद्ध मुद्रा से प्रत्येक मुद्रा की 
सुरक्षितता कम होने पर भी देश के लिए प्रतीक-मुद्राशली का त्याग 
श्रौर केवल स्वयंसिद्ध म॒द्रा की नीति का ग्रहण बेशी खर्चीला होगा । 


रे 


प्रतीक-मुद्राशली मे एक दोष और हे--- यदि उसे दोष कहा जाय तो-- 
मर उस दोष का वर्णन करने से पहले कुछ तत्सम्बन्धी बातों का विवे- 
चन करना श्रावश्यक जान पड़ता हैं । 

हमने बताया है कि नोट-प्रसार करनेवाली संस्था यदि ४०० करोड़ 
रुपयों के पीछे १२० करोड़ रुपए का भी सोना रखे तो पर्याप्त होगा, 
क्योंकि जबतक बेक की साख अक्षत हैँ तबतक कौन नोट को भूना कर 
बदले मे सुवएं-मुद्रा मांगेगा ? इसलिए नोट की धाक अंशतः तो जो 
नोटों के पीछे सोना पड़ा है उस पर, बाकी नोट-प्रसारक बेंक की दक्षता, 
सावधानी और नेकनीयती पर है । 

मान लीजिएकि १२० करोड़ के सोने के महू ४०० करोड़ रुपए के 
नोटों के बजाय बेक ने किसी भी कारणवश, अपनी मर्जी से या बाध्य होकर, 
८०० करोड़ रुपए के नोट चलणम डाल दिये, तो जो सोने की मिकदार पहले 
प्रतिशत नोटों के पीछे ३० की थी वह सिर्फ १५ की रह गई । ऐसी हालत 
में सहज ही नोटों की साख में लोगों को कुछशक होने लगा | और मान 
लीजिए कि यदि नोट-प्रसारक बेक ने ८०० के बजाय उसी १२० करोड़ 
रुपए की कीमत के सोने की पूजी के बलपर १६०० करोड़ के नोट चलण 
में डाल दिये,तब तो फिर नोटों की साख जोरों से डूबने लगेगी। श्रौर यदि 
१६०० करोड़ के बजाय ३२०० करोड़ के नोट चलण मे डाल दिये तब तो 
लोगों में घबराहट फंल जायगी और लोग नोटों से दूर भागने लगेंगे,क्योंकि 
३२०० करोड़ के पीछे यदि कुल १२० करोड़ का ही सोना हो तब तो 
प्रति सौ नोट के पीछें केवल ३॥। रुपए का ही सोना रहा, जो बेक की 
देनदारी को देखते हुए अत्यन्त श्रल्प कहा जायगा । 

यह ग्रनहोना-सा उदाहरण जानबूभ कर ही दिया हैे। कोई समभ- 
दार बंक जानबूभ कर सुख-शांति के जमाने में ऐसी बेहूदी हृद तक नहीं जाती 
पर भ्रसाधा रण समय में ऐसी घटनाएं कई मुल्कों में हुई भी हे । भारतवर्ष 
की ही बात लीजिए | इस स़मय जहां नोट प्राय: ८०० करोड़ रुपए 
के हे वहां सोना कुल ४४ करोड़ रुपए का है । 
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नोटों का प्रसार करना झ्रासान काम हैं । उसके लिए जरूरत हें बस 
कुछ कागज की । टेढ़े समय मे या तो सरकार को कोई कजं देनेबाला नही 
मिलता या मिलता भी है तो बहुत कड़े सूद पर । इसलिए कई बार ऐसा 
हुआ है कि संकटापन्न सरकार ने अपनी आ्रावश्यकताग्रों की पूत्ति न तो 
टेक्स लगाकर की,न कं लेकर --- उसने बस नोट छापनेवाली मशीनों को 
दिन-रात चला कर अपना मतलब पूरा किया। प्राय: ऐसा भी हुआ हैं कि 
जिस सरकार ने यह तरीका अख्तियार किया उससे औनित्य की सीमा का 
उल्लंघन हुए बिना न रह सका --शऔर वह इतनी दूर आगे बढ़ गई कि उसका 
दिवाला निकल के ही रहा । 

फ्रांस की इतिहासप्रसिद्ध क्रांति के समय वहा कुछ नोट जारी किये 
गए थे, जिन्हें 05४8॥90 कहते थे । महन्त-मठाधं।णों की जो जायदाद 

जब्त कर ली गई थी उसी की पुश्ती या आधार पर ये नोट जारी किए 
गए थे । मगर उस जायदाद की कीमत से कही अधिक के नोट निकाल 
दिए गए और इसका नतीजा यह हुआ कि इनकी कीमत बहत नीचे गिर 

गई । कुछ काल बाद सरकार को मजबूर होकर इन नोटों को चलण 
. से हटा लेना पड़ा । 

२४ साल पहले रूस मे, कम्यूनिस्ट क्राति के समय भी एसी ही बात 
हुई । वहा चलण में जो सिक्‍क्रा था उसका नाम रूबल ([२०प०९) था। 
क्रांति से पहले एक रूअल की कीमत प्राय: २ शिलिग श्रर्थात्‌ १।०) थी। 
मगर बाद इसकी कीमत यहां तक गिर गई, कि कुछ समय तक रूस में आध 
सेर रोटी के २५० रूबल और ग्राध सेर चीनी के ६०० खबल लगते थे । 


फुलावट और गिरावट 


इस तरह थोड़े सोने की पूँजी पर बेहद परिमाण मे नोट निकालने 
की नीति को अंग्रेजीमे [[[900797" ५ [१0]70४ कहते है । हम इस झंग्रेजी 
परिभाषा के लिए “चलण की फूलावटी नीति'--इस मुहाविरे का प्रयोग 
कर सकते हे । इसी तरह किसी कारणवश नोट-प्रसारक बेक यह भी कर 
सकती हैं कि १२० करोड़ की कीमत के सोने के महे ४०० करोड़ रुपये की 
कीमत के नोट चलण में न रख कर केवल २०० करोड़ रुपए के नोट ही 
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चलण में रखे, या तो और भी घटा कर १२० करोड के ही' रखे । इस नीति 
को अंग्रेजी मे [20(|000790।9५ [१0|709 कहते हे। हिन्दी में हम इसे 
“चलण की गिरावटी नीति” कह सकते है । 

इस फलावटी नीति या गिरावटी नीति का क्‍यों प्रयोग किया जाता है, 
इसका विवेचन भी आवश्यक हे । पर यह विवेचन करने के पहले, नोट 
कैसे अधिक परिमाण में चलण में डाल करके फुलावट पैदा की जाती 
है और कसी नोट कम करके गिरावट की जाती है, इस प्रयोग को भी हम 
समभः ले । 

कोई नोट-प्रसारक बेक बिना सरकार की मर्जी के तो फुलावट या 
गिरावट ज्यादा हद तक कर ही नहीं सकती । इसलिए जब सरकारी 
मर्जी से यह काम होता डे तो सरकारी सहयोग भी अपने-आप मिल जाता 
है । ऐसी हालत में यदि फुलाबटी-नीति का प्रयोग करना होता है तो एक 
तरीका तो यह है कि सरकार जितना खन्‍्च करती है उससे कर कम उगा- 
हती है “यानी, मान लीजिए कि सरकार का खर्चा सालाना १००० 
करोड है, तो कर लगा कर सरकार ने उगाहा केवल ७५० करोड, और 
बाकी जो २५० करोड का घाटा है उसको वेसा-का-वैसा रखा, श्रर्थात्‌ कर 
वसूल करके उसकी पृत्ति नहीं की। नतीजा यह होता हैं कि कोष में आया 
७५० करोड़, और कोष से निकला १००० करोड़ । यह २५० करोड़ 
जो कोष से बेढ़ी निकला वह सरकार ने कहां से निकाला ? बस, सरकार 
ने सीधा-सा काम किया । उसने २५० करोड़ के नोट छापकर,या तो बेंक 
से नोट छपवाकर उसे उधार लेकर लोगों को चुका दिया, और इस तरह 
२५० करोड चलण में ज्यादा प्रवेश कर गया । 

यह तरीका तो तभी काम में लाया जाता हें जब कि सरकार 
ग्राथिक कठिनाइयों में फंसी हुई होती है, या तो दिवालिया बनने की 
राह पर होती है। पर कभी-कभी अपने देश का व्यवसाय सुधारने के 
उद्देश्य से भी, हुण्डी की दर गिराने के लिए फुलाबटी नीति की शरण 
लेनी पड़ती है। फूलावटी नीति से दामों में तेजी झाती है, और मात्रा से 
सीमा के भीतर, इस नीति का प्रयोग करने से व्यवसाय पर अच्छा श्रसर 

डता है; मुल्क की पंदाइश शभ्रौर कारखाने पत्रपते हे । विदेशी भ्रायात 
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पर इसका असर खराब पड़ता है । इसलिए धनी मुल्क भी कभी-कभी 
अपने लाभ के लिए इस नीति का सीमा के भीतर प्रयोग करते हे । 
उसका तरीका इस तरह का हैं । 

उदाहरण के बतौर हमने बताया है कि प्रसारक बेक ने ४०० 
करोड़ के नोटों के पीछे १२० करोड़ का सोना बतौर इसकी पुश्ती के 
रखा था । सोने की कीमत १ मुद्रा की १ तोला सोना थी और उसीका 
प्रतीक १ मुद्रा का नोट था। इसके माने थे १ तोला सोना८ १ मुद्रा ८ 
१ मद्रा का नोट | अर्थात्‌ १ नोट की कीमत १ तोला सोना थी | श्रब 
हमने यह निश्चय कर लिया कि हम अपने नोट की कीमत एक तोला 
सोना न रख कर केवल पौन तोला सोना ही रखेगे । तो फिर प्रसारक 
बेक के पास जो १२० करोड़ का सोना ४०० करोड़ के नोटों की पुश्ती के 
लिए था वह नोटों की ३० प्रतिशत कीमत का न रहकर ४० प्रतिशत 
कीमत का हो गया । फल यह हुआ कि १२० करोड़ के सोने के बदले 
में १६० करोड़ के नोट निकालने की हममें शक्ति हो गई। बस, हमने 
नए नोट निकाल कर बेक और सराफों की माफंत व्यापार में डाल दिये। 
व्यापार पनपने लगा । चीजों के दाम बढ़ने लगे । 

एक हद के भीतर फुलावट नीति से व्यापार, व्यवसाय-वाणिज्य 
ग्रौर कारखानों पर अच्छा श्रसर क्‍यों होता हैं, विदेशी झायात पर 
ब्रा असर क्यों होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे । 

मौसिम के दिनों में फसल जब पकती है तब अक्सर बाजार में रुपए 
की टान होती है । उसकी वजह से व्यापारियों में दिकक्‍्कत न हो और रुपए 
को कमी की वजह से किसानों की जिम्स नीचे दामों में न बिक जाय, इस- 
लिए बेंक ऐसी टान के समय में भी फ़ुलावट करती है सही, पर बह थोड़े 
समय के लिए, और स्वल्प मात्रा में। तरीका उसका वही है जो व्यापार- 
व्यवसाय की स्थायी उन्नति के लिए काम में लाया जाता है । 

पर जो अस्थायी होता है उसमें सिक्‍के की कीमत नहीं बदली 
जाती । वहां तो केवल यही होता हे कि नोट-प्रसारक बेंक अत्यन्त सस्ते 
ब्याज पर लोगों को रुपए उधार देती हैं। मान लीजिए कि ब्याज इतना 
सस्ता कर दिया कि लोगों को रुपया उधार लेकर कारोबार में लगाने में 


रुपए की कहानी 


ग्त्यन्त लाभ प्रतीत होने लगा, तो फिर चारों तरफ से धड़ाधघड़ लोग 
रुपया उधार लेना शुरूकरेंगे और नोट-प्रसारक बेंक दूसरी बेंकों के जरिए 
रुपया उधार देना शुरू कर देगी | मान लीजिए, इस तरह २५० करोड़ 
रुपए के नए नोट छाप कर बेक ने उधार दे दिये, तो चलण में २५० 
करोड़ रुपया और बढ गया । 

और गिरावट पैदा करने के लिए ठीक इससे उल्टे उपायों का प्रयोग 
होता है--यानी या तो सरकार कर ज्यादा वसूल करती है और खर्च कम 
करती हैँ या तो बेक खद ऊंचे ब्याज पर उधार लेकर बाजार से नोट 
खेंच लेती है । दोनों ही के कारण चलण में से नोट निकल आते हैं श्रौर 
चलण में गिरावट पैदा कर देते हुँ । जहां फुलावट के कारण दाम चढ़ते 
हें वहां गिरावट के कारण दाम गिरते हैं । 

फुलावट या गिरावट के सम्बन्ध म एक बात ध्यान में,रखने की है। 
ग्रावश्यकतानुसार नोट चलण में महज बढ़ गये या घट गए, केवल इसी- 
लिए उस स्थिति को फुलावट और गिरावट की स्थिति नहीं कहना 
चाहिए । आवश्यकता से अ्रधिक, और सो भी थोड़े से सोने पर, जब हृद 
से बाहर नोटों का चलण बढ़ चले तो फुलावट, और पर्याप्त सोने पर 
आवश्यकता से कम नोटों का चलण हो जाय तो गिरावट की नीति कही 
जानी चाहिए। मसलन, बेक ने यह नियम कर रखा है कि १०० के नोट 
के चलण के पीछे ३० प्रतिशत सोना बेंक के कोष में रहेगा; श्रब यदि 
सोने का अनुपात ३० से नीचे जाता हूँ तो हम क्रमशः फुलावट की ओर, 
गौर ऊपर जाता हैं ती गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं । 


विस्तार ओर संकोच 


स्वभाव से और उचित परिमाण से, भ्रावश्यकतानूसार जो नोटों के 
चलण में कमी या बेशी हो उसे स्वाभाविक संकोच या विस्तार कहना 
चाहिए । 

मान लीजिए, देश में धन बढ़ा है, चीजों के दाम तेज हें । विदेश के 
लोग हमारा माल धड़ाघड़ ले रहे हैं। हमने भ्रपना माल बेच कर इस 
साल विदेशों से ५० करोड़ का सोना खरीदा । उसी के मह्े ६०० करोड़ 


्ज्क 
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के नोट चलण में रखे, हालांकि नियम के हिसाब से १५० करोड़ के भी 
नए नोट निकाल सकते थे । नए नोट, बिना सोने का कोष बढ़ाए नहीं 
निकाले । इसके अ्रलावा पहले जो सोना १२० करोड़ का और नोट ४०० 
करोड़ के थे, प्रब वह सोना १७० करोड़ का और नोट ५०० करोड़ के 
हो गए । इस तरह कुछसोना, जो पहले नोटों के अनुपात से ३० प्रतिशत 
था, वह अब ३४ प्रतिशत हो गया। दूसरे, यह सारा काम जरूरत के मुता- 
बिक हुआ । देश की सम्पत्ति बढ़ रही थी, दाम बढ रहे थे, चलण में ज्यादा 
नोटों की जरूरत भी थी। इसलिए जो हुआ, ठीक हुआ । यह स्वाभाविक 
विस्तार हुआ्ना । 
इसी तरह मान लीजिए, देश में भयंकर ग्रकाल पडा, भूमिकम्प हुआा 
या प्लेग-महामारी हुई। इसके कारण देश की सम्पत्ति इस साल कम हो 
गई । बाहर से माल मंगाया ज्यादा, और भेजा कम | इसलिए हमें २५ 
करोड़ सोना कुछ बाहर भेजना पड़ा । बेक ने इस २५ करोड़ सोने के महे 
५० करोड़ के नोट चलण म॑ से निकाल लिये । इस हिसाब से अब नोटों का 
चलण ४०० करोड़ से घट कर ३५० करोड़ रह गया, और सोना 
रह गया १२० करोड़ से घट कर कुल €५ करोड़, जो नोठों 
की कुल कीमत का २७ प्रतिशत हुआझ्ना | पर चुंकि यह सब सावधानी से, 
आवश्यकतानुसार हुआ, शौर सोने का परिमाण भी ३० से गिर कर २७ 
प्रतिशत रह गया, इसलिए इसे स्वाभाविक संकोच कह सकते हैं । 
अथंशास्त्री भ्रामतौर से फुलावट या गिरावट, इन दो हो परिभाषाश्रों 

का प्रयोग करते हें। पर मेरा खयाल है कि यह यथार्थ नहीं है । संकोच 
प्रौर गिरावट में कुछ भेद तो है ही, भ्रोरइसी तरह विस्तार श्ौर फुलावट 
में भी भेद है। यह भेद भ्रवश्य सूक्ष्म है, पर इस भेद को मान लेना ही 
शायद ज्यादा शास्त्रीय है; इसलिए मेंने यह भेद मान कर फुलावट-- 
विस्तार, भ्रौर गिरावट--- संकोच, ऐसी ग्रलग-अलग परिभाषाएं रखी हैं। 
यह भेद इसलिए मान लिया है कि जहां फुलावट और गिरावट कृत्रिम 

पायों से की जाती है, और विशेष हेतु को लेकर की जाती है, संकोच 
 उिर विस्तार आवश्यकतानूसार स्वभावतया ही होते हैं । तो भी यह सही 
हेश्नोक यह भेद सृक्ष्म-सा ही है । 


छे 

चंकि फुलावट या गिरावट कृत्रिम उपायों से और विशेष हेतु के 
लिए की जाती हैं, इसलिए, यह क्‍यों की जाती हैं और इसका क्या फल 
होता है, यह समभना भी जरूरी हैं। पर इसी सिलसिले में एक और मत 
का उल्लेख आवश्यक हें । 

जिन्‍्सों के दाम में घट।-बढ़ी के, मोटे तौर पर, दो कारण हो सकते 
हैं - एक तो उन जिन्‍सों से ही सम्बन्ध रखनेवाला, दूसरा उस द्रव्य 
से सम्बन्ध रखनेवाला जिसके द्वारा दाम सूचित किया जाता हें, 
जैसे नोट या धातु का सिक्का । एक चीज की कीमत कल दो पैसे थी, 
ग्राज तीन पंसे है । अ्र्थगास्त्री इसका कारण दो जगह ढढ़ेगा । हो सकता 
है कि पंसे के परिमाण में कोई अन्तर नहीं पड़ा है, पर वह चीज घट 
चली है. कल जितनी उपलभ्य थी आज उतनी नहीं है पग्रौर इस घटी 
के ग्रनुपात से उसका द।म बढ़ गया है । और हो सकता हूँ कि चीज के 
परिमाण में कोई अन्तर नहीं पड़ा है, पर पैसे का परिमाण बढ़ गया हैं, 
झ्ौर इस वृद्धि के अनुपात से उस चीज का दाम बढ चला हें | 

यहां जो सवाल पैदा होता हे वह यों रखा जा सकता हूे,कि दाम बढ़ा 
वह चीज महंगी होने से या द्रव्य सस्ता होने से ? अगर हम ५७०!]प८९ के 
ग्रथे में मूल्य और !20८2 के ग्रर्थ में दाम शब्द व्यवहृत करें तो इसे यों 
रख सकते हैँ कि उस वस्तु का अपना मूल्य चढ़ जाने के या द्रव्य का 
अपना मूल्य गिर जाने के कारण दाम बढ़ा ? 

वस्तुश्रों के मूल्य में घटा-बढ़ी के कारण ढूंढ निकालना कठिन प्रयास 
है । एक फसल मारी गई ग्नावृष्टि से, दूसरी बाढ़ या जल-बाहुल्‍य से, 
तीसरी टिडिडयों के श्राक्रमण से । दीनों चीजे कम हो गईं, उनकी मांग 
ज्यों-की-त्यों बनी रही, फलत: उनका मूल्य बढ़ गया-- श्रर्थात्‌ उनके दामों में 
तेजी आ गई | सम्भव नही कि कोई भी ऐसा मत प्रतिपादित किया जा सके 
जो अनावृष्टि, बाढ़ और टिड्डियों का आक्रमण-जसे विभिन्न, श्रसम्बद्ध 
कारणों को अपने घेरे में लाकर तज्जनित जटिलता को क्सी भी ह॒द 
तक सरलता में परिणत कर सके । वास्तव में जहां तीन कारण दिये गए 
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हैं वहों तीन सौ तो क्‍या, तीन हजार भी हो सकते हे । किसी वस्तु के मूल्य 
में इस कारण भी वृद्धि हो सकती है कि लन्दन के “टाइम्स” अखबार ने 
एक खास तरह की राय जाहिर कर दी --या राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किसी 
पत्रकार के तत्सम्बन्धी प्रश्न को मजाक में उड़ा दिया--या किसी करोड़- 
पति ने स्वप्न देखा कि वह उस वस्तु के ढेर पर बठा हुआ झ्रासमान की शोर 
उठता जा रहा है। जहां दाम में प्रटा-बढ़ी किसी वस्तु के मूल्य में घटा- 
बढ़ी का प्रतिबिम्ब हैं वहां इस घटा-बढी पर कोई सत्रात्मक मत या 
नियम प्रकाश नहीं डाल सकता--जिज्ञासु को प्रत्येक कारण का अश्रलग 
प्रन्वेषण ओर उसकी श्रलग व्यास्या करनीपडेगी । 


द्रव्य-परिमाण-मत 

द्रव्य अर्थात्‌ रुपए-पैसे के मूल्य में घटा-बढ़ी के कारण न तो इतने 
प्रधिक है, न इतन विभिन्न | इसलिए इनके सम्बन्ध में [ंल्व्ाव0 
नामक अंग्रेज शास्त्री के समय से एक ऐसा उपयोगी मत चला ग्राता हैं, 
और उसका नाम हैं “द्रव्य-परिमाण-मत” ((32प्रश77 [7९०7४ 0[ 
(०7९८५) । जितने भी दाम होंगे, द्रव्य के ही रूप में होंगे। इसलिए 
द्रव्य के रूप में वृद्धि या ह्वास के जो भी कारण होंगे वे दामों के प्रसंग में 
सत्र लागू होंगे । इस मत का निचोड़ यह है:-- 

द्रव्य के मूल्य में घटा बढ़ी का दामों पर उल्टा असर होता है और 
वे उसी अ्रनुपात से तेज या मन्दे हो जाते हें। मान लीजिए कि किसी वस्तु 
का दाम होता है ४ ग्रेत सोना। अगर सोने का मूल्य घट कर आधा हो 
जाय, तो उस चीज का दाम ४ ग्रेन की जगह ८ ग्रेन सोना हो जायगा । 

अब यह देखना हे कि द्रव्य के मूल्य में घटा-बढ़ी होती क्‍यों हैं। 
इसके चार कारण हो सकते हें:-- 

(१) द्रव्य के परिमाण का घटना-बढ़ना । सोना या चांदी खानों से 
ज्यादा निकली तो उसका मूल्य कम हो गया--कम निकली तो उसका 
मूल्य बढ़ गया | भ्रगर सिक्‍के सोना-चांदी के हें तो उनके मूल्य में भी 
ऐसी ही घटा-बढ़ी होगी और चीजों के दाम में--उसी हिसाब से-- 
फर्क पड़ेगा । अगर चलण में सोना-चांदी के सिक्कों की जगह कागजी नोट 
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है और इनका परिमाण बढ़ता-घटता है, तो इनके मूल्य में भी उसी 
प्रकार अ्रन्तर पड़ेगा और चीजों के दाम उसी प्रकार तेज या मन्दे होंगे । 

(२) हो सकता है कि द्रव्य का परिमाण ज्यों-का-त्यों बत्ता हुआ है, 
पर उसके चलण या रफ्तार में कुछ खास कारण या कारणों से तेजी आा 
गई । इस तेजी का असर वही होगा जो उस द्रव्य का परिमाण बढ़ने का 
होता । कारण यह कि रफ्तार में तेजी के माने है उतने ही द्रव्य का ज्यादा 
चक्कर लगाना, श्रर्थात्‌ द्रव्य के परिमाण का बढ़-सा जाना । अगर चलण 
या रफ्तार धीमी हो गई तो इसका असर उल्टा पड़ेगा; क्‍योंकि इसका 
ग्र्थ होगा द्रव्य के परिमाण का घट-सा जाना । जब कोई रुपए को श्रपने 
पास रखना नही चाहता तब दाम चढते हें; जब लोग रुपए को दबाकर 
बेठ जाते हे तब दाम गिरते हैं । 

(३) द्रव्य की मांग, अवस्था-विशेष में, इस कारण कम हो जाती 
हैं कि लोग भूगतान के लिए चेक या हुण्डी-पुरजे का अधिकाधिक व्यवहार 
करने लगते हे । ऐसी अ्रवस्था में दाम गिरते नही, ऊपर चढ़ते हैं; क्‍योंकि 
द्रव्य की मांग कम हो गई, द्रव्य का मूल्य गिर गया, चीजों के दामों में 
तेजी आ गई । चेक और हुण्डी भी तो आखिर द्रव्य के ही प्रतीक हे । 
उनकी संख्या बढ़ गई तो एक प्रकार से वह द्रव्य ही बढ़ गया, क्योंकि 
यदि चेक-हुण्डी न होती तो उनके स्थान की पूति नोटों को करनी पड़ती। 
इसलिए इस पहलू को यों भी बताया जा सकता हैं कि द्रव्य-परिमाण 
बढ़ गया, इसलिए द्वव्य के दाम गिर गए, और चीजों के दाम चढ़ गए । 

(४) मगर इसके विपरीत यह भी हो सकता हे कि वाणिज्य-व्यापार 
या लेन-देन की वृद्धि के कारण द्रव्य की मांग बढ़ जाय । मांग की पूर्ति न 
की जाय और चलण में द्रव्य न बढ़ाया जाय तो स्पष्ट हैँ कि ऐसी 
भ्रवस्था में द्रव्य का मूल्य बढ़ेगा --श्रर्थात्‌ चीजों के दाम गिरेगे। 

द्रव्य के मूल्य में घटा-बढ़ी के कारणों को समभाने के लिए ऊपर यह 
मान लिया है कि जहां एक बात बदलती हूँ वहां और सब बातें समान 
बनी रहती हे । पर प्रकृत जीवन में ऐसी श्रवस्था बहुत कम मिलती है। 
एक नहीं, ग्रनेक बातें प्रायः साथ-ही-साथ बदलती रहती हें और परस्पर- 
विरोधी शक्तियों की मुठभेड़-सी बनी रहती हूँ । घटा-बढ़ी का जो अन्तिम 
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कारण बताया गया है उस पर फिर एक नजर डालिए | लिखा है कि द्रव्य 
की मांग-बढने से उसका मूल्य बढेगा और चीजों के दाम गिरेगे | मगर 
सभ्भव हैं कि जहा एक ओर द्रव्य की माग बढ़े वहां,दूसरी ओर, साथ- 
ही-साथ उसका परिमाण भी इतना बढ़ जाय कि उसके मूल्य में किसी 
प्रकार की व॒द्धि न हो और दामों पर कोई असर न पड़े। वास्तव में वस्तु- 
स्थिति कभी-कभी इतनी जटिल होती हैँ कि उसका पूरा विश्लेषण करना 
ग्रौर यह जान लेना कि वह कौन-कौन से कारणों के फलस्वरूप बनी हैं 
ग्रत्यन्त कठिन काये हो जाता है । पर जटिल-से-जटिल अवस्था में भी 
द्रव्य के मल्य मे घटा-बढी उपरोक्त कारणों से ही होती हे - चाहे उनमें 
से एक मौजद हो, चाहे एक से अधिक । मांग बढेगी या परिमाण कम 
होगा तो उसके मूल्य में वृद्धि होगी । मांग घटेगी या परिमाण बढ़ेगा, तो 
मूल्य में क्राम होगा । यह सरल या जटिल प्रत्येक अवस्था के लिए सत्य है। 

उपरोक्त विश्लेषण को सामने रख कर ही हम “द्रव्य-परिमाण-मत'' 
के ग॒द्ध स्वरूप को समझ सकते हे,जो यह है कि सिक्‍्का-- चाहे वह स्वयं 
सिद्ध मद्रा हो चाहे प्रतीक मुद्रा--जब चलण में ज्यादा होता है तो जिन्‍्सों 
के दाम - बढे चलण के अनुपात से--बढ जाते हे; और सिक्का चलण 
में कम होता है तो, जितना कम होता है उसी ग्रन॒पात से, जिन्‍सों के दाम 
गिरते है । 

यह बात सहज द्वी समझ में आरा सकती है। मान लीजिए कि अचानक 
सोने की नई खानें निकल आई और सोने की पैदाइश बेहद बढ़ चली । 
उसके कारण सोने के दाम गिर गए, यहां तक कि सोने के दाम पहले से 
ग्राधे हो गए --तो स्वभावतया ही, यदि हम विदेशों में खरीद से ज्यादा 
माल बंचते रहे हे तो बदले में पहले जितना सोना खरीदते थे उसके बजाय 
उतने ही माल के लिए दुगना सोना हमें मिल सकेगा। सोना दुगुना मिलेगा, 
उस पर फिर नोट भी ज्यादा चलण में बढेंगे । जैसे पहले यदि १० करोड़का 
नया सोना हम हर साल खरीदते थे और उसके मह्दे ३० करोड़ के नए नोट 
चलण में रखते थे, तो ग्रब उतने ही माल के बदले में विदेशों में हमें 
१० करोड़ के बजाय (६ क्योंकि सोने के दाम आधे हो गए ) २० करोड़ 
का सोना मिलेगा, जिसके महे हम झ्रासानी से ६० करोड़ के नए नोट 
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चलण में रख सकेंगे । नए नोट चलण में आने. से ब्याज गिरेगा, नाणा 
मनन्‍्दा होगा और बहुतायत से उधार मिल सकेगा । कोई भी चीज कम 
होती हैँ तो वह मंहगी हो जाती है, ज्यादा होती हैँ ता सस्ती होती हैं । 
चूकि नाणा ज्यादा हा गया, इसलिए नाणा सस्ता हो गया। नाणा सस्ता 
हो गया, इसके माने दूसरे णब्दों में यह हुए कि चीज महगी हो गई । 
दर असल जब हम कोई चीज खरीदते हे तो उस चीज का नाण के साथ 
तबादला-मांत्र होता हैं। यानी नाणा हम बचते हें ग्रोर चीज खरीदते है । 
जब नाणा सस्ता होता हे तो सस्ते मे बिकेगा --पश्रर्थात्‌ जिन्‍सो के साथ नाएँ 
की अदला-बदली में, यदि नागा सस्ता है तो, हमे नाणा ज्यादा देना 
पड़गा । दूसरे शब्दों में इसका श्रय॑ यह हुआ कि चीजो के दाम महगे हो गए । 
जब नोट चलण म बढ़ जाते हे तो नाणा आसानी और सहलियत 
से और बहुतायत से कम ब्याज पर मिलने लगता हैँ । ऐसी हालत मे लोगो 
को अपना व्यवसाय बढ़ाने की फिक्र होती है । नए कारोबार मे रुपया , 
लगाने मे किसी को हिचकिचाहट नहों होती । नतीजा यह होता है कि 
व्यापार पनपता हें, हर चीज के दाम बढ़ते हैं । पर इस मत के पूर्णतया 
घिद्ध होने को कई एक गत हें । एक शत तो यह है कि द्रव्य का चलण बढ़ा 
तबाह नोटो का या सिक्को का- उतना ही यदि व्यापार और लेन-देन भी 
बढ़ गया, तो फिर दाम नही बढ़गे । दाम तो तर्भा बढग जब कि चलण 
अपेक्षाकृत बढ़ गया हो -गअ्र्थात्‌ यदि व्यापार बढ़ा है रुपए में एक थ्राना 
झौर चलण बढ़ गया रुपए मं दो आना, तभी नाणा मन्दा हे,एसा हम कहग। 
ऐसी हालत में रुपए की छट होगो और इसके कारण चीजों के दाम बढ़गे । 
इसके विपरीत यदि व्यापार या लेन-देन की जरूरत बढ़ी रुपए में एक 
ग्राना और चलण बढ़ा पौत आना ही, तो यह कहा जायगा कि अ्रपेक्षाकृत 
चलण में सकोच हुआ हे, और इसलिए चीजों के दाम ककाव की ओर होंगे । 
ग्रसल में तो इस मत की सिद्धि के लिए जे लगानी होगी कि यदि दो 
तुलनात्मक स्थितियां हर बात में बिल्कुल यकसा हैं, तो फिर यह नि - 
संकोच कहा जा सकता हू कि द्रव्य-परिमाण (नोट वा सिक्कों का चलण ) 
बढने पर, जितना परिमाण बढ़ा उसी अनुपात से चीजों के दाम बढ़ेंगे 
झोौर नाणा सस्ता होगा । और द्रव्य-परिमाण घटने पर, जितना परिमाण 
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घटा उसी अनुपात से, चीजों के दाम गिरेंगे। 
द्रव्य की पंगुता 


यहा, फुलावट और गिरावट के सम्बन्ध में, हमे एक बात कहनी है 
जो, जाहिरा तोर पर, अभ्रबतक जो कुछ कहा जा चुका हूँ उसके विपरीत 
जान पड़ती हैँ । हर हालत में फ़ुलावट और गिरावट के नतीजे वही नही 
होते जो ऊपर बताये जा चुके हैँ । संभव है, फुलावट होते हुए भो दाम 
समानसे बने रहें,या उनमें तेजी भी झ्राये तो नाममात्र की । और संभ वहे,गि रा- 
बट होते हुए भी जिन्‍्सों के दाम चढ़ जांय । आप कह सकते हे कि “यह खूब 
रही ”? और अगर यह सच हे, तो इससे तो 'द्रव्य-परिमाण-मत' का खोखला- 
पन ही साबित हुझ्ा । आप दोनों बातों का सामञ्जस्य कंसे करते हे ?” 

फुलावट होते हुए भी, अभ्रगर लोगों के खर्च करने का वेग उस हिसाब 
से नहीं बढ़ता झौर द्रव्य या पैसा पंगू-सा हो कर बंठा या पड़ा रहता है 
तब दामों में उतनी तेजी नहीं आ सकती, जितनी फुलावट को देखते हुए 
सभव जान पड़ती हूँ । इस महासमर मे इंग्लंण्ड की बात लीजिए । वहा 
फुलावट काफी हो चुकी है, पर उस अनुपात मे दाम नहीं बढ़ पाये है । 
कारण यह हूँ कि लोग मौजूदा हालत में मनोवाड्छित रीति से जिन्स 
नहीं खरीद सकते। उनके पास पैसा अधिक है, उनकी क्रयशक्ति बढ़ 
गई हूँ, पर वह पंसा तरह-तरह के नियंत्रणों के कारण निष्क्रिय-सा पड़ा 
हुआ है | सरकार को लड़ाई के लिए हर तरह की जिनस की जरूरत हँ- 
और सख्त जरूरत हैं । श्रगर बाजार में उन जिन्‍सों को खरीदते समय 
सरकार को सर्वंसाधारण की प्रतियोगिता का सामना करना पड़े, तो उसकी 
समस्या बड़ी जटिल हो जाय, और लड़ाई के लिए जैसी तैयारी होनी 
चाहिए, न हो सके । उस प्रतियोगिता को सरका र ने विभिन्न उपायों से बहुत 
कुछ रोक दिया हैँ । इस कारण लोगों की क्रय-शक्ति अशक्त-सी हो गई 
हँ--उनके पास पैसा अधिकाधिक होते हुए भी वह उसे एक हद से आगे 
खर्च करने में असमर्थ हें। फिर दाम फुलावट के हिसाब से बढ़े तो कंसे ? 

मान लीजिए कि लड़ाई बन्द होते ही सरकार की नीति फुलावट से 
गिरावट की हो गई; तो क्या दाम गिरने लगेंगे ! आज भाय-वृद्धि होते हुए 
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भी व्यय करने के मार्ग बन्द हे, इसलिए उस पैसे का दामों पर जो असर पड़ 
सकता था वह नही पड़ रहा है । पर, कल अगर यह मार्ग खुल गए, और 
लोग मनमाना खच्े करने के लिए स्वतन्त्र हो गए तो गिरावट के बावजूद 
भी जिन्सों के दामों में बेहद तेजी झा सकती हें। 

सारांश यह कि दामों की दृष्टि से प्रधानता इस प्रइन की है कि कितना 
पैसा खर्च हो रहा है -न कि इस प्रश्न की, कि कितना पैसा मौजूद हूं। 
साधारण समयमे यह भेद कोई खास श्रर्थ नहीं रखता,क्योंकि लोग अपने पंसे 
को मनमानी रीति से खर्चे करने के लिए स्वतन्त्र रहते है । पर इस महासमर 
जसे असाधारण समय में -- जबकि पैसा होना एक बात है, उसे मनमानी 
रीति से खर्च करने की स्वतन्त्रता होना दूसरी बात--यह भेद विशेष महत्त्व- 
पूर्ण हैं ।फिर भी यह बात कोई एसी नही, जिसका द्रव्य-परिमाण-मत” से 
मेल या सामञजस्य न हो सके । वास्तव में यह उसी मत के अन्तर्गत हैं, 
क्योंकि वह द्रव्य के परिमाण पर ही नही, उसके चलण या रफ्तार पर 
भी जोर देता हैं । हम अपने शब्दों को दोहराते हे---“जब कोई रुपए को 
अपने पास रखना नहीं चाहता तब दाम चढ़ते हें; जब लोग रुपए को दबा 
कर बेठ जाते हे तब दाभ गिरते हे । इस समय रुपया ग्रधिक होते हुए 
भी दबा हुआ है, इसलिए दाम जितने ऊचे हो सकते थे, नही हे । 
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पर चलण के स्वाभाविक विस्तार और सकोच से जो असर चीजो के 
दामों पर पड़ता है उससे कही झ्रधिक जोरदार असर चीजों के दामो पर 
चलण की फूलावट और गिरावट के कारण पड़ता हं। चूकि विस्तार या 
सकोच तो ग्रपने-श्राप करीब-करीब स्वभाव से ही हात। है, इसकी गति भी 
मनन्‍्द होती है और इसका अ्रसर भी सह्य और मदु होता है । 

पर चूकि फुलावट और गिरावट जान-बूक कर की जाती हं, इसकी 
गति द्रुत होती हैं । इसलिए जितनी ही कस कर फूलावट या गिरावट की 
नीति काम में लाई जाय, उतना ही भ्रधिक तात्कालिक असर इस नीति का 
जिनसों की कीमत पर होगा । और खास कर फुलावट को नीति में तों-- 
यदि ग्रत्यधिक, बेपरिमाण, फुलाबट की जाय तो- लोगों का नोटो से 
विश्वास इस कदर भाग जाता हूं कि वे नोटों को एक रात भी अपन पास 
रखना नापसन्दर करते हे और अपना पूंजी-पल्ला जिनसो मे ही रोकना 
पसन्द करते हूं । इसका नतीजा यह होता हैँ कि चीजों के दाम अनाप- 
शनाप बढ़ जाते हे । और ब्याज की दर भी बढ़ने लगती है । 

लड़ाई के बाद जमंन माक॑ ओर रूसी रूबल के चलण की फुलावट 
यहा तक बढ़ी को साधारण समय में जितने नोट चलण में थे उससे कई 
लाख गुने नोट चलण मे रख दिए गए । नतीजा यह हुश्ना कि नाणा कागज 
के टिकड़ो की तरह इतना सस्ता हो गया कि उसकी कोई कीमत ही नही 
रह गई और जमंनी मे जिस चीज के दाम साधारण समय मे १-२ मार्क 
रहे होगे उसके दाम लाखों मार्क तक हो गए । ज्यो-ज्यों माक॑ छप-छुप कर 
जोर से चलण मे ग्राने लगे, त्यों-त्यों बड़ी तेजी के साथ चीजों के दाम बढ़ने 
लगे -- यहां तक कि हर मिनिट दाम ऊचे जाने लगे । कहा जाता हैं कि जब 
एक नानवाई अपने गाहक को रोटी बेचकर उसके माकक पाता था तो उसे 
यह चिन्ता होती थी कि ताजा रोटी बनाने के लिए आटा खरीदते-ख रीदते 
कहीं आटे के दाम बढ़ न जाय । इसलिए वह रंटी बंचते ही माक लेकर 
बेतहाशा दोड़ कर आटेवाले की दूकान पर पहुच कर झ्राटा ले लेता था 
और मार्क से पिए्ड छूटने पर ही शान्ति से प्षांस लेता या । 
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बेहद फुलाबट के नतीजे 

उस जमाने की इससे भी ज्यादा मजेदार कई सच्ची कहानियां प्रच- 
लित हें । जब मार्क के कीमत कौड़ी से भी कम होने जा रही थी, तब तो 
प्रॉस्ट्रिया और जमंनी के लोगों का विश्वास इस बुरी तरह डल गया कि 
कई लोगों ने तो अपनी कफन-काठी भी मरने के पहले खरीद कर रख 
दी ताकि बाद मे कहीं दाम बेशमार ज्यादा न बढ़ जांय ! 

एक प्रतिष्ठित भारतीय कोठी का कुछ मार्क एक जर्मन व्यापारी 
से पावना था। वह मार्क हजारों की तादाद में था,जिसकी साधारण समय 
में हजारों मपए कीमत थी । भारतीय कोठी ने जब जमंन व्यापारी से 
रुपया मांगा ग्रौर लिखा कि ग्राप हमारे मार्क भेज दीजिए ,तो जन व्यापारी 
ने जवाब लिखा कि “महाथय, आपके २५,००० मार्क पावने थे, पर में जो 
यह खत आ्रापको लिख रहा हुं उसके टिक्रिट और लिफाफे के दाम ही तो 
ढाई लाख मार्क हो जायगे। इस हिसाव से यदि में हिसाब लगाऊं तो उल्टा 
मेरा ही श्राप स पावना निकलेगा ।” 

कहते हैं,ग्रॉस्ट्रिया में दो भाई थे,जिनमें से एक के पास २०-३० हजार 
क्राउन थे, जिसके कारण वह सम्पन्न माना जाता था। और दूसरा शराबी 
था, जो नित्य जितना कमाता था उसका एक बड़ा हिस्सा शराब में बरबाद 
कर देता था और शराब को बोतले घर में जमा रखता था । जब क्राउन 
की फुलावट हुई तब जो भाई सम्पन्न था उसके क्राउन तो कौड़ी के हो गए, 
पर जो शराबी था उसकी खाली बोतनों की कीमत लाखों क्राउन 
हो गई ! नाए की फुलावट क्या-क्या करामात दिखाती है ,इसका यह एक 
मजेदार उदाहरण है| गस्तु । 

मान लीजिए कि हमारे यहां २५० करोड रुपए के नोटों का चलण 
हैं, उसे बढ़ा कर २५,००० करोड़ के नोटों का कुल चलण कर दिया जाय--- 
अर्थात्‌ सागना चलण बढ़ा दिया जाय, तो स्वभातया रुपए की साख 
सौग्रां हिस्सा रह जायगी । और जो मेंथी की सब्जी श्राज दो पैसे सेर 
मिलती हैँ उसके दाम २०० पैसे सेर, अर्थात्‌ एक सेर मेंथी की कीमत 
करीब-करीब ३ रुपए हो जायगी । 

ऊपर हमने बताया हैं कि नाणा चलण में ज्यादा होता है तो चीजों के 
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दाम पनपने लगते है और सस्ते ब्याज में उधार मिलने लगता हैं। पर यह 
सस्ते ब्याज की बात केवल नियत्रित विस्तार तक ही सीमित है - अर्थात्‌ 
व्यापार को पनपाने के लिए या केवल मौसिमी टान को मेटने के लिए 
ही जब हम चलण में सिक्‍का ज्यादा डालते हे, और सो भी नियत्रण के 
के साथ स्वल्प मात्रा में, तभी तकब्याज मंदा रहता है । पर जहां फुलावट 
की नीति जोर से गुरू की और चलण में लोगों का विश्वास कपित 
हुग्नमा कि ब्याज की दर जोर से बढ़ने लगती हें । 

जम॑नी में फुलावट के जमाने में चीजों के दाम कंसे बढ गए,इसका 
उदाहरण हमने ऊपर दिया हैँ । उस जमाने में ब्याज की दर भी यहांतक 
बढ़ी थी कि एक जमाने में ब्याज १२०० प्रतिशन-पम्रर्थात्‌ १०० सिक्‍के का 
ब्याज एक साल का १२०० रुपया हो गया। झापने यदि कुल १०० 
सिक्‍के उधार दिये तो एक साल के बाद आपको अपने देनदार से १२०० 
सिक्‍के ब्याज के मिल गए। ऐसी विषम स्थिति हो गई थी । 

यह कुछ अ्नहोनी-सी बात लगती हँ कि इतनी ऊची व्याज की दर 
हो सकती है--और सो भी एक सुसभ्य देश में । काबुली ब्याज कड़ा होता 
हैं । पठान लोग गरीबों को अत्यंत ऊंचे ब्याज पर उधार देते है । पर यह 
१२०० प्रतिशत का ब्याज तो काबुलियों से भी बाजी मारता हेँ। पर 
उस समय की परिस्थिति को देखते हुए इसमें कोई ग्राइत्रयं की बात नहीं है । 

जेसा कि हमने पहले बताया है, जब फुलावट-नीति जोर से शुरू होती 
हैं तो चलण का मूल्य धड़ाधड़ गिरने लगता है । मान लीजिए, जिस 
चलण का मूल्य आज एकमात्रा है उसका मूल्य एक साल में शर्ताँग रह 
गया, और भय यह हो कि शायद महीने बीस दिन के बाद ,?., रह जाय 
या इससे भी कम हो जाय, तो फिर चलण अपने पास कोई नहीं रखेगा । 
इसलिए जिस नानबाई का हमने उदाहरण दिया है वह बेतहाशा दौड़ कर 
मार्क का आठा खरीद कर ही दम लेता था । ऐसी जहां हालत हो वहां 
फिर चलण को अपने पास कौन रखे ? जिसने उधार दिया वह तो मारा 
गया, क्योंकि साल भर के लिए यदि किसी ने १०० मार्क उधार दिये और 
मार्क के दामगिर कर साल भर में .)., रहजाय, तो जो मार्क उसे वापिस 
मिलेंगे वे सौ के बजाय आधे माक का-सा काम देंगे । इसके माने यह हुए कि 
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पद्मयपि उसे वापिस १०० मूल रकम और १२०० ब्याज के, कुल १३०० 
मार्क मिले, पर १३०० की कीमत ,?. के हिसाबसे १ ै।  ”*- ६१ 
मार्क ही कुल रह गई । इतना ब्याज पाने पर भी कर्ज देनेवाला घाटे में 
ही रहा । यही कारण हैँ कि इस तरह की फुलावट की नीति के जमाने 
में नाणा प्रचुर मात्रा में होते हुए भी ब्याज की दर बेहद बढ़ जाती हैं,क्योंकि 
उधार देनेवाले को बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है । 


फुलावट का कज पर असर 


फुलावट में प्रतीक की साख में ठेस पहुंच गई श्रोर प्रतीक की मिकदार 
चलण में ज्यादा हो गई । इसलिए, जैसा कि पहले बता चके हें, जिन्‍्सों के 
दाम भी बढ़ गए । पर किसी क्जदार को एक सौ का देना था और पावने- 
दार का उतना ही पावना था तो-यद्यपि जब दोनों का लेन-देन हुआ्ना था 
तब प्रतीक स्वयसिद्ध म॒द्रा का सच्चा प्रतिनिधि रहा हो -आज प्रतीक 
स्वयसिद्ध म॒द्रा का प्रतिनिधित्व खो बंठा, तब भी पावनेंदार को वही सौ 
मिलेंगे, और देनेवाले को वही सौ देने पड़ेंगे । फलावट के कारण प्रतीक 
की करामात कम हो गई, इससे लेन-देन की निर्धारित रकम पर कोई 
झसर नहीं पड़ेगा । 

पहले जो एक रुपया दस सेर गेहूं खरीद सकता था, श्रव फुलावट 
के कारण रुपये की साख गिर गई श्रौर जिन्सों के दाम बढ़ गए, इसलिए 
चाहे दस मेर गेहू के बदले ८ सर ही ख रीद सके, पर पावनेदार देनदार से 
यह नहीं कह सकता, “भाई साहब --मेने जब आपको उधार दिया तब 
रुपए की साख सोलह कला संपूर्ण थी । प्रतीक के स्वामी को बेकवाले 
ग्राठों पहर छूटसे स्वयंसिद्ध मुद्रा देते थे। भ्रब वह बात नहीं रही। फुला- 
बट की नीति के कारण प्रतीक हतश्री हो गया । इसको कलाएं घट गई । 
१० सेर गेहूं के बजाय ग्रब इसके बदले में ८ सेर गेहूं ही मिल सकते हे । 
इसलिए मरा रुपया जो पहले सोलह कलावाला था उसीको लौटाने 
की आपकी जिम्मेदारी है । इसलिए आप या तो मुर्के स्वयंसिद्ध मुद्रा का 
प्रतीक लौटाइए, और यदि आप मुझे घटे दाम का रुपया लौटाना चाहते 
है तो सौ के ऋण के बजाय आपको सवा सौ देना होगा ।” यदि पावनेदार 
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ऐसी बात कहे तो देनदार अवश्य ही कहेगा, ''तुम कहां श्राकाश-पाताल की 
बातें कर रहे हो ? मालम होता है, तुम्हारे दिमाग की कोई कील गिर भागी 
है इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी चिकित्सा करारी ।” 


लाभ ओर हानि 


पर बावजूद इस प्रश्नोत्तरी के यह तो मनना हो पड़ेगा कि इस फुला- 
बट की नीति के कारण पावनेदार को घाटा हुआ, और देनदार को लाभ ; 
क्योंकि पावनेदार का जो पावना था, वह था पूर्णकला रुपया या सुवर्ण-मुद्रा, 
और अब वापिस मिल रहा हूँ उसे घटी कीमत का प्रतीक, जो पुराने रुपए 
की अपेक्षा कम जिन्स खरीद सकता हूं । पर चूकि कानून का यह तकाजा 
हैं कि फुलावट या गिरावट के कारण प्रतीक की कीमत में चाहे जो घटा- 
बढ़ी हो (उस घटा-बढ़ी को निश्चित रूपेण मापने का कोई साधन नही 
हैं, और यदि हो भी तो वह सरकार को मान्य नही है) उससे पावनेदाश 
या देनदार के पावने देने की रक्रम पर कोई असर नहीं होगा-- अर्थात्‌ 
यदि स्वयंसिद्ध मुद्रा के चलण के समय का १०० का पावना देना है, तो 
वह फुलावट-नीति के समय भी १०० का ही पावना देना माना जायगा। 

करोड़ों का देना-पावना हर मुल्क में होता है और उस देने-पावने की 
रकम ज्यों-की-त्यों बनी रहती है इसलिए सवेसाधारण को प्रतीक की कीमत 
गिर गई है या बढ़ गई है, इसका थाड़ी घटा-बढ़ो मे कोई पता भी नही 
चलता । पर पता न भी रहे तो भी उसके असर से लोग वचित नही रहत । 
यदि दाम चढ़ते हें तो सभी को उसका फल भगतना पड़ता है, और गरते 
है तब भी यह सभी को लागू पड़ता हें 

एक सावधान और सम्पन्न व्यक्ति ऑस्ट्रिया में कंसे दरिद्र हो गया 
और उसका भाई, जो शराबी था, कैसे धनिक बन गया, इसका उदाहरण 
हम पहले दे आये हे । यद्याप फुलावट के कारण प्रतीक-मुद्रा की दर 
कितनी गिर गई हू, इसकी माप-तौल का सर्वसाधारण को पूरा पता नहीं 
चलता, पर जाननेवाले तो जानते ही हे कि फुलावट के कारण प्रतीक की 
कीमत कम हो जाती हैँ और इसके फलस्वरूप पावनेदार को, नकद 
रुपया रखनेवाले को, जिन्सों की खपत करनेवाले को, मजदूरपेशा लोगों 
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को, और जिनकी आय निर्धारित हैं उन्तको (ज॑से जमींदार, पेन्शनयाफ्ता 
लोग, नौकरीपेशा लोग, कर बसूल करनेवाली संस्थाएं -जसे सरकार, 
म्युनिसिपैलिटी, कॉलेज, स्कूल इत्यादि) हानि होती हैं; और कजंदार 
लोग, कारखानेवाले, माल पंदा करनेवाले, (जंसे किसान, जुलाहा, बढ़ई, 
लोहार, चमार आदि) इन लोगों को लाभ होता है । 

गिरावट की नीति में, जिन्हें फ़ुलावट में लाभ होता है, उनको हानि 
है, और फुलावट में जिन्हें नुकसान है, उनको लाभ हे । 


६ 


इस फुलावट या गिरावट के कारण हमारी मुद्रा की कीमत पर बिदशों 
में क्‍या असर होता है, इसका भी जरा विवेचन कर ले । 

हमने पहले बताया हे कि प्रतीक-मुद्रा तो स्वथंसिद्ध मुद्रा की प्रतिनिधि- 
मात्र हे--श्रर्थात्‌ एक सुवर्ण-मुद्रा की कीमत का प्रतीक हम नोट-प्रसारक 
बेक के पास पेश करे, तो हम एक सुवाएं-म्रद्रा पाने के अधिकारी होंगे और 
बेक एक सुवर्ण-मद्रा देने के लिए बाध्य होगी। पर यह अधिकार और 
जिम्मेदारी, दोनों-के-दोनों फुलावट-नीति के प्रवेश करते ही समाप्त हो 
जाते हे, और गिरावट-नीति के आने पर दोनों और भी सुरक्षित बन 
जाते हैं। 

कारण स्पष्ट है । थोड़े से सोने की पूजी पर एक तरफ तो अ्रत्यधिक 
प्रोर बेपरिमाण प्रतीक चलण में डाल दिये जांय, और दूसरी तरफ प्रतीक 
के स्वामी का प्रतीक के बदले में स्वयंसिद्ध मुद्रा पाने का भ्रधिकार अक्षण्ण 
बना रहे और बेक प्रतीक-मुद्रा के बदले में सुवर्ण-मृद्रा देने के लिए बाध्य 
हो -ये दोनों बाते असंगत हे; क्योंकि १२० करोड़ की कीमत के 
सोने के आधार पर यदि ३२०० करोड़ के नोट चलण में डाल दिये जांय 
ओर उनमें से यदि २०० करोड़ की कीमत के नोटवाले भी अपने अधिकार 
का उपयोग करें और बंक से नोट भुना कर सुवर्ण-मद्रा मांगे, तो बेक को 
अपना दरवाजा बन्द करने के सिवा कोई चारा न होगा । कुल पंजी ही 
यदि १२० करोड़ है, तो फिर २०० करोड़ के नोटों का भगतान बेक चुका ही 
कंसे सकती है ? ज्यादा से ज्यादा --३२०० करोड़ के नोटों में से-- कुल 
१२० करोड़ ही तो चुका सकती हैँ । बाकी के नोटों के पीछे जन्न कोष में 
मोना ही नहीं रहता, तो फिर नोटों की पुश्तो ही नेस्तनावूद हो जाती है, 
और इसलिए नोटों की साख शून्यवत्‌ रह जाती हे। इसलिए जहां फुलावट- 
नीति के प्रयोग का विचार हुश्ना कि प्रतीक मुद्रा के स्वामी का सुवर्ए- 
मुद्रा पाने का अधिकार समाप्त हुआ । 

दिरावट की नीति में, इसके विपरीत, यह भ्रधिकार और ४ी ठोस बत 
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जाता हैं; क्योंकि चलण के नोटों के परिमाण के मुकाबले में बंक के 
कांष में स्थित सोने का परिमाण और भी बढ जाता हैं। इसलिए 
स्वभावतया प्रतीक-मुद्रा की साख बढ़ जाती है | पर फुलावट-नीति में 
तो प्रतीक नाममात्र का प्रत्तीक रहता हैं। पहले प्रतीक की कीमत जो 
एक सुव[-मुद्रा थी, फ़ुलावट होने पर श्रत्र उसकी कोई निश्चित कीमत 
नहीं रहो ! अश्रत्र प्रतीक की कोमत उसकी साख की घटा-बढ़ी के अ्रनुसार 
घटती और बढ़ती रहती है । ओर वह साख फुलावट के परिमांण के पीछे 
कमो-बेश होती रहती है । यदि फुलावट ज्यादा होती है वो, जेंसाकि 
ऊपर बताया हैं प्रतीक की कीमत ज्यादा गिर जाती है, और यदि फुला- 
चट अपेक्षाकृत कम होती है तो प्रतीक की कीमत कम गिरती हूं । 

जब तक प्रतीक और स्वयंसिद्ध म॒द्रा का कानूनन सम्बन्ध था; 
दोनों गठजोड़े-से बंधे थे, तब तक तो प्रतीक की निर्धारित कीमत कायम 
थी । पर जहां प्रतीक और स्वयंसिद्ध मुद्रा का तलाक हुआ कि कीमत 
की स्थिरता गायब हुई । यद्यपि कहने के लिए तो प्रतीक फिर भी एक 
सुबएं-मुद्रा का नोट ही होगा, ज॑सा कि इग्लंण्ड मे एक पाउण्ड का नोट 
ग्राज भी एक पाउण्ड का नोट ही कहलाता है, पर उसके माने यह नहीं कि 
उसके पीछे एक पा उण्ड की सुवए-मुद्रा पड़ी है, जिसे हम चाहे जब बेंक ऑफ 
इंग्लेण्ड से मांग लेंगे और वह हम दे देगी । इस तलाक के बाद असल में 
तो प्रतीक की कीमत कटी पतंग की तरह हो जाती है, और जैसे हवा के 
भोंकों के बल पर पतंग गिरती हे थ्रा उठती हे, उसी तरह प्रतीक की को मत 
भी चलण की फुलाबट की कमी-बेशी के ग्राधार पर हिलोरे खाती रहती हूं । 


के चर ९ ७. 
पृतीक को कोमत ओर विदेशी बाजार 

यह सही है कि सर्वसाधारण को फुलावट या गिराबट के कारण 
प्रतीक की दर में क्‍या घटा-बढ़ी हुई, इसका कोई पता नहीं चलता; क्योंकि 
उनकी नजरों के सामने तो सिव्रा जिन्‍सों की कीमत की घटा-बढ़ी के 
ग्र कोई ऐसे लक्षण नहीं श्राते जिनसे उन्हें प्रतीक की नई कीमत का 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो । उनके सामने रुपए की वही पहलेवाली शक्ल है; वही 
देनदार-फावनेदार की रक्ष्म है; वही रुपए का नाम हे । 
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पर विदेश में लोग हमारे प्रतीक की कीमत के सम्बन्ध मे॑ इतने 
अन्धकार में नहीं रहते । उन्हें हमारे प्रतीक की कीमत का और उसमें 
रोज होनेवाली घटा-बढ़ी की करीब-करीब सही माप-तोल मिल जाता 
हैं; और इसलिए, ज॑से मनृष्य अपने चेहरे को स्वयं नहीं देख सकता 
किन्तु दर्पण की सहायता से श्रपने मुँह की बदसू रती या सुन्दरता की सही 
माप-तोल कर सकता हैँ, उसी तरह हमारे प्रतीक का विदेशी लोग क्‍या 
दर-दाम करते हैं, इससे उसकी कीमत का अधिक सही ज्ञान हम हो 
सकता हूँ । विदेशी बाजार एक तरह दर्पण का काम देते हे; क्योकि 
उन्हीं के द्वारा हमें अपने प्रतीक की सही कीमत का पता लगता हैं । 

पर विदेशी बाजार हमारे दपंण क्‍यों बन जाते हे ? यदि विदेशों से 
हम माल न तो खरीदें श्रौर न उन्हें बेचे, तब तो किसको फुसंत हुँ कि हमारे 
चलण को क्या कीमत होनी चाहिए, इसपर कोई विदेशी बहस करने 
बेठेगा । पर चूँकि हम विदेशों में जिन्‍्स मोल लेते हे श्र बंचते हे,इस लिए 
हमारे चलणी प्रतीक की कोमत को हर समय कतते रहना उनके लिए 
ग्रनिवा्यं हो जाता हैँ । यह क्‍यों ? 

मान लीजिए,ग्राप लन्दन के बाजार में कुछ चीजें मोल लेते हे,तो उनका 
दाम आ्राप यदि भारतीय नोटों में चुकाना चाहेंगे तो कोई दूकानदार झापको 
माल न बेचेगा, इसलिए आपको वह दाम श्रंग्रेजी नोटों में चुकाना पड़ता हे । 
अंग्रेजी नोट श्राप कहां से लाते हैं ? आपके घरवाले हिन्दुस्तान में किसी 
विदेशी बेंक को रुपया देते हें श्रर उसकी कीमत का भश्रग्रेजी द्रव्य खरीद 
कर आपको उसी बंक की मार्फत भेज देते हैं, जो आपको अंग्रजी नोट या 
सिक्‍कों की शक्ल में मिल जांता हैं। पर इसी तरह यदि सब लोग यहा से 
इंग्लेण्ड भेजनेवाले ही होंगे, और मगानेवाला कोई न रहेगा, तब तो कारो- 
बार श्रपने-प्राप कुछ दिन के बाद बन्द हो जाथगा। पर चूकि जैसे भेजने- 
वाले हे व॑से ही लन्दन से द्रव्य मंगानेवाले भी हें, इसीलिए यह दुतरफा 
कारोबार चलता रहता है, और जब हम रुपए से अग्रेजी पाउण्ड खरीदते 
हे (लन्दन धन भेजने के लिए) या तो पाउण्ड बेच कर रुपया खरीदते 
हें (लन्दन से धन मंगाने के लिए) तब जिस कीमत से या तो हम रुपया 
बेच कर पाउण्ड खरीदते हे, या पाउण्ड बेच कर रुपया खरीदते हें, उससे 
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हमें पता लग जाता हैँ कि हमारे अतीक (चलण) की विदेश में क्षया 
कीमत है । 


विदेश में कोमत केसे बनती हे ! 

प्रश्न का उत्तर यह है कि हर चीज की कीमत लेने श्रौर बेचनवालों 
की गरज पर झ्वलम्बित है । वैसे ही इस विषय में भी होता है । 

पर इसे ज्यादा स्पष्टतया समभ लेना झ्रावश्यक है । यदि हम विदेशों 
में माल ज्यादा लेते हे और कम बेचते हे, जसे कि हमने १०० का माल तो 
लिया और ६० का बेचा, तो हमें विदेशों को ४० चुकाना बाकी रहा । यह 
४० हम कैसे चुकाएगे ? 

इसके तीन तरीके हो सकते हे । 

एक तरीका तो है पावनेदार को सोना भेज कर। सोने के सभी 
ग्राहक होते हैं, और तमाम मुल्कों ने करीब-करीब सोने की एक निर्धारित 
कीमत कायम कर रखी है, उस निर्धारित कीमत पर, हर मुल्क को नोट- 
प्रसारक बेंक प्रायः सोना खरीदने को त॑यार रहती हैँ । इसलिए पावनेदार 
को सोना भेज कर हमारा कजं चुकाने में तो कोई कठिनाई है ही नहीं । 
पर हर साल सोना भेज कर तो वही मुल्क माल खरीद सकता है जिसके 
पास सोने की बड़ी-बड़ी खानें हों शऔलौर जहां सोने की बड़ी मिकदार में 
पदाइश भो हो । इसलिए सोना भेज कर दाम चुकाने का यह तरीका चाहे 
१-२ साल के लिए भले ही चले, पर हर मल्क के लिए निरन्तर इस 
तरीके का चलाना व्यावहारिक नहीं हो सकता । 

दूसरा तरीका हे--जहां माल खरीदा वहीं लोगों से धन उधार लेकर 
माल का दाम चुकाया। यह तरीका भी विशेष समय के लिए चाहे उपयुक्त 
हो, पर निरन्तर नहीं चल सकता । निरन्तर उधार कौन देता जायगा ? 
भ्राखिर कभी तो वापिस चुकाना ही होगा । इसलिए यह तरीका भी निरन्तर 
नहीं चल सकता। 

अब एक तीसरा तरीका हैं, जो दाम च॒काने के लिए सवदा 
व्यावहारिक होता है । यह तरीका यह है कि अपने यहां बनी चीजों को 
यो अपनी सेवा या श्रम को विदेश में बेचकर उससे जो द्रव्य मिले, हम 
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उसी से अपना विदेशी दन चुकावे । 

उपरोक्त तीन तरीकों में से प्रथम दो तरीके तो स्वदा और बड़े 
परिमाण में चल ही नही सकते । तीसरा ही एकमात्र तरीका हैँ, जो हमें 
विदेश के भुगतान चुकाने में हमारा सहायक हो सकता हे । हर मुल्क क॑ 
लिए यह लाजिमी हूं कि या तो वह विदेशी व्यापार से मुह मोड़े य। विदेश 
म॑ माल लेने और बेचते की कीमत को एक ह॒द तक समतल पर रखे-- 
श्र्थात्‌ जितना-सा ले उतना-सा ही बंचे । 

इसके कुछ अपवाद हैँ सही । मान लीजिए कि हमारे पास ऐसी 
नोज हूँ जिनके बिना दुनिया का काम ही नहीं चल सकता हैं, तो विदेश- 
वाले हमसे हमारी जिन्सें खरीदते जांयगे और बदले में हमें सोना भेजते 
जांयग । या तो ऐसा भी हो सकता हूँ, ज॑सा कि इग्लेण्ड के सम्बन्ध में था। 
इंग्लेण्ड न तमाम दुनिया को कजंदार बना रखा था, इसलिए यद्यपि इंग्लेण्ड 
बेचता था कम, खरीदता था दुनिया में ज्यादा-उस ज्यादा खरीदे हुए माल 
की कीमत--अशपने कजंदारों से ब्याज-वसू ली का जो धन श्राता था, उसीसे 
चुका देता था। पर ऐसे भ्रपवादा को छोड़ कर यह मानना होगा कि विदेशी 
खरीद और बिक्री की कीमत को समतल पर लाना हमारे लिए आ्रावश्यक हे । 

पर जब तक हम इस लेवा-बेची को समतल पर नही लाते तब तक 
यदि विदेशों में हम जितना बेचते हें उससे हम ज्यादा खरीदते हे, तो उसकी 
कीमत चुकाने के लिए हमें हर समय अपने द्रव्य यानी मुद्राको बेचकर विदेशी 
द्रव्य यानी विदेशी भुद्रा खरीदने की जरूरत बनी रहती है । इसके कारण 
हमारे प्रतीक का दाम विदेशों में कूकाव की ओर-श्रर्थात्‌ गिरने की ओर 
होगा । और यदि हम विदेशों में जितना लेते हे उससे वहां ज्यादा बेचते हूं, 
तो उस बेचाण की को मत को स्वदेश लाने के लिए या तो हमें वहां सोना मिल 
जायगा, अन्यथा हम हर समय विदेशी द्रव्य-प्रतीक के बेचवाल और 
प्रपने चलण-प्रतीक के लेवाल रहेगे। नतीजा यह होगा कि हमारे प्रतीक 
की कीमत विदेशों में चढ़ाव की और होगी । 

जब फुलावट की नीति होती हे तब, हमने बताया है कि, हमारे प्रतीक 
की कीमत कम हो जाती हूँ । पर किस समय कितनी कीमत गिरी, उसका 
सही श्रन्दाज भी, जैसा कि ऊपर बताया है, विदेशी बाजारों से ही लगता 
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है । विदेशों में हमारे द्रव्य की कीमत केसे भिन्न-भिन्न, पर तमाम संजोगों 
के कारण, कायम होती हे, इसकी कुछ कल्पना उपरोक्त चित्रण से ही की 
जा सकती हैं । इन तमाम संजोगों में कई संजोग ऐसे होंगे जो विदेशों में 
हमारे चलण की कीमत को चढ़ानेबाले होंगे, श्रौर कई ऐसे संजोग होंगे 
जो हमारे चलण की कीमत को गिरानेवाड़े होंगे। इन सब संजोगों के 
जोड़-बाकी के बाद शेष जो संजोग कीमत बढ़ाते या घटाने के पक्ष का 
रह जाता हैँ उसीका फिर एकपक्षीय ग्रसर होता हे । 

जब फुलाबट को नीति हमारे यहा बरतती हैँ तो हमारी जिनन्‍्सों 
के दाम हमारे देश में तो बढ़ते हैँ; पर च्‌कि विदेशों में तो न फुलाबट है, 
न गिरावट, स्पष्ट है कि वहां दाम साधारणतया स्थिर रहेंगे -- भ्रर्थात्‌ 
न चढ़ेंगे, न गिरेंगे। “साधारणतया'--- पाठकों का ध्यान इस क्रिया- 
विशेषण की ओर आक्ृष्ट किया जाता हैं। अवस्था-विशेष में --जैसा कि 
ग्रागे चल कर बताया गया हैं -एक देश में दाम गिरने से दूसरे देश 
या देशों में भी मनन्‍्दी श्रा सकती है । 

अच्छा, तो हमने कहा कि फुलावट की नीति के कारण अपने देश्ष में 
हमारी जिन्पों के दाम इढ़ते है । उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हमने 
फुलावट-नीति धारग की; उस समय हमारे यहां गेहूं का दाम १ रुपए का 
१० सेर था। और यह भी मान लीजिए कि उसी जमाने मे हमारे 
? रुपए के सिक्‍के की कीमत किसी एक विदेशी मल्क में १ मार्क जितनी 
थी | इसके माने हुए कि हमारे यहां और वहा, दोनों जगह (६ भाके में 
१० सेर गेहूं मिल सकते थे। ( (रूपया ८ १ माके । १ रुपया ८ १० सेर 
गेहूं । इसलिए १ माक ८ १० सेर गेहूं ।) श्रव हमारे यहां तो फुल।/बट की 
नीति जारी हो गई, उसके कारण गेहूँ के दाम श्रन्य जिन्‍्सों के दामों के 
साथ चढ़ गए और अब एक रुपए में केवल ८ सेर ही गेहूँ मिलता हूँ । 
पर उस विदेश में तो झ्राज भी वही भाव हैँ जो पहले थे, यानी £ मार्क 
का भाव १० सेर गह ही है । ( इस उदाहरण में हमने यह मान लिया 
कि और तमाम स्थिति दोनों म॒ल्कों में यकसां हैं, इसलिए जिन्‍्सों के दाम 
भी, यदि हमारे यहां फुलावट न हो तो यकसां रहते। ) 

भ्रब मान लीजिए कि हमने उस विदेश में एक मार्क की कोई चीज 
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खरीदी; उसकी कीमत चुकाने के लिए बदले में हमने वहां गेहूँ बेचा । 
श्रव॒ गेह यहां मिलता है १ रुपए का ८ सेर। बहां भाव है १ माक का 
१० सेर गेहूँ । हमें १ मार्क वहां भेजना चाहिए, क्योंकि हमने १ मार्कों 
की वस्तु ली है। तो हमको एक मा चुकाने के लिए वहां १० सेर गेहूं 
बेचता पड़ा, जिसका कि हमें यहां स्वदेश में १३ रुपया देना पड़ा । 
इसके माने यह हुए कि पहले जहां रुपए की कीमत १ माके थी, अब 
११ रुपए की कीमत १ माक हुई । दूसरे दब्दों में हमारे रुपए की दर 


१ मार्क से गिर कर .5० मार्क रह गई। + _ ८.८० मार्क । 
१३ रुपया 

भ्र्थात्‌ २० प्रतिशत कीमत गिर गई । 
विदेशी मुल्कों में हमारे द्रव्य की कीमत को शास्त्रीय भाषा में हुण्डी 
की दर कहते हे । जब हमारे चलण की कीमत विदेशों में बढ़ती है तो हम 
कहेंगे कि हमारी हुण्डी की दर तेज है। हमारे चलण की कीमत गिरी, तो 


कहेंगे कि हुण्डी की दर मन्दी है । 


ही 


हुण्डी की दर गिरने से या ऊंची होने से हमारे म॒ल्क के उद्योग-धंधों 
और श्रायात-निर्यात पर क्‍या असर होता है, और वह असर कंसे होता हैं, 
इसका विवेचन भी कर लें। 

यह तो अब समझ में आ ही गया होगा कि फुलावट-नीति की रचना 
चलण में प्रतीक की बहुतायत की बुनियाद पर खड़ी की जाती है, और इसके 
फलस्वरूप जिन्‍सों के दाम चढ़ जाते हैं । जिनसों के दाम क्‍यों चढ़ जाते 
है, यह पहले हम समभ चुके । नाणे की ग्रधिकता के माने है कि नाणा सस्ता 
हैं । नाणा सस्ता है, इसी भाव को हम दूसरी भाषा में यों भी व्यक्त कर 
सकते हैं कि चीजें महंगी हे । यदि फुलावट-नीति द्रुत-गति से आ्राती है, तो 
फिर लोग मुद्रा की साख में विश्वास भी खो बैठते हे । इससे भी लोगों 
की रुचि मुद्रा में धत रोकने से हट कर जिन्‍्सों मे धत रोकने की ओर 
ज्यादा बढ़ जाती हैँ । ये सब-के-सब जिन्‍्सों के दाम तेज करने के हेतु बन 
जाते है । 

पर एक और चीज हे, जो जिन्सों के दाम बढ़ाने में सहायक होती 
है। वह है विदेश से आनेवाली चीजों का ऊंचा पड़ता। जब हमारी 
हुण्डी की दर गिर जाती हैं तो विदेश में तो, हमारे यहा ग्रानेवाली चीज 
के दाम चाहे वही पुराने दाम हों पर हुण्डी गिर जाने से यहां का पड़ता 
अपने-आप ऊंचा हो जाता हूँ । 

मसलन, हमें एक घड़ी विदेश से मंगानी है । उसकी कीमत, मान 
लीजिए १० माक हें। पुराने हिसाब से १० माक के माने थे १० रुपए । 
पर चूकि अब हमारी हृण्डी की दर २० प्रतिशत, जैसा कि हम ऊपर बता 
चुके, गिर गई, इसलिए १० रुपए के हमें कुल ८ मार्क ही मिलते हे । 
इसके माने यह हुए कि १० माक खरीदने के लिए हमें भ्रब १२॥ रुपए की 
जरूरत हूँ । इसके माने यह भी हो गए कि जिस घड़ी का पड़ता पहले 
१० रुपए का था वह गअ्रब १२॥ रुपए का हो गया। 

इसी तरह हमारी निर्यात की चीजों का पड़ता भी बढ़ जाता है; वह 
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इस तरह --मान लीजिए कि हम यहां से बाहर रुई भेजते हे, और १ गांठ 
रुई के दाम जमं॑नी में १०० मार्क पहले थे। उसके माने थे, पुरानी हुण्डी 
के हित्ाब से, १०० मार्क 5 १०० रुपए । ग्रब भी मान लीजिए, जम॑नी में 
रुई की कीमत वही १ गांठ के १०० मा हें । पर चकि हुण्डी की दर 
गिर गई, इसलिए १०० मार्क को बेच कर हम रुपया खरीदते हैं तो, 
८० माक ८ १ रुपया, इस हुण्डी की दर से हमें १०० मार्क के १२५ रुपए 
उपलब्ध होते हैं । इसके माने हुए कि रुई के निर्यात के लिए पड़ता लगता 
हैँ १२५ रुपया प्रति गांठ, जो पहले १०० रुपया प्रति गांठ था । 

विदेशों से अनेवाली और विदेशों को जानेवाली चीजों का जब पड़ता 
बढ़ जाता हूँ तो उन चीजों के चढ़े दाप देख कर अन्य चीजों के दाम भी 
ग्रपने-आप ऊंच जाने लगते हें। इस तरह अन्य कारणों के अलावा 
विदेशों से सम्बन्ध रखनेवाली चीजों का पड़ता ऊचा होने की वजह से 
भा जिन्‍्तों के दामों को ऊंचा जाने में सहायता मिलती है । 


हुएडी की दर ओर उद्योग-धंधे 


अब इस परिस्थिति में उद्योग-बंधों पर क्या असर होता है ? इसका 
उत्तर तो साफ हैं| जब्र जिन्पो के दाम ऊंचे जाते है तो कारखानेदार का 
मुनाफा भी बढ़ता है । यह सही है कि जिन्सरों के दाम ऊचे जाते हूँ तो 
कच्चे माल के दाम भी बढ़ते हें । पर इतना होने पर भी कारखानेदार 
या अन्य माल उपजानेवाले लोगों (जसे किसान, जुलाहा, खठीक इत्यादि ) 
के मुताफं की वृद्धि में कोई रुकावट नहीं होती । बतोर उदाहरण, हम एक 
कारखानेदार के काल्पनिक पड़ता का जरा विश्लेषण कर लें । हर १०० 
रुपए के मालपर, मान लीजिए, कारखानेदार का खर्च नीचे लिखे अनुसार 
होता हैं: -- 


रुपया 
भ्रू० कच्चा माल 
२५ मजदूरी 
१० घिसाई 


श ब्याज 
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१० मनाफा 
१०० है 
अब मान लीजिए फुलावट-नौति के करण जिन्‍्मसों के दाम बढे और 
जिस माल का कारखानेदार को पहले १०० रुपया मिलता था उसका अ्रब 
१२५ रुपया मिलेगा । इसके साथ-साथ, मान लीजिए, कच्चे माल का दाम 
भी बढ़ा और मजदूरी भी उसी अनुपात से बढ़ी, तो फिर मुनाफे पर क्या 
असर होगा ? नीचे के तलपट से इसका स्पष्ट अन्दाजा लग जायगा। 


पुरानी कीम्त नई कीमत 
रुपया रुपया 
कच्चा माल ५० ६२॥। 
मजदूरी २५ ३१। 
घधिसाई १० १० 
ब्याज २ ४ 
मुनाफा १० १५। 
१०० १२५ 


उपरोक्त तफसील से पता लगेगा कि जहां कच्च माल और मज- 
दूरी का दाम २४५ रुपया प्रतिशतक बढ़ा वहां घिसाई और ब्याज में 
पुराने और नए खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ा कारण प्रत्यक्ष हैँ । जैसा 
कि हम पहले बता चुके हे, फ़ुलावट और गिरावट के कारण लेन-देन की 
रकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । १०० रुपए हमने कं ले रखा था तो 
आज भी हम॑ १०० रुपया ही चुकाना हैँ । इसलिए ब्याज पर कोई असर 
नहीं पड़ता । और घिसाई पर भी क्‍या असर पड़ेगा ? इसलिए मुनाफा 
जो पहले १० रुपए एक अदद पर था, वह ग्रब १६। हो गया । या तो यों 
भी हो सकता है कि कारखानेदार की आज यह शक्ति हैँ कि पहले जहां 
बाहर की चीज का पड़ता १०० रुपए था और कारखानेदार मनाफे 
को अक्षण्ण रखते हुए १०० रुपए से कम में नहीं बंच सकता था, श्राज वह 
विदेशी माल का पड़ता १२४५ रुपया होने पर भी १० रुपए का ही मुनाफा 
रखे तो ११८ रुपया १२ आने में बेच सकता हैं । 
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इस हिसाब से यह सही है कि का रखानेदार का मुनाफा बढ़ गया, और 
यदि वह अ्रपने दाम नहीं घटाता तो मुनाफा १० के बजाय १६। हो गया, 
यानी ६२॥ प्रतिशत बढ़ गया | पर साथ ही यह भी जानना चाहिए कि 
जिन्‍्सों के दाम बढ़ने के कारण उस मुनाफे की ताकत ६२॥ प्रतिशत नहीं 
बढ़ी । यदि जिन्‍्सों के दाम औसतन सवाए हो गए हे, जेसा कि हमने हिसाब 
लगाया हूँ, तो फिर दाम बढ़ने के पहले जो करामात १३ रुपए में थी वही 
ग्राज १६। में हैं । मान लीजिए कि पहले १३ रुपए में १ मन पाट मिलता 
था और अरब पाट के दाम बढ़ कर सवाए हा गए --अर्थात्‌ १६। हो गए, 
तो पहले के १३ और अबके १६। रुपए की क्रय-शक्ति में कोई फर्क नहीं 
पड़ा । खेर । 

तो अब इस परिस्थिति के दो असर साथ-साथ हुए । एक तो स्वदेशी 
उद्योग-धंधों पर, और दूसरा विदेशी आ्रायात पर और निर्यात पर। स्वदेशी 
उद्योग-धंधों पर श्रच्छा ग्रसर हुआ । विदेशी श्रायात मरकाने लगा, और 
निर्यात पनपने लगा। ह 

सबसे पहले स्वदेशी उद्योग-धंधों को लीजिए । 

यह स्वाभाविक हूँ कि जब मुनाफा बढ़ता हैँ तो कारखानेदार या 
माल उपजानेवाले को ज्यादा माल पंदा करने की चाह होती है । ऊपर 
के हिसाब से हमने मान लिया हूँ कि मजदूरी भी अन्य जिस्सों के दामों के 
साथ-साथ बढ़ने लगती हूँ । पर व्यवहार में ऐसा होता नही । जब जिन्सों 
के दाम बढ़ते हैं तो मजदूरी भी जब तक उसी अनुपात से नहीं बढ़ती 
त4 तक कारखानंदार को हमारी कत से भी मुनाफा श्रधिक रहता है । 
इसके फलस्वरूप कारखानेदार माल ज्यादा पंदा करने लगता है; कार- 
खाना बढ़ाने भी लगता है । नए-नए फारखाने भी खुलने लगते हैं। श्रधिक 
लोगो को मजदूरी मिलने लगती हु । 

इसका प्रभाव बाहर से आतेवाली चीजों पर भी पड़ता हैं। चंकि कार- 
खानेदार का मुनाफा बढ़ा हे, इसलिए उसमें यह ताकत प्रा जाती हूँ कि 
वह म्‌नाफं को थोड़ा कम करके भी विदेशी चीजों के मुकाबले में भ्रपना 
माल सस्ता बेच सके । विदेशी चीजों का ऐसी प्रतिद्वंद्विता में टिकना मुश्किल 
हो जाता हैं । विदेशी श्रायात पर इससे ब्रा असर पड़ता हैं। 
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इसके विपरीत, निर्यात पर श्रच्छा असर होता है, व्योंकि जब ऊंचे 
पड़ता की वजह से यहां द।म ऊचा हो गया पर विदेशों में हमारी चीज का 
दाम वही पुराना है, तब यहां के उपजानेवाले थोड़ा-सा यहां भाव मंदा 
कर दें तो विदेद् में भाव पुराने दामों से भी सस्ता हो जायगा । और इस 
तरह विदेशों में हमारे माल की बिक्री बढ़ेगी। सारांश यह कि श्रपनी 
मृद्रा की कीमत गिरा देने से हमारे कल-कारखाने, उद्योग-धंधे सब पनप 
उठते हैं; विदेशी ग्रायात पर प्रहार होने लगता है; विदेशी निर्यात 
जागने लगता है । इस तरह देश की समृद्धि बढ़ने लगती है । 


दर गिरने से लाभ स्थायी या अस्थायी ! 


यह प्रश्न हो सकता है कि जरा हुण्डी के हेरफेर से या मुद्रा की कीमत 
कम कर देने से समृद्धि बढ़ने का क्‍या वास्ता ? वास्ता है । वह इस तरह से । 

एक भ्रालसी मनुष्य हैँ; वह न खेत बोता है, न मेहनत करता है। 
इसलिए दारिद्र्य ने उसके घर पर प्रभाव जमा रखा है। ग्रब किसीने 
उससे कहा कि हम तुम्हें रोजमर्रा कुछ मिठाई खिलाएंगे, कुछ तमाशे दिखा- 
एंगे श्रौर कुछ प्रच्छे कपड़े भी देंगे, बशर्ते कि तुम श्पने खेत को मेहनत 
के साथ जोतो भौर उसमें जो फसल हो उसका आधा हिस्सा हमें दे दो । 
वह भ्रालसी मिठाई प्रौर प्रच्छे कपड़ों के प्रलोभन में ग्राकर काम करने लगता 
है, और भ्रन्त में श्रच्छी फसल तैयार कर लेता हैँ। फसल के भ्राध हिस्से 
की, प्रामरनी वह प्रलोभन देनेवाले सज्जन को सौंप देता हैं। इस सज्जन 
को तो, उसने जितना मिठाई इत्यादि पर खर्च किया था उसकी पूरी कीमत 
उस फसल के आधे हिस्से में से वसूल हो जाती हूँ, श्नौर उस श्रालसी को 
प्रच्छा खाने-पहनने को मिला, और भ्राधी फसल मिली जिससे उसकी 
समृद्धि बढ़ गई | हसके झलावा उसकी श्रादत भी तो बदली । काम करते- 
करते वह भ्रालसी कमंशील बन गया । प्रलोभन देनेवाले सज्जन का कुछ 
व्यय नहीं हुभ्रा, और भ्रालसो कर्मण्य बन गया । 

झब कोई कहे कि हुण्डी की दर गिरने श्रोर समृद्धि से क्या वास्ता ? 
तो यह भी कहा जा सकता है कि आलसी के मिष्टान्न-भोजन से उसकी 
समृद्धि का क्‍या वास्ता ? पर बात यह हे कि गिरती हुई हुण्डी की दर, या 


५० रुपए की कहानी 


दूसरे शब्दों में, गिरती हुई मृद्रा की कीमत माल उपजानेवालों के दिलों 
में एक तरह का उत्साह श्रौर तृष्णा पैदा करती हैँ, जो उन्हें ज्यादा काम 
करने के त्रिए खदेड़ती है; और इस तरह देश की समृद्धि पर इसका 
श्रच्छा अ्रसर होता हैं । 

ठीक इसका विपरीत अ्सर गिरावट की नीति का होता हैं । 

हमने यह बताया हूँ कि. यह अच्छा श्रस्तर मुद्रा की गिरती हुई कीमत 
का होता हैं। पर एक दफा कीमत गिरा दी गई, फिर भी क्‍या उसका 
भ्रसर होता है ? 

होता है, पर आंशिक । हमने पंप का पहिया घुमाया और पानी कुंए 
में से निकलने लगा । जब पहिया घुमाना बन्द कर दिया तब पानी भी 
निकलना बन्द हो गया । इसी तरह जब हुण्डी की दर गिरती ही रहती 
है, तब तो चीजों के दाम भी बढ़ते ही चले जाते हें और उससे पैदा होने- 
वाले नतीजे -जैसे उद्योग-धंधों की उन्नति, अधिक माल की पैदाइद, 
बेकारों को रोजगार, विदेशी आयात को ठेस, निर्यात की पुष्टि इत्यादि 
अपना प्रभुत्व जमाए रखते हें । उसी तरह हुण्डी की गिरी हुई दर भी 
एक जगह ग्राकर जब स्थिर हो जाती हैं श्रौर लोगों को उसकी स्थिरता 
में विश्वास ञभ्रा जाता है, तब गिरती हुई हुण्डी से जो नतीजे पैदा हुए थे 
वे धीरे-धीरे करके रफा होने लगते हेँ--श्रर्थात्‌ पंप में से पानी निकलना 
धीरे-धीरे बन्द हो जाता है । 

. पर इसके माने यह नहीं कि हुण्डी गिरा कर फिर स्थिर' कर दी तो 
उसका कोई प्रसर ही नहीं हुश्ना । जो पानी कुंए से निकल भ्राया उसकी भी 
तो कोई कीमत है । उस निकले हुए पानी से हमने धिचाई की, धान पैदा 
किया; उससे हम पुष्ट बने । पुष्ट बन कर हमने मेहनत ज्यादा की । 
उस मेहनत से फिर नई सम्पत्ति पैदा की, भौर इस तरह से समृद्धिचक्र 
जो चला तो फिर चलता ही गया । इस दृष्टि से गिराई हुई म॒द्रा की दर 
का लाभ भी एक दृष्टि से स्थायी-सा हो गया । 

पर यह भी कोई कह सकता हैँ कि फिर हुण्डी की दर गिरने से इस 
तरह लाभ होता हैँ तो हम दर को गिराते ही क्‍यों न जांय ? स्थिर करें 
ही क्‍यों ? इस रामबाण औषधि से अ्रघाना ही क्‍यों ? श्रफसोस ! मकर- 
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ध्वज के सेवन से शरीर की चपलता ग्रवश्य बढ़ती है, पर वह स्वयं मनुष्य 
की क्ष॒धा को नहीं मेटता । और ज्यादा सेवन से तो दरीर का श्रन्त भी 
हो सकता है । फिर यदि हम मुद्रा की दर को गिराते ही चले जांय तो एक 
समय ऐसा श्रा सकता है कि जब मुद्रा की साख में किसीको श्रद्धा ही न 
रहे श्रौर मुद्रा स्वयं नेस्तनाबूद हो जाय । श्रौर फिर तज्जनित हानि-लाभ 
भी कहां रहे ? जब शरीर ही नहीं तो प्राण कहां ? मुद्रा ही मर मिटे, तो 
उससे होनेवाले हानि-लाभ कहां रहे ? और यदि म॒द्रा की कीमत गिरा 
देना ही एक जादू का डडा हो, जो एक पल में समद्धि पैदा कर दे, तो फिर 
हर मुल्क ही इसका प्रयोग क्‍यों न करे ? श्रौर यदि हर मल्क इसका प्रयोग 
करने लग जाय तो दो देशों के बीच जो हुण्डी की घटा-बढ़ी से हानि-लाभ 
होता हैँ वह होने ही नहीं पाए । दो लकीर पास-पास में हों, भ्रौर एक बड़ी 
हो, तो दूसरी छोटी कहलायगी । पर यदि बड़ी को काट कर छोटी कर 
दी जाय तो, जो पहले छोटी थी वह श्रब बड़ी कहलायगी । 

हुण्डी गिरने के माने भी तो यही हैं कि हमने भ्रपनी मुद्रा की दर गिरा 
दी; श्रन्य मुल्कवालों ने नहीं गिराई। ऐसी हालत में श्रपेक्ष कृत हमारी 
मुद्रा सस्ती हो गई। पर यदि दूसरे देशवालों ने भी गिरा दी, तो फिर हमारी 
हुण्डी ही दर दूसरे देशों के मुकाबले में नीची नहीं रही | भर ऐसी हालत 
में विदेशी आयात-निर्यात पर कोई भ्रच्छा-बुरा भ्रसर नहीं हुआ । बताना 
तो यह है कि हुण्डी गिरने का असर पूर्णतया स्थायी नहीं है; एक श्रंश में 
स्थायी है। मकरध्वज-सेवन का कुछ तो लाभ शरीर को मिलता ही है । 
हुण्डी गिराने से समाज की आाथिक स्थिति को जो एक मतंबा लाभ मिलता 
है उसका स्थायी श्रसर भी रह ही जाता है । ठीक इसके विपरीत,गि रावट- 
नीति द्वारा म॒द्रा की दर चढ़ा कर समाज की पभ्राथिक स्थिति को हानि 
पहुंच जाती है, वह भी स्थायी नुकसान कर बैठती हे। छाती में जो सेल 
लगा उसका भाव तो रूफ गया, पर उसका दाग तो रह ही गया, भर वह 
जगह भी सदा के लिए नाजक बन गई । 

कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि संसार की बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक 
घटनाग्रों की तह में एक छ.टी-सी घटना हुईं है, जिसको इतिहास लिखने 
वालों ने कम महत्व दिया । प्रशिया के फ्रेडरिक ड्री. ग्रेट, दे क्षमहान बनने 
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का मौका यों मिला कि ऑस्ट्रिया का शाहन्शाह मर गया । पर ऑस्टिया 
का दाहम्शाह भी तो इसलिए मरा कि वह एक रोज .कुकुरमुत्ते की तर- 
कारी बेहद परिमाण में खा गया । विधि का लिखा को मेटनहारा' यह 
उक्ति सही हैं । पर विधि भी जब कोई बड़ी होनहार को घड़ने बैठता 
हैँ तब शुरुआ्रात एक नगण्य चीज से करता हे । श्रॉस्टिया के शाहजादों के 
खून ने यूरोप में खून की नदियां बहा दीं । दुर्योधन श्रौर श्रर्जुन, जब दोनों 
श्रीकृष्ण के पास महाभारत-युद्ध के लिए सहायता मांगने गये तब यदि 
दुर्योधन श्रीकृष्ण के सिरहाने न बठ कर पैताने बंठता, या तो श्रीकृष्ण की 
सेना न लेकर स्वयं श्रीकृष्ण को श्रपने पक्ष में लेता, तो महाभारत-युद्ध 
का भ्रन्त क्या होता, यह बताना कठिन हूँ । 

पर कोलम्बस ने श्रमेरिका का आविष्कार किया; और नई दुनिया से 
व्यापार-रोजगार चमक उठा । उसके कारण यूरोप भर में सरसब्जी फंल 
गई, एसा यूरोप के श्राथिक इतिहासज्ञ मानते हैं। भ्रमेरिका की भूमि क्‍या 
मिली, यूरोप के लिए तो गड़ा सोना मिल गया। और केलीफोरनिया 
में तो सचमुच सोने की खानें मिल गई जिन्होंने यूरोप की समृद्धि 
की खूब वृद्धि की। इन सबका यूरोप पर कितनी मात्रा में ग्रसर 
हुआ, यह चाहे न मापा जा सके, पर जो जाहोजलाली की बाढ़ 
यूरोप में श्रा गई उसने उसको सदा के लिए सम्पन्न कर दिया, इसमें 
कोई शक नहीं । 

इसलिए हुण्डी गिरने का प्रसर चाहे प्रस्थायी हो, पर एक मतंबा 
मिला हुआ सहारा कमजोर हारीर के पनपने मं काफी सहायता पहुंचा 
देता हे । 


फुलावट--नियंत्रित और अनियंत्रित 
फुलावट-नीति के शुभ परिणामों का भी हमने जिक्र किया और श्रति 
मात्रा में उसके बुरे नतीजे का भी वर्णन किया। यहां यह समझ लेना 
चाहिए कि जहां फुलावट-नीति केवल व्यापार-रोजगार को चमकाने के 
लिए, उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए काम में लाई जाती है, वहां फुलावट 
स्वल्प मात्रा में, भौर नियन्त्रण के साथ, उपयोग में लाई जाती है । 
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हम बता चुके हें कि जब फुलावट द्वुत-गति से शभ्रनियन्त्रित होकर 
चलती हूँ तब ब्याज सस्ता नहीं, मंहगा--पग्रत्यन्त मंहगा हो जाता है । 
मंहगा ब्याज भी रोजगार-व्यापार के लिए घातक हूँ । इसलिए स्वेच्छा से 
जब फुलावट-शस्त्र का प्रयोग होता है तब सारी नीति पर इस हिसाब से 
नियन्त्रण रखा जाता है कि जिससे सिक्‍के की साख में से लोगों की श्रद्धा 
न टूटे; लोगों में इसके सम्बन्ध में भय या घबराहट का संचार न हो; 
ब्याज की दर साधारणतया ठीक हो और दामों में तेजी इतनी ही आावे 
जितनी कि संचालक चाहते हों । इसके माने यह हुए कि ऐसी नीति तो 
स्वेच्छा से ही काम में लाई जाती हैँ, श्रौर उसी हालत में काम में 
लाई जा सकती हैँ जबकि देश की सरकार प्रजा का विश्वासभाजन 
हो, बलिष्ठ हो और देश और परदेश में उस सरकार और उस देक्ष 
की पूरी धाक हो। श्रौर चूंकि यह सारा-का-सारा खेल अपने देश में 
उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए और लोगों में नई श्राथिक जागृति 
पैदा करने के लिए खेला जाता हूँ इसलिए यह फुलावट भी स्वल्प मात्रा 
में ही होती है । 

पर इसके विपरीत, जहां फुलावट ग्रनियन्त्रित होती है--जैसा कि 
रूस, जर्मनी वगरह के सम्बन्ध में हम ऊपर बता चुके हें--तंब इसका 
परिणाम दूसरी तरह का होता है । यह सही हे कि उस फुलाबट में भी 
कल-का रखाने बेहद पनपते दिखाई देते हैँ, पर मुद्रा की शक्ति का इस 
जोर से हक्वास होता चला जाता हैं कि वह करोड़ों का मुनाफा हजारों के 
मुकाबले में भी बलहीन होता है । श्रौर दूसरी तरफ सरकार प्रौर देश 
की साख में इतने जोर का धक्का पहुंचता है, कि जिनके पास पूंजी होती 
हैं वे तबाह हो जाते हैं । लोग अपना माल-मत्ता, सम्पत्ति आदि बाहर भेजने 
लगते हैँ । परस्पर की साख में भी विश्वास हट जाता हैँ। प्नन्तर्राष्ट्रों में 
देश की साख कौड़ी की रह जाती हैं। सारा आर्थिक तन्‍त्र छिन्न-भिन्न 
हो जाता हैं । ु 

ऐसी स्थिति अवश्य ही अ्रवांछनीय है, और यह स्पष्ट हे कि जान- 
बूक कर ऐसी स्थिति को कोई निमन्त्रण नहीं देता । यह तो, मजबूरी से 
ही झाती हैँ । देश का दिवाला निकलने का दूसरा नाम यह उम्र फुलावट 
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है, जिसे राज-दुराजी के जमाने में ही सरकार बलात्‌ बाध्य होकर अपनाती 
हैं। सरकार को जब राजतन्त्र चलाने के लिए कर-संप्रह में भी कठिनाई 
ग्राने लगती है तब कागज, स्याही श्रौर प्रेस की शरण लेकर इस जोर से 
नोट छापना शुरू करती है कि इस ताण्डव नृत्य को देख कर एक छिन 
के लिए भी कोई अपने पास नोट रखने की हिम्मत नहीं करता । 


टः 


हम बता चुके हैं कि चलण का मूल्य स्थिर नही, पर घटता-बढ़ता 
हैं ॥ तो भी जन-समाज के मन पर एक ऐसी थोथी गश्रौर बेबुनियाद छाप 
पड़ी हुई हैं कि चलण का मूल्य स्थायी है । यदि ऐसा नही होता तो जिस 
निर्भवता के साथ लोग रुपया उधार देते हे और सरकारी कागजों में लगाते 
हें वेसा कभी नहीं होता । पर मनुष्य तो प्राय: बतंमान का पुजारी होता 
है, श्ौर पुरानी स्मृति कटु भी हो तो उसे भूल जाता है । इसलिए जब तक 
कोई भयंकर युद्ध, विप्लत या आकस्मिक घटना के कारण चलण की 
कीमत बुरी तरह नहीं गिरने लग जाती तब तक साधारण मनुष्य को तो 
पता भी नहीं चलता कि चलण की कीमत गिरी हूँ क्या ! साधारण फुला- 
वट यदि नियन्त्रित हो तब तो ग्राम जनता को पता भी नहीं चलता कि 
पर के पीछे क्‍या नाटक खेला जा रहा है। तो भी जिन्सों के दामों के 
आग्रांकड़ों का हम सूक्ष्म अध्ययन करें तो हमें सहज ही पता लग जायगा कि 
पिछले सौ सालों में चलण के मूल्य में घटा-बढ़ी होती ही रही है । 

जिस्सों के दामों के श्रांकड़े कंसे तंयार होते हें इसका संक्षिप्त विवरण 
भी जान लेना चाहिए । मान लीजिए कि हमारे देश के गरीब किसान 
प्रधिकतर गेहूं, बाजरा, मोठ, चना, घी, तेल, दियासलाई, कपड़ा, गुड़, 
इत्यादि ---४० या ५० चीजों का उपयोग करते हूँं। तो आ्रांकड़े तेयार करने 
वाले विशेषज्ञ उनसब जिन्सोंके दामोंका एक गड़-पड़ता निकाल लेते हे । 
वह गड़-पड़ता सावारण तरहसे यों निकाला जाता हे कि जिस सालको हम 
बुनियादी साल मानते हे उसके गड़-पड़ताका अंक सो मान लिया जाता है । 
मान लीजिए, सन्‌ १६१४ को हमने बुनियादी साल माना । उस साल में 


गेहूं का भाव था ५ रुपया मन 
जौ का भाव था ४ रुपया मन 
तेल का भाव था २० रुपया मन 


घी का भाव था ४० रुपया मन 
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गुड़ का भाव था ५ रुपया मन 
कपड़े का भाव था ४ झाने गज 
(यह महज उदाहरण है, इसीलिए ४०-५० चीजों के दाम न देकर 
सिर्फ ६ जिन्‍मों के दाम दिए हें ।) 
तो हमने उस साल की जिन्‍सों की कीमत १०० के अभ्रंक पर कायम 
कर दी । अब १६४१ में मान लीजिए:--- 


गेहूं का भाव था ६। रुपया मन (याने २४५ प्रतिशत बढ़ा) 
जो का भाव था ५ रुपया मन (याने २४ प्रतिशत बढ़ा) 
तेल का भाव था १५ रुपया मन (यान २५ ,प्रतिशत घटा) 
धी का भाव था ८० रुपया मन (याने १००४ प्रतिशत बढ़ा) 
गुड़ का भाव था २॥ रुपया मन (याने ५० प्रतिशत घटा ) 
कपड़े का भाव था ६ श्राने गज (याने ५० प्रतिशत बढ़ा) 

१ वस्तु में २५४५ प्रतिशत बढ़ा 

१ २५ ” बढ़ा 

शा २५ / घटा 

१ १०० ” बढ़ा 

१ ५०. घटा 

है ५०” बढ़ा 


तो १२५ प्रतिशत कुल बढ़ा; श्रौर ६ जिन्‍्सों द्वारा १२५ प्रतिशत 
को विभाजित किया तो फल यह निकला कि एक जिन्‍ल्‍स पर २० (€ 
प्रतिशत वृद्धि हुई (*६“ ८: २०६ प्रतिशत )--प्रर्थात्‌ जिन्‍्सों की दर १०० 
से बढ़ कर १२०६ हो गई । तात्पयं यह हुआ कि जिस चलण की 
क्रय-शक्ति १६१४ में १०० थी वह १९४१ में २०८ प्रतिशत कम हा 
गई । दूसरे शब्दों में, चलण का दाम २०६ प्रतिशत गिर गया। 

सचक अंक 

इस तरह जिन्सों की दर के जो श्रंक तैयार किये जाते हैं उत्हें हम 
“सूचक अभ्रंक” के नाम से पुकार सकते हें । अब १६१५ से १६४० तक 
के सूचक श्रंक नीचे की तालिका में देते हें। इससे पत्ता लगेगा कि चलण 
की क्रथ-शक्ति में कितनी घटा-बढ़ी हुई है, भ्र्थात्‌ चलण की कीमत किस 
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कदर घटती या बढ़ती रही हैं । 
कलकत्ते में कुछ खास चीजों के थोक दाम 


१९१४८८ १०० 
१६९१५ औसत, ११२ १६२०५ झभौसत १४४ 
१६१६ है १२८ १६२६ १४१ 
१६१७ पा १४५ १६३० के ११६ 
१६१८ दि १७८ १६३१ पा €६ 
१६१६ ! १९६ १९३२ क ६१ 
१९२० 7. २०१ १९३३ है ८७ 
१९२१ १७८ १६३४ ह ६६ 
१९२२ ५ १७६ १६३५ ! ९१ 
१६२३ ! १७२ १९३६ ड़ 6२ 
१६२४ पे १७३ १६३७ कं १०२ 
१६२५ ध १५६ १६३८ की ६६ 
१६२६ हे १४८ १६३९ ५ ९०्व 
१६२७ ४; १४८ १६४० १२० 


पर यह भी सही है कि चलण की कीमत के स्थायित्व में जितनी श्रद्धा 
यूरोपवासियों की रही उतनी इस देश के लोगों की न रही । हमारे पिछले 
इतिहास में समय-समय पर इतने राज्य बदलते रहे हैं, इतने दंगे-फसाव 
होते रहे हें कि इसके कारण भारतवासियों को स्वभाव से ही सोने-चांदी में 
मोह ज्यादा रहा | इसके विपरीत इंग्लिस्तान में, बाहर के श्राक्रमणों से 
मुक्त रहने की बजहू, वहां के लोगों में काफी श्रमन-चंन रहा। नतीजा यह 
हुआ कि स्वभाव से ही चारों श्रोर शान्ति श्रौर व्यवस्था दिखाई देसी रही, 
और इसलिए उन्हें श्रपनी सरकार की साख में श्रद्धा भी ज्यादा रही। लंदन 
नाए का एक बुहत्‌ बाजार बन गया और भ्रंग्रेजों की देखा-देखी हमने भी 
सरकारी कागजों में भौर तरह-तरह के शेयरों में रुपया लगाना सीख लिया । 


चलण की कीमत गिरती आई हे 
पर बताना तो यह था कि चलण की कीमत स्थायी नहीं रही, भ्रौर 
दूसरी बात यह बतानी थी कि चलण की कीमत गिरा कर गअ्रपना उल्लू 
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सीथा करने का तरीका इतिहास में हर सल्तनत ने--जब वह विपद॒ग्रस्त 
हुई तबर--बिना किसी हिंचकिचाहटके ग्रख्तियार किया है । रोमकी प्राचीन 
सरकार ने हजारों साल पहले अपने घलण को अंशत: खोटा करके अपना 
खजाना भरा; तभी से हर सल्तनत ने यह पाठ सीख लिया । और चलण 
के दाम गिरा कर प्रजा की बिना जानकारी के कर-वसूली का यह ग्रद्भुत 
तरीका मौके-मौके पर हर सरकार ने विपद्‌ के समय अपने लाभ के लिए 
कामयाबी के साथ ग्राजमाया । 

बात यह है कि सिक्‍का जैसा भी हो, ग्रच्छा या बुरा, उसके चलण का 
संपूर्ण श्रधिकार तो हर देश की सरकार के पास रहत्षा हैं। प्रोर इस अ्रधि- 
कार का दुरुपयोग करके भी यदि कोई सल्तनत अपना दिवाला दबा सके 
ग्रौर राज्यच्युत होने से भ्रपने-प्रापतो बचा सके तो कौन ऐसी संयमी 
सल्तनत हो सकती है जो इस भ्रधिकार का दुरुपयोग करने के लोभ का 
संवरण कर सके ? इसलिए जहां किसी सल्तनत पर झ्राफत आाई, कोई 
बड़ा बलवा होने को है या कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया भौर धन की बड़ी 
राशि की जरूरत थ्रा पड़ी श्रौर प्रजा सीधी तरह से देने को तैयार नहीं, 
यदि जबरन लिया जाय तो क्रांति की ग्राग धधक उठती है, लोगों की रही- 
सही सहानुभूति भी गायब हो जाती है, तो ऐसे विकट समय में सबसे सीधा 
प्रोर सहज मार्ग कर-वसूली का यही रह जाता हैँ कि नोट छापे जाश्रों 
भौर उसीसे भ्रपना खर्च चलाए जाश्रो । धन की जरूरत पड़ी और सीधी 
प्रंगुली से घी न निकला तो फिर चलण के दाम गिरा कर टेढ़ी अंगुली से 
“चाहे वह फिर अधिकार का दुरुपयोग ही क्‍यों न हो--घी निकाला ! 

पर एक बात और है । चलण के दाम गिराने में ऐसी विपदुग्रस्त 
सरकार का तो स्वार्थ रहता ही हूं, पर प्रजा के एक दल-विशेष की भी 
सहानभूति रहती है । हमने पहले बताया है कि चलण के दाम गिरने से 
कजंदार और बंधी मालगुजारी देनेवाले और श्रन्य ऐसे लोग जिनका दायित्व 
बंधी हुई रकम में हो, उन्हें लाभ होता है । इसलिए ऐसे सब लोग चलण 
के दाम गिरने के स्वभाव से ही पक्षपाती होते हैं, और विपद्ग्रस्त सरकार 
को तमाम ऐसे लोगों की सहानुभूति अ्रपने-प्राप मिल जाती हैं। प्रख्यात 
प्रथंशास्त्री श्री केयन्स ने सच कहा है:-- ' 
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“चलण का मूल्य जब गिरता हैँ तब उसका लाभ केवल सरकार तक 
ही सीमित नहीं रहता । किसान, कजंदार और श्रन्य लोग, जिन्हें श्रपने- 
प्रपने क्षेत्र में एक निर्धारित रकम देनी पड़ती हँ-- मसलन ब्याज या माल- 
गुजारी इत्यादि-वे सब-के-सब इस लाभ में शरीक हो जाते हैं। जैसे श्राथिक 
क्षेत्र में श्राजकल व्यापारी लोग समाज के एक रचनात्मक और क्रियात्मक 
प्रंग माने जाते हे, वेसे ही प्रावीत समय में किसान इत्यादि एक विशिष्ट 
ग्रंग माने जाते थे, और सल्तनत पर इनका प्रभाव तो पड़ता ही रहता था । 
कोई भी सांसारिक परिवतंन, जो द्रव्य के मूल्य को ठेस पहुंचाता था, वह 
नए ग्रादमियों के लिए एक रसायन का काम कर जाता था। यह परिस्थिति 
पुराने लोगों की दौलत का नाश करके नए लोगों के पास दौलत ला देती 
थी । जिन्होंने धन संग्रह करके रखा था उनका खातमा करके व्यवसायशी ल 
लोगों को यह परिस्थिति सहायक हो जाती थी । कुदरत का यह खेल ऐसा 
लगता है मानो संग्रह और क्रिया के बीच के संग्राम में द्रव्य के मूल्य का गिरना 
क्रिया का पक्ष लेता रहा हो। द्रव्य के मूल्य के गिरने की प्रवृत्ति ने 
बपौती धन श्रौर उस पर चत्रवुद्धि ब्याज खानेवाले इन्सान की खासियत 
पर काफी गआ्राक्रमण किया है । इसका नतीजा यह हुआ्आा हे कि बपोती संपत्ति 
को अकमंण्य होकर भोगने की वृत्ति को इसने जबरदस्त धकका मारा । 
इस परिक्रिया ने हर पीढ़ी को बपौती सम्पत्ति के उत्तराधिकार से एक 
तरह से वंचित-सा कर दिया | जो हो, विपद्ग्रस्त सरकार की जरूरतें 
झौर कजंदार वर्ग की आवश्यकताएं, इन दो प्रभावोंने मिलकर कभी 
एक तो कभी दूसरी शक्ति ने, द्रव्य के मूल्य का लगातार घटाना जारी 
रखा है । यह क्रिया ईसा के ६०० साल पहले, जब पहले-पहल सिक्‍का 
चला, तभी से न्यूनाधिक रूप से चलती आ रही है ।' 

फुलावट का यह एक दिलचस्प पहलू हँ। किस तरह समाज की 
भिन्न-भिन्न श्रेणियों का स्वार्थ सिक्के के मूल्य के साथ बंधा है, किस 
तरह जानबूककर समाज की कुछ श्रेणियां चलण के मूल्य को गिरा देने 
के पक्ष में रहती हे श्रोर असाधारण समय में लुढ़कती हुई सल्तनत के 
लिए भी चलण का मूल्य गिराना कितना उपयोगी शस्त्र है, यह ऊपर 
के कथन से जाहिर होता हूँ । 


& 


फुलावट एक-तरह का कर--प्रच्छन्न कर है, यह कम लोग जानते 
है । पर यह श्रुवसत्य है कि एक कमजोर सरकार भी, जिसके कर लगाने 
के भ्रन्य सब साधन सूख गए हों, और जिसके लिए कोई भी कर उगा- 
हना असंभव-सा हो गया हो, इस अन्तिम अस्त्र का उपयोग करके प्रच्छन्न 
कर उपाजं॑न कर सकती हैँ । इस प्रच्छन्न कर का यह मजा हैं कि कोई 
कितना ही सरकार का विरोधी क्‍यों न हो, वह भी इस कर से बच नहीं 
सकता | इस पहलू को कुछ और विश्लेषण के साथ समभाने की 
जरूरत है । 

जहां हमने “द्रव्य परिमाण मत” का जिक्र किया है वहां यह बतला 
दिया हैँ कि अन्य सब स्थिति समान रूप से बतंती हों तो जितना ही चलण 
में हम द्रव्य का श्रधिक प्रवेश करावेंगे उसी अनुपात से द्रव्य का मूल्य 
गिरेगा भ्रीर जिन्‍सों के दाम चढ़ेंग। इसका फिर एक उदाहरण दे देना 
धप्रच्छा होगा । 

मान लीजिए कि सामान्य अवस्था में हमारे यहां २५० करोड़ रुपए 
के नोट चलण में हे, जिनकी सोने की कीमत १० करोड़ तोला सोना है। 
(एक तोला सोने की कीमत८:२५ रुपए । इसलिए १० करोड़ तोला 
सोना २१५८ २५० करोड़ रुपए) तो यदि हमने चलण में २५० करोड़ 
रुपए के नोद श्रौर छाप कर डाल दिए, तो भी सोने की कीमत तो वही 
१० करोड़ तोले की रहेगी। पर चूंकि चलण में नोट अरब ५०० करोड़ 
के हो गए, इसलिए जहां पहले २५० करोड़ रुपए के नोटों की कीमत 
१० करोड़ तोला सोना थी, भ्रब ५०० करोड़ रुपए के नोटों की कौमत 
१० करोड़ तोला सोना रहो--श्रर्थात्‌ नोटों की सोने की माप में जो 
फीमत पहले थी उससे आधी हो गई। इसके माने यह भी हुए की जिन्सों 
की कीमत दुगुनी हो गई--पश्रर्थात्‌ नोटों का चलण दुगुना हुआ, उसके 
प्रनुपात से नोटों का मूल्य तो आधा रह गया, पर जिन्‍सों का मूल्य 
दुगुना हो गया । 
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ग्रब सरकार को जो नए २५० करोड़ रुपए नए नोट छापने के 
कारण हासिल हुए वह सारा-का-सारा धन उन लोगों की ज़ेब से निकला, 
जिनके पास चलण की धरोहर थी--श्रर्थात्‌ ऐसे लोगों की जेब से निकला 
जो रुपया उधार देने का काम करते थे--जंसे बेक, साहुकार इत्यादि,या 
तो जिन्हें जेब-खचं के लिए भी अपनी जेब में कुछ नोट रखने पड़ते थे । 
इस २५० करोड़ की क्रय-शक्ति ग्रवश्य ही पहले के मकाबले में घट गई, 
क्योंकि जिन्‍सों के दाम जो चढ़ गए । पर जब फुलावट-नीति पहले-पहल 
शरू होती हैँ तब लोगों के अ्ज्ञान के कारण जिन्‍्सों के दाम ग्रचानक नहीं 
चढ़ जाते, और इसलिए नए २५० करोड़ की क्रय-शक्ति भी शुरू-शुरू 
में पहले से बिल्कुल भ्राधी शायद न होगी। ग्रव सरकार इस तरह से यदि 
२५० करोड़ का कर उगाहती तो सेकड़ों भमेले होते, पचासों तरह का 
विरोध होता, कर-कानून बनाना पड़ता । इसके विपरीत, इस तरह से 
चुपचाप नोट छाप कर चलण में प्रवेश करा देने से सरकार ने चुपचाप 
अपना काम बना लिया । 


इस कर से बचना असम्भव-सा है 


कोई कह सकता हूँ कि क्या इस कर से कोई बच भी सकता है ? हां, 
कल्पना में बच सकता है, पर व्यवहार में शायद ही । ग्राखिर यह कर 
उसी की जेब से निकलता हू, जिसके पास द्रव्य की धरोहर हो । ज॑सा 
कि हम पहले बता चके है, यह कर एक तो इस तरह के लोगों की पाकेट 
से निकलता हूँ जो उधार रुपया देते हूँ, दूसरे, ऐसे लोग जिन्हें ऋय-विक्रय 
के लिए रोजगार-बंधे के लिए कुछ-न-कुछ रुपया तो सिलक में रखना 
ही पड़ता है, उनकी जेब से भी यह कर निकलता हूँ । 

प्रब ये दोनों तरह के लोग कर से इस तरह बच सकते हूँ कि उधार 
देनेवाले तो उधार देना बन्द कर दें, घर में जवाहरात इत्यादि रख छोड़ें, 
और क्रय-विक्रयवाले नोट का व्यवहार तक करना छोड़ दें। पर यह 
नामुमकिन है। सूद पर उधार देनेवाले शायद उधार देना बन्द करके 
भ्रपना धन जिन्‍्सों में रोक दें, पर नित्य की खरीद-फरोख्त के लिए रुपए 
का व्यवहार बन्द करना, यह दवा मर्ज से भी कहीं ज्यादा कष्टप्रद हैँ । 


६२ रुपए की कहानी 


हम गहरे उतरने पर देखेंगे कि रोजमर्रा की खरीद-फरोख्त के लिए जो 
रुपया हम उपृयोग में लाते हें उसके कारण हर व्यक्ति पर यह नई तरह 
का कर इतनी कम मिकदार में पड़ता हैं कि बजाय इसके कि वह रुपए 
का व्यवहार बन्द कर दे, एक नागरिक इस कर को झ्रदा करना प्रधिक 
पसन्द करेगा। 

हम एक अ्रन्तिम सीमा का उदाहरण ले लें। मान लीजिए सरकार 
चलण में इतना द्रव्य प्रविष्ट करती हैँ कि जिसके कारण हर महीने द्रंव्य 
का मूल्य करीब आधा हो रह जाता हूँ | भ्रब यदि रोजमर्रा के व्यवहार 
के लिए हर मनुष्य दो दिन से ज्यादा फरोख्त किये हुए माल का रुपया 
प्रपने पास नहीं रखता, तो इसके माने यह हुए कि रुपए की एक महीने 
में १५ बार पल्टाई हुई--अर्थात्‌ १५बार भिन्न-भिन्न कामों के लिए 
उसी रुपए का उपयोग हुश्रा । द्रव्य का मूल्य गिरा एक महीने में ५० 
प्रतिशत । रुपए की पल्टाई हुई एक महीने में १५ बार। तो ५०+१५ 
- २.३३ । प्रर्थात्‌ हर सौदे की लेवा-बेची पर ३.३३ प्रतिशत कर पड़ा। 
याने, १०० रुपए में जिस सौदे को खरीदते उसके १००+३.३३, भ्रर्थात्‌ 
१०३.३३ रुपए असल में ग्रापको देने पड़े। यह कर असाधारण जमाने 
के लिए इतना कम हैं कि केवल इससे बचने के लिए ही कौन रुपए का 
व्यवहार बन्द करेगा ? 

इसलिए, ज॑सा कि ऊपर बताया जा चुका हैँ, इस कर से श्रत्यन्त 
विरोधी भी बच नहीं सकता; और निकम्मी-से-निकम्मी सरकार भी यह 
कर उगाह सकती हूँ | ग्रसल में तो इस शस्त्र का उपयोग भी वही सर- 
कर करती हैँ, जिसका दिवाला निकलने जा रहा हो । हां, भ्रल्प मात्रा में, 
और नियंत्रण के साथ, तो उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए, जेसा कि 
पहले बता चुके हें, हर अश्रच्छी सरकार भी फुलावट-नीति को समय-समय 
पर काम में लाती हैं । 

पर यह भी सही हैं कि जिस तरह हर चीज की सीमा होती है बसे 
ही इस शस्त्र की करामात के बारे में भी कहा जा सकता है। जब साख 
में लोगों की कोई श्रद्धा नहीं रहती तब लोग महज खरीद-बिक्री के लिए, 
प्रौर सो भी श्रत्यन्त कम समय के लिए ही, ग्रपने पास नोट रखते हैं । 


रुपए की कहानो रे 


चर 


नतीजा यह होता हैँ कि चलण को व्यवहार में लानेवाले इतने कम हो 
जाते हें कि फिर हजारों मन नोट छाप कर चलण में प्रविष्ट करने पर 
भी कोई लम्बी रकम सरकार को हासिल नहीं होती । इसलिए इस शस्त्र 
की धार भी अंत में करीब-करीब भूंठी-सी पड़ जाती है । 

ऐसी भयंकर फुलावट का एक परिणाम और होता हूँ । सरकार का 
कर्ज तो अपने-प्राप चुक जाता है । जब द्रव्य का मूल्य इतना गिर जाय 
कि रुपया एक कौड़ी का भी न रहे तो, फिर हजा रों-प्ररबों का देना-पावना 
भी केवल हिसावब-बहियों की शोभा की चीज रह जाता हैं; श्रीर इस तरह 
सरकार का कर्ज प्रपने-आप रफा हो जाता है । चूंकि सारा-का-सारा यह 
कर द्रव्य के धरोहरधारी की जेब से निकला, इसलिए इसे हम यदि पूंजी- 
कर की भो उपमा दें तो यह ग्रनुपयुक्त उपमा न होगी। पर यह पूंजी- 
कर घुमा के नाक पकड़ने-ज॑सी चीज है। सीधे रास्ते से पृंजी-क्र लगाने 
में मनृष्य शास्त्रीय विधि का उपयोग कर सकता हूँ। पर लुढ़कती हुई 
सल्तनत में सीधा मार्ग अख्तियार करने की हिम्मत कहां ? इसलिए यह 
भ्रशास्त्रीय और भद्दा मार्ग ऐसी विपद्ग्रस्त सरकार के लिए ज्यादा 
भ्रासान होता है । 


१० 

हमने भ्रवतक फुलावट-नीति की चर्चा की । उससे पाठक के दिल पर 
यही भप्रसर होगा--श्ौर वह स्वाभाविक है; क्‍योंकि सारे विवेचन में ध्वनि 
भी वही निकलती है--कि फुलावट या गिरावट की क्रिया का संचालन 
केवल सरकार या नोट-प्रसा रक बँक के हाथ में ही रहता हैँ । किन्तु यह 
बात ग्रशत: हो सही है । हृद दरजे की भयंकर फुलावट या गिरावट का 
संचालन तो ग्रवव्य ही या तो सरकार कर सकती हैँ या उसके इशारे से 
नाट-प्रसारक बेक । पर, एक सीमा के भीतर, फुलावट या गिरावट प्रन्य 
बेक या अन्य साहुकार भी पंदा कर सकते है । 

हमने बतलाया है कि धन का प्रतीक मुद्रा, मुद्रा का प्रतीक नोट और 
नोट का या मुद्रा का प्रतीक चेक या हुंडी हो जाती हैं । जिस श्रासामी की 
साख श्रच्छी हूँ उसकी हुंडी भी धन ही हूँ । फ़ुलाबट या गिरावट नोटों के 
भ्रधिक विस्तार या सकोच से पंदा होता हूं, क्योंकि नोट धन के श्रतीक हैं। 
तो उस तरह चेकों झ्रौर हुंडियों-द्वारा भी तो धनका प्रसार या संकोच किया 
जा सकता हैँ, क्योंकि यह भी तो धनके प्रतीक हूँ । वह इस*तरह होता है:- 

मान लीजिए एक बेक है या एक साहुकार हूँ। उसके पास रुपया 
सिलक़ में नकद पड़ा हूँ, श्रथवा, सरकारी कागजों में कम ब्याज मे रुका 
पड़ा हैं । नतो वह प्रक्रिय रकम किसी तरह के वाणिज्य-व्यवसाय में लगती 
है, न लेन-देन में काम श्राती हैं । उधार लेनेवालों की कमी नहीं, पर उन्हे 
बेंक या साहुकार की उस प्रक्रिय पूंजी से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 
प्रब व्यापार को पनपते देखकर पूंजी के स्वामी उस बंक या साहुकार की 
रुपया उधार देने की इच्छा होती हूँ । वह व्यापारियों एवं भ्रव्य उधार 
लेनेवालों को रुपया देना शुरू करता हैं और इस तरह उस घन का उपयोग 
होने लगता है। प्रक्रिय रकम ग्रब सक्रिय बन जाती हैं और जितनी ही रकम 
सक्रिय बनती जाती है, उतनीही बाजार में न|णेकौ बहुतायत होती जाती है । 


उधार की फुलावट 
इस बहुत।यत का वही भ्रसर होता है जो नोट-प्रमार के का रण होता है, 
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बल्कि नोट-प्रसार से पेदा हुई फुलावट की अपेक्षा, उधार-द्वारा की गई 
फुलावट कभी-कभी ज्यादा शक्तिशाली भी होती है। एक कराड़ रुपए 
का नया नोट हम चलण में डालते है और सौ करोड़ का नोट पहले से 
चलण म॑ हैँ, तो साधारणतया यह कहा जा सकता है फि एक प्रतिशतक 
फुलावट हुई और उसका सावारणतया ( यदि और काई नया मसला उलट- 
फंर का मोजूद न हो तो ) उसी परिमाण में दामों पर भी असर होना 
चाहिए । पर उधार-द्वारा एक करोड़ की पूजी यदि नाएं के बाजार में 
प्रवेश करती हैँ तो यह नही कहा जा सकता कि उसका दामों पर श्रसर, 
एक करोड़ की फुलावट के अनपात से ही होगा । 

हम कल्पना कर सकते है कि किसी ग्रासामी के पास एक लाख का 
गलला पड़ा हे जिसपर उस आसासी की रकम लगती हे। उसे रुपया 
उधार न मिलने की वजह से उसका हाथ रुका पछा है । उसे अचानक 
बेक से रुपए उधार मिल जाते हे । अब उगका हाथ खुला हो जाता है । 
एक लाख रुपए से वह एक तेल का कारखाना खोलता हैं| उसे अब 
सरसों की जरूरत पड़ती है। सरसों बंचनेवाले ग्रासामी के पास मुद्रत से 
सरसों पड़ी थी, वह बिक नहीं रही थी। उसे बेच कर सरसों वाला 
ग्रासामी एक बतेन बनाने का कारखाना खोल छेता हैँ । उसके लिए 
तांबा खरीदता है । तांबबाले आरसामी के पास मुदृत से तांबा पड़ा था 
जो बिक नहीं रहा था । ताबा बिकते ही वह नया माल खरीदने लगता 
है । मया माल खरीदने से खानवाला काम बढ़ाता हूं । चारों तरफ से 
मजदूरों की मांग होने से ठलुए मजद्रों को काम मिलता है। वे फिर 
ज्यादा कपड़ा खरीदने लगते हे; तो कपड़े की पेदाइश बढ़ती है। उसके 
माने हं--ज्यादा मजदूरों की मांग, ज्यादा रुई की जरूरत । बस, इस 
तरह से बाजार की रोशनी जो फीकी हो चली थी, फिर चमकती हे । 
उस चमक का दूसरी चीजों पर प्रभाव पड़ता हैं । इस तरह उत्पन्न हुई 
ग्राशावादिता चारों ओर प्रकाश डालती है और थोड़ी-सी रकम से, बड़ी- 
सी फुलावट भी झा सकती हे । 

हमने यह उदाहरण इसपर काफी रंग चढ़ाकर पेश किया हैँ । ऐसा 
ही होता हैँ सो नहीं, पर ऐसा हो सकता हूँ, इतना ही बताना है । गरज 
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यह है कि उधार से पैदा हुई फुलावट कभी-कभी अपने अनुपात से ज्यादा 
काम कर जाती हैं; क्‍योंकि उसके पीछे एक भावना रहती हूँ, जो लोगों 
में भ्राशा का संचार करके कभी-कभी आवश्यकता से अ्रधिक सरगर्मी 
ला देती हैं । इसी तरह जब बेक अपना उधार सिमेटती हैं तो श्रावश्यकता 
से ज्यादा मुर्दनी भी पैदा कर देती है । 

म्रब हम देख सकते हें कि उधार-द्वारा भी धन का विस्तार ओर 
संकोच और तज्जनित फुलावट या गिरावट पैदा की जा सकती हें। 

नोटों के प्रसार और संकोच से जो काम होता हैँ, एक तरह से उधार 
के विस्तर और सकोच से भी वही काम होता हूँ । दोनों चीजें एक तरह 
से तो एक ही हे, क्‍यों कि दोनों के द्वारा धन का संकोच या विस्तार 
हो सकता हैं । पर बंकों या साहुकारों-द्वारा धन का विस्तार अर्थात्‌ धन 
का चलण में प्रवेश तभी होता हैं जब कि व्यापार चलता हो या तो 
झच्छे चलने की आशा हो, कारखाने वाले कमाते हों, भविष्य उज्ज्वल 
दिखता हो । रुपया उधार देने मे किसी तरह का खतरा न लगता हो, 
तभी उधार का विस्तार होता हैं । साख एक नाजुक चीज हे जो लाज- 
बंती पौधे की तरह खतरे की आशंका होते ही अपने डाल-पात को 
समेट लेती है । जहां समय अच्छा झ्राया, व्यापार पनपने लगा, कि पूजी- 
वाले उधार देने में बहादुरी दिखाने लगते हे, और जहां खतरे की घंटी 
बजी कि वे अपना बोरिबा-बधना उठाने लगते हे । इस तरह से उधार 
देनेवाले भी फुलावट और गिरावट के कर्ता बन जाते हें । इस फुलावट 
या गिरावट को साख की फुलावट या गिरावट भी कह सकते हैं । 

पर यह उधार की फुलावट या गिरावट सीमा के भीतर ही रहती है । 
किसी पूंजीवाले के पास अगनित धन तो होता नहीं; संख्याबद्ध घन ही 
होता है । इसलिए बेंक या साहूकार-द्वारा की गई फुलावट या गिरावट 
जी सोमा के भीतर बद्ध रहती हैं । 


हे 


फुलाँवट-नीति का हमने विस्तार के साथ जिक्र किया । गिरावट 
का हमने ज्यादा जिक्र नहीं किय। है। पर शायद यह समभाने की जरूरत 
नहीं कि गिरावट का परिणाम हर बात में फुलावट से उल्टा होता हैं । 

विपद्ग्रस्त सरकार धन उगाहने के लिए---चारों तरफ से उसकी 
चाल रुक जाती हैँ तब--फुलावट-नीति का आसरा लेती है, या तो स्वल्प 
और नियत्रित मात्रा में फुलावट उद्योग-धंधों को पनपाने के लिए भी 
काम में लाई जाती हे । 

तो फिर यह प्ररन हो सकता है कि गिरावट-सीति का दौरदौरा कब 
होता है ? 

गिरावट-नीति ग्राम तौर से ऐसी दशा मे प्रयोग में लाई जाती है 
जबकि सरकार तो व्यवस्थित है और व्यवस्था के साथ विशेष हेतु के 
लिए उस सरकार ने फुलावट॑-नीति का प्रयोग किया है; पर मात्रा से 
कुछ ज्यादा फुलावट हो गई है, और इसलिए, फुलावट का जोश ठंडा 
करने के लिए व्यवस्था के साथ अब कुछ गिरावट-नीति के प्रयोग की 
ग्रावरयकता हे । ऐसी आवश्यकता पड़ने पर गिरावट-नीति का उम्र प्रयोग 
किया जाता हैं । 

पर ज॑से फुलावट बेबसी की चीज हूँ, वेसे ही गिरावट इस बात की 
द्योतक है कि सरकार सहीसलामतं है; उसकी ताकत या व्यवस्था में 
कोई कमजोरी नहीं हैं । गिरावट में तो चलण की साख बढ़ानी पड़ती 
है । इसलिए यह काम एक व्यवस्थित सरकार ही, श्रौर सो भी विशेष 
हेतु के लिए ही, कर सकती है । यह इसलिए स्वाभाविक हें कि जिस 
तरह फुलावट ग्रसीमित हो सकती है, वेसे गिरावट सीमा के बाहर नहीं 
जा सकती । 

पर गिरावट नीति के प्रयोग के उदाहरण संसार के झ्राथिक इति- 
हास में कम मिलते हूँ । ज्यादातर लोगों ने विवश होकर, या तो देश के 
उद्योग-धंधों की उन्‍नति के लिए, फुलावट-नीति का ही प्रयोग किया हूं । 


श्८ रुपए की कहानी 


इसलिए फुलावट-नीति के गुण-दोषों का हम अच्छी तरह विवेचन कर ल 
तो काफी है; क्‍योंकि जो हानि-लाभ फुलावट के हे, उसको ठीक तरह 
समभने के बाद गिरावट के गुण-दोष अपने-आप समझ में आ ,जांयगे । 

जब गिरावट-नीति का प्रयोग होता है तब फुलावट-नीति से ठीक 
उल्टे नियमों को काम में लाया जाता हँ--अ्र्थात्‌ किसी भो बहाने नोटों 
को चलण में से निकाल कर नोंटों की एक बनावटी तंगी पैदा की जाती 
हैं । सरकारी खर्च के लिए, मान लीजिए, आवश्यकता हैँ एक सौ करोड़ 
की और कर-वसूली की गई सवा सौ करोड़ की, तो जनता के पास से 
पचीस करोड़ का धन खेंच लिया गया । और इसी परिमाण मे जनता 
की क्रय-शवित कम हो गई; या तो ब्याज ऊंचा देकर बिना किसी हेतु के 
सरकार ने पचीस करोड़ का ऋण ले लिया और उसे खच्ने के बजाय 
कोष में ही रख छोड़ा । तो इसका भी वही असर पडा--- अर्थात्‌ जनता 
की क्रय-शक्ति कम हो गई । 


गिरावट कब्र वांछनीय है ? 


जनता की क्रय-शक्ति को कम करने की यह नीति एक तरह से तो 
दम घोटने की नीति-जंसी लगती है । इसलिए एसी नीति को काम में 
लाना तभी वांछनीय हो सकता है जब कि सल्तनत को यह लगे कि 
जनता समृद्ध है श्रौर समृद्धि के नशे में वित्त-शाठय करने जा रही है-- 
अर्थात्‌ बूते के बाहर ख्च करने की या व्यवसाय करने की जन-साधारण 
की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसका आगे जाकर परिणाम भयानक हो सकता 
है । जब सरकार को ऐसी विपत्ति की श्राशंका होती है तभी, जैसे 
दूध के उफान को ठंडा करने के लिए पानी से छांट दिया जाता हैं 
उसी तरह समृद्धि के उफान को--समृद्धि को नहीं, क्‍योंकि समृद्धि तो 
ठोस असली चीज है, उफान धोखा है-- भ्रावश्यकतानुसार गिरावट का 
प्रयोग करके शान्त करना प्रजाप्रिय सरकार का कंव्य बन जाता है । 

सरकार ने कर-वसूली से या ऋण-द्वारा जो धन जनता से खेंचा 
उसका अखीर तो व्यय ही करना हैं। और वह व्यय उस समय किया 


जाता है जब कि उफान के बाद की सुस्ती के मारे जनता भयभीत होकर 
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अपनी सारी प्रगतियों को बन्द कर देती हूँ, व्यय में आवश्यकता से ज्यादा 
कंजूसी करने लगती है, व्यापारी मंदी से भयभीत होकर अपने हाथ-पांव 
सिमेट लेते हे, बेकारी बढ़ने लगती और जिन्‍्सों के दाम गिरने लगते हें । 
ऐसे समय में जनता को फिर प्रोत्साहन देने के लिए, श्रतिशय आई हुई 
म॒दी को ज्ान्त करने के लिए, ठंडे खून में फिर से गर्मी लाने के लिए, 
जनता से खेचा हुआ धन सरकार खचंने लगती है। और जहां खच्च शुरू 
हुआ कि फिर ताजगी आने लगती हूँ । 

इसके यह माने नहीं कि हिन्दुस्तान में सरकार ने जो गिरावट का 
प्रयोग किया वह इसी सिद्धान्त पर किया और जब मंदी ने तबाही शुरू 
की तब उसको रोकने के लिए फिर फुलावट का प्रयोग किया। यहां की 
कथा तो निराली हूं । 

इस देश में गिरावट-नीति भ्रक्सर इसलिए काम में लाई गई है कि 
द्रव्य के परिमाण में कमी करके उसका मूल्य ऊंचा कर दिया जाय । 

आगे जब हम भारतवषं की हुण्डी का विवेचन करेगे तब गिरावट- 
नीति से इस देश की जिन्सों के द।मों पर, कल-का रखानों पर, समृद्धि पर 
और ग्रायात-निर्यात पर क्‍या असर हुआ्आ, गिरावट की नीति को सफल 
बनाने के लिए कंसे करोड़ों रुपए बरबाद किये गए, इन सब बातों का 
विवेचन करने के लिए हमें काफी मौका मिलेगा । 
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फूलाबड में दामों में तेजी, गिरावट में मन्दी, यह हमने बतलाया हूँ । 
श्औौर फुलावट या गिरावट मुख्यतया सल्तनत की मर्जी की चीज हैँ। कम- 
से-कम सरकार सहीसलामत रहे तो बेबसी की फुलावट को तो हम अनहोनी 
सीज करार दे सकते हे । इसलिए सीमाबद्ध फुलावट या गिरावट सरकार 
की मनन्‍्शा पर अवलम्बित रह जाती है । तो फिर यदि फुलावट से तेजी 
और गिरावट से मन्दी होती हे तो दाम करीब-करीब स्थिर रखने के लिए 
भी कभी फुलावट तो कभी गिरावट की चाभी घ॒ुमाई जा सकती $ं। 
दूसरे णब्दों में, दाम स्थिर रखने के लिए भी इन दोनों तरकीबों का 
उपयोग किया जा सकता है । और दाम स्थिर रहना, यह भी तो समाज 
के लिए एक बड़ा लाभ है। 

हम पहले बता चुके हें कि दामों की तेजी से माल उपजानेवालों को 
लाभ और बंधी आय वालों को नुकसान हैं; दामों की मन्दी मे इससे उल्टा। 
पर इस तेजी-मन्दी के डलट-फेर में कभी किसीको लाभ और कभी हानि 
से सामाजिक असन्तोष फंलता है स्लो ब्राई तो हैं ही, पर इस असन्तोष 
के साथ-साथ पंदाइश पर भी ब्रा असर पड़ता रहता हैँ । धीरे-धीरे 
लगातार तेजी चलती हे तो पैदाइश बढ़ती रहती हु पर फिर, जब दामों 
में मडकी आती हे और दाम गिरते हें तो कारखानों को ताला लगने 
लगता हैं, बेकारी बढ़ती हैँ और इससे समाज में गरीबी झाने लगती हैं । 
उससे ग्रपन्तोष बढ़ता हूँ । सम्भव हैं दाम स्थिर हों--कम-से-कम एक 
परिधि के भीतर--तो शायद इस परिस्थिति से पैदाइश की वृद्धि भी 
हो श्रौर समाज के विभिन्न किरकों में दामों की घटा-बढ़ी से पैदा हुआ 
ग्रसन्‍तोष भी न होने पाए। इस भावना से प्रेरित होकर कई अर्थंशास्त्री 
दामों की साम्यावस्था की पुष्टि करते हैं । 


दामों को साम्यावस्था 
दामों की साम्यावस्था से इतना ही प्रयोजन हैं कि दामों के सूचक 
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अंक ([70९४5 7[६पा८) की साम्यावस्था । यह तो नामुमकिन च॑।ज 
है कि हम सब जिन्सों के अ्रलग-अलग दामों की घटा-बढी को रोक सके। 
मान लीजिए, एक साल गेहूं की फसल बहुत बढ़िया बेठी, और सरसों 
की फसल मारी गई | तो गेहूं को बहुतायत से गेहूं की मन्दी और सरसों 
की कमी के कारण सरसों की तेजी अवश्यम्भावी हैँ । इसे कोई नहीं रोक 
सकता । पर अलग-ग्रलग चीजों की तेजी या मन्दी एक बात हैं, ओर 
सम्मिलित दामों की तेजी या मन्दी दूसरी बात। जब सम्मिलित दामों 
की तेजी या मन्दी आती हैं तभी समाज के एक अंश को व्वाभ और दूसरे 
को हानि होती हुँ । इस सम्मिलित दामों की लेजी था मन्‍्दी को गिराकट 
या फुलावठ की नीति-द्वारा काफी दर्जे तक रोका जा सकता हैं। वह 
इस तरह :--- 

सल्तबत दामों के सूचक प्रंकों का अध्ययन करतौ रहती है और जहां 
दाम कुछ बढ़े कि नोट-प्रसारक बेंक चलण में से सोटों को निकाल कर 
धन का संकोच शुरू कर देती हें; जहां दाम गिरे कि नोटों का चलण 
बढ़ाकर विस्तार कर देती है । इस तरह के संकोच-विस्तार-द्वारा दामों 
को यथासाध्य साम्यावस्था में रखने की कोशिश की जाती हैं । श्रोर 
उसमें उसे साधारणतया सफलता भी मितरती हैं । इस सारी क्रिया को 
विरतार से समभाने में छोटी-मोटी अन्य कई क्रियाग्रों का भी उल्लेख 
कराना पड़ेगा । चूकि पाठकों के सामने एक मोटी-सी रूप-रेखा देना हौ 
इस पुस्तक का ध्येय है इसलिए ज्यादा ब्यौरे में उतरना आवश्यक नहीं 
है । बतलाना इतना ही है कि फुलावट-गिराघट की नीति से दामों में 
तेजी, मन्दी श्रौर साम्यावस्था तीनों चीजें लाई जा सकती हैं । 

पर दामों को साम्यावस्था में रखने के और भी तरीके हे । एक 
तरीका तो खास करके इसी महायुद्ध में बहुतायत से काम में लाया गया 
हैं। यह तरीका नया नहीं है, पर इतने विस्तार से इसी युद्ध में काम में 
लाया गया हे, इसलिए इसे नया तरीका भी कह सकते हैं । यह तरीका 
है मालकी उपज, खपत और दामों का नियंत्रण करना । 

जब हम नोट-प्रसार अधिकता से करके दामों की तेजी को प्रोत्सा- 
हन देते हें था तो कम करके दामों की मंदी को आ्राह्ठात करते हैं, तो 
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एक तरह से हम दामों की तेजी या मंदी पर सीधा हलला न बोलकर 
एसे टढ़-मेढ़ उपायों का प्रयोग करते है कि जिससे जनता की क्रय-शक्ति 
कमोबंश होकर चीजों की उपज और खपत पर अपने-आप अच्छा या 
बुरा असर पड़ता रहे । 

जनता के पास क्रय-दक्ति हें और वह उसका उपयोग करके दामों 
को तेज करना चाहती हूँ । उस क्रय-शक्िति को हमने कर-द्वारा या उधार 
लेकर अपने कब्जे में कर लिया । फलस्वरूप ग्रब जनता बाजार से हट 
जाती हैं और दाम गिर जाते हे । या तो जनता की क्रय-दशवित का 
क्ास हो गया और इसलिए बाजार मे सन्नाटा छा गया। सल्तनत ने 
नए-नए खचे करना शुरू करके जनता की क्रय-शक्ति बढ़ा दी और 
जनता फिर बाजार में खरीदने के लिए आ धमकी श्र इस तरह वाजार 
में फिर जान श्रा गई | यह गिरावट या फुलावट का एक तरीका हे दामों 
को घटाने और बढ़ाने का । 

पर मान लीजिए कि आपके पांस पसंख्य दोलत पड़ी है । उसको 
किसी ने नहीं छीना । पर श्राप पर यह दफा लगा दी कि आप ग्रमुक 
परिमाण से ज्यादा किसी भी हालत मे किसी भी वस्तु को खरीदने नहीं 
पावेंगी, और न दुकानदार बिना सरकारी इजाजत के श्रापफको कोई चीज 
बेचेगा । तो फिर इसका परिणाम भी वही होता जाता हैँ जो चलण 
की कमी-बेशी से पंदा किया जाता हं; क्योंकि आपके पास शक्ति होते 
हुए भी आप खरीद के हकदार नही रहे । यदि सरकार इस तरह की 
सारी हलचलों का नियंत्रण कर डालें कि अमुक चीज की इतनी पेदाइश 
होगी, हर मनृष्य भ्रमुक मिकदार ही ग्रमुक चीज की खरीद और खपत 
कर सकेगा, बेचनेवाले और लेनेवाले ग्रमुक बधे हुए दाम पर ही खरीद 
झौर फरोख्त कर सकेंगें और जो कोई सरकारी हुक्मउदूली ,रेगा उसे 
सजा भगतनी पड़ेगी, तो फिर चाहे किसी के पास असंख्य धन क्‍यों न 
पड़ा हो वह धन बंकार-सा बन जाता है और उसकी नियंत्रित क्रिया के 
कारण दामों की घटा-बढ़ी भी नियंत्रित हो जाती हैँ । अवश्य ही यह 
दूसरा तरीका, दामों की साम्यावस्था लाने का, ज्यादा सीधा हे - आाड़ा- 
टेढा नहीं हैं- पर इसके यह माने नहीं कि यह ज्यादा वांछनीय हैं । 
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इस तरीके में योजना और संचालन के लिए ग्रफसरों और कारिनदों 
की एक बुड़त्‌ सेना को रोकना पड़ता है जो रात-दिन इसी ताक-भरांक 
में रहती है कि किसी ने इस नियम का भंग तो नहीं किया। इतने 
नागरिकों को केवल योजना और संचालन के लिए रोक रखना, यह भी 
देश की समृद्धि के लिए एक हानिकर चीज हूं। आखिर जब तक हर 
आदमी कुछ वंदाइश करता रहता है तभी तक देश की समद्धि बढ़ती 
हैं। यदि सब लोग संचालन मे, वाद-विवाद में, सेन्य और पुलिस में 
ग्रौर एसे अन्य बे-उपजाऊ धंधों में ही लगे रहे, तो फिर समृद्धि कहाँ ? 
इस दृष्टि से वही तरीका अच्छा हे जिसमे कम-से-कम आदमियों की 
शक्ति का ह्ास हो । पर युद्ध-काल में इन सब नियमों की अ्रवहेलना 
करनी पड़ती हैं । ऐसे विकट समय में ध्येय की अपेक्षा साधन गौम बन 
जाता है । इसलिए एसे नियंत्रणों का उपयोग विकट काल में ही वाँछनीय 
माना जाना चाहिए। यद्यपि रूस में शॉति-समय में भी नियंत्रण का 
उपग्रोग किया गया हे पर रूस के सम्बन्ध में तो यह भी कहा जा सकता 
हैं कि वहां शांति का समय आया ही नहीं--विकट समय का ही दौर- 
दौरा रहा, और इसलिए वहां नियंत्रण-नीति अ्भीष्ठ ही थी। जो हो, 
दामो की साम्यावस्था नियंत्रण से भी लाई जा सकती हैँ, यह श्रव पाठक 

समभ सकेंगे । 

न -ः कप + 
अब पाठकों से विदा लंता हूं । 


(उत्तर भाग ) 


इतिहास 


अनेक को जगह एक 


मुद्रा का अर्थ चिह्न है । बहुत काल पहले जब सिक्‍कों के लिए चांदी 
या सोने के टुकड़ों का व्यवहार बढ़ा तब यह आवश्यक हो गया कि वे 
टुकड़े ठीक तौल के हों और प्रमागस्वरूप उनपर कोई चिह्न बना दिया 
जाय 8 इस प्रकार सिक्‍के का नाम मुद्रा हो चला । 
प्रन्‍त्त उठता हे कि म॒द्रा-सम्बन्धी कला इस देश की अपनी उपज 
थी या वह कहीं बाहर से आई ? 
यहा के सिक्‍कों की तौल और बनावट दोनों ही निराले ढंग के हैं 
और धीरे-धीरे इस मत की पुष्टि होती जा रही है कि भारत ने इस विषय 
में न तो किसीकी नकल की, न किसीको अपना गुरु माना। “नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका” ( वेशाख १६६७ ) में प्रकाशित स्व० दुर्गाप्रसाद 
जी का लेख इस सम्बन्ध में पढ़ने लायक है। आप लिखते हे-- 
“मुर्भे जहां तक खोज करने का अवसर मिला हं, इसका प्रमाण मिला है 
कि भारत मे गौतम बुद्ध से पहले सिक्कों का चलण था । उस समय के 
सिक्‍के मुझे प्राप्त भी हुए हैँ” झ्रपके लेख से पता चलता हैं कि गौतम 
बुद्ध के समय में चांदी के सिक्कों की तौल ४० और २५ रत्ती होती थी । 
पण, कार्षापण--ये चाँदी के तत्कालीन सिक्‍कों के नाम थे। सिक्‍कों पर 
पहले किसी राजा को मूर्ति या उपाधि अंकित करने की प्रथा नहीं थी, 
केवल कुछ चिह्न -जंसे हाथी, कुत्ता या वृक्ष--ठप्पों से अंकित कर दिये 
जाते थे। ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी से अक्षरों का प्रयोग होने लगा। 
कुछ समय तक प्राकृत का बोलबाला रहा । फिर देवनागरी या हिन्दी 
का प्रयोग होने लगा। चांदी का रुपया चलानेवाला शेरशाह था। 
उसके सिक्कों पर कूफी के साथ हिन्दी को भी स्थान प्राप्त था। उसके 
बेटे इस्लामशाह के समय में भी यही बात रही । श्रीयृत दुर्गाप्रसाद जी 
लिखते है:--'“इनके समय तक तो मुद्राश्रों पर हिन्दी को बराबर स्थान 


७८ रुफ्ए की कहानो 


मिला, पर जब मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं और ग्रकबर ने अपने अ्रधि- 
कार जमाए श्रौर सिक्के चलाए तो उन्होंने पहले कृफी श्रक्षरों में अपने 
नाम सिक्‍कों पर लिखे । हुमायं ने पहले-पहल फारसी अक्षरों का प्रचार 
भारत में किया । उसके पहले फारसी ग्रक्षरों को, 'जिसमे उद लिखी 
जाती हैं, यहां कोई नहीं जानता था ।................ ग्रकबर और उसके 
बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इत्यादि सभी बादशाहों ने फारसी 
का प्रचार किया । राजकार्य सब फारसी में होते रहे । सिक्‍कों पर भी 
फारसी श्रक्षरों को जगह दी गई और हिन्दी देवनागरी को हटा 
दिया गया ।” न 

भारत में सोने के सिक्‍कों का प्रचार भी अत्यन्त प्राचीन काल से है । 
उन्हें निष्क, पाद श्रादि कहते थे । कुछ विद्वानों का मत हूँ कि संसार भे 
पहले-पहल सिक्‍के के लिए सोने का ही प्रयोग होता था, क्‍योंकि सोना 
सुलभ था, और चांदी दुलंभ । सोना जहां मिलता था वहां सोने के ही 
रूप में, उसे अलग करने के लिए कोई विशेष परिश्रम या प्रयास नहीं 
करना पड़ता था; पर चांदी की बात और थी, वह दूसरे खनिज द्रव्यों 
के साथ इस प्रकार मिश्रित थी कि उसे निकालना या हासिल करना 
जरा टेढ़ा काम था। कहते हे कि उस युग में सोने से चांदी का मूल्य 
कहीं अधिक था । क्रमशः चांदी निकालने के ज्ञान या विज्ञान की उन्नति 
होती गई शोर चांदी की दुलेभता मिटती गई । कुछ काल बाद स्थिति 
बिलकुल बदल गई । चांदी सुलभ हो चली, ओर सोना दुलंभ। मालूम 
नहीं, इस देश में इनका क्‍या क्रम रहा । पर इतना निश्चित-सा जान 
पड़ता हैँ कि प्राचीन काल में यहां सोना, चांदी की तुलना में, सस्ता था। 
फोलर कमेटी के सामने बयान देते हुए श्रंग्रेज श्रथंशास्त्री मि० मेंकलियड 
ने कहा था:--- 

“अति प्राचीन काल में भारतवर्ष सुसभ्य था, और पाश्चात्य देश 
भ्रसभ्य या बबंर । उस समय भारतवर्ष को विदेशी वस्तुओ्नों की कोई 
खास जरूरत नहीं थी ओर वह बिना सोना या चांदी पाए, भ्रपना माल बेचने 
को तैयार न था । पर भारतवपषं में सोना और देझ्षों की श्रपेक्षा सस्ता 
शा--ईरान में १३ भाग चांदी एक भाग सोने के बराबर होती थी, और 


अनक की जगह एक ७९ 


भारतवषं में ८ भाग चांदी एक भाग सोने के; लेहाजा भारत में बाहर 
से चांदी बहुत बड़े परिमाण में ग्राया करती, जिसके बदले में वहां से या 
तो सोना बाहर जाता या दूसरा माल ।” 

सोने-चांद्री के इतिहास में अमेरिका का पता चलना (१४९३) एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । यूरोपवालों को मानो कुबेर की निधि हाथ 
लग गई । जहां सोने या चांदी का--पर विशेषतः चांदी का--एक साधा- 
रण सोता-सा बहता था वहां, सम॒द्र नहीं तो एक जबरदस्त दरिया लहरें 
मारने लगा। थोड़े-ही समय में यूरोप की भूमि इनसे परिप्लावित हो 
चली और वहां के आश्िक-दक्षेत्र में पूर इनकिलाब नजर झाने लगा। 
'पानी फलक पर खेत में दाना बदल गया ।' 

१४९३ और १८०० के बीच सोने और चांदी के उत्पादन का 
तखमीना यह हे:-- 


सोना चांदी 
(लाख आस) (लाख औौंस) 
१४६३-१६०० २३० ७,४७० 
१६०१-१७०० २६० १२,७२० 
१७०१-१८०० ६१० १८,२३० 
१,१३० हैद,२२० 


उत्पादन की दृष्टि से १६ वीं सदी में सोने ओर चांदी का पारस्परिक 
अनुपात १:३२ था--श्रर्थात्‌ जितना सोना निकला उससे ३२ गुना अधिक 
चांदी निकली । १७ वीं सदी में यह अनुपात १:४४ हो चला । पारस्परिक 
मल्य का अनुपात पहले १:११ था--श्रर्थात्‌ एक भाग सोना प्रायः ११ 
भाग चांदी के बराबर होता था। पर यह श्रब प्रायः १:१५ हो चला, 
और प्रायः दो सो साल तक--अ्रर्थात्‌ १९ वीं सदी के पिछले भाग तक--- 
यही कामम रहा । 

इस देश में यूरोप से चांदी का आयात अब श्रौर भी अधिक हो चला। 
विदेशी कम्पनियों--मुख्यत: ईस्ट इंडिया कम्पनी--का इस व्यापार पर 
एकाधिपत्य-सा था । उधर बंगाल-बिहार में--श्रौर अ्रंशत: श्रन्यत्र भी - 
शाथिक-क्षेत्र के प्रधिपति थे मुशिदाबाद के जगत्सेठ | नवाब ने इन्हें 


८० रुपए की कहानी 


टक्साल का इजारा दे रखा था । लेहाजा चादी के सबसे वड़े खरीदार 
यही थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी श्रौर जगत्सेठ के घराने के बीच के लेन-देन 
के सम्बन्ध पर, और तत्कालीन व्यापारिक अ्रवस्था पर, यह अवतरण 
अच्छा प्रकाश डालता है:-- 

“ (१७४६) अक्तूबर म विलायत से कुछ चांदी आई । कौसिल के 
आग्रह करने पर (जगत्सेठ) महताबराय ने उस खरीद लिया । इससे 
कम्पनी को कई लाख रुपए तत्काल मिल गए और कुछ दिनों तक उसे 
कर्ज लेने की जरूरत नही पड़ी । पर नया साल शरू होते ही ग्रवस्था 
फिर बदली औऔर ढाका के कमंचारियों ने कौसिल से रुपया मांगा । इसी 
समय कुछ चांदी आ पहुची । कौसिल ने उसे कासिमबाजार भेज दिया । 
वहां वह महताबराय को बेच दी गई और उसके पेटे कम्पनी को डंढ़ 
लाख रुपया मिल गया । पर यह रुपया कासिमबाजार की कोठी को न 
मिला, इसकी वहांवालों ने शिकायत की और कॉंसिल को लिखा--'एसे 
समय में, जब कि हमपर कर्ज का इतना भारी बोभ हैं और कम्पनी की 
साख इतनी कम रह गई है, आपने यह रुपया मंगाकर ग्रच्छा काम नहीं 
किया । महाजन पहले से ही अ्रधीर हो रहे थे, मालम नही, श्रब वे क्‍या 
कर बेठग ।' कॉसिल ने उन्हें लिखा कि हम ओर चादी शीघ्र ही भेजने 
वाले हैं । चांदी कासिमबाजार भेजी गई, पर महताबराय ने उसे उसी 
दम लेने से इनकार कर दिया ।” ईस्ट इंडिया कम्पनी के पुराने कागजात 
से जाहिर होता है कि रुपए की टान उस समय काफी थी और जगतसेठ 
ने चांदी का दाम घटा दिया था । वह १७४७ के उत्तराद्ध में २४० सक्‍के 
रुपए भर चांदी के लिए २०१ रुपए से अधिक देने को तैयार नथे। 
कम्पनी ग्रपनी चांदी उनके हाथ बेचती जाती और बराबर दाम बढ़ाने के 
लिए आ॥राग्रह करती जाती । 

पलासी की लड़ाई में विजय पाकर ईस्ट इंडिया कम्पनी बंगाल-बिहार 
का, और धीरे-धीरे सारे भारतवर्ष का, भाग्यविधाता बन बेठी । जगत्‌- 
सेठों ने इस राज्यक्रांति को सफल बनाने में प्रमूख भाग लिया था और 
कम्पनी की तन-मन-धन से सहायता की थी; पर उन्हें श्रन्त में लेने 
के देने पड गए, और कहना चाहिए कि पलासी के मैदान की रचना कराकर 


अनेक की जगह एक प्र 


उन्होंने अपने ही विनाश के बीज बोए | आथिक और राजनैतिक, दोनों- 
ही क्षेत्रों में सर्वेसर्वा ईस्ट इंडिया कम्पनी बन बेठी और जगतसेठ उपाधि 
उस घराने की विपुल सम्पदा और प्रभता का स्मारक-मात्र रह गई। 
पर चांदी के सिक्‍कों का प्रचार विशेषतः उत्तर भारत में ही था। 
दक्षिण में प्रधानता सोने के सिक्कों की थी । 
संस्कृत में चांदी को रूप्य या रौप्य कहते हैं। श्रष्टाध्यायी में एक 
विद्ञेष प्रकार की मुद्रा के लिए “आहत रूप्य” शब्द प्रयुक्त हु प्रा है । इसी 
रूप्प या रोप्य का अपश्रंश रुपया हे । १०३५ से पहले इस देश में तरह-तरह 
के रुपए प्रचलित थे। इनमे कुछ के नाम-धाम इस प्रकार थे:-- 
१- पुराने सिक्के (१७६३--१८१७) 
२-+नए सिक्के (१८१८--१८३२) 
३--पुराने और नए फरूखाबादी रुपए, जो फरूंखाबाद, बनारस 
ग्रौर सागर की टकसालों में ढले थे । 
४--फरूखाबादी रुपए, जो कलकत्ते की टकसाल' में ढले थे । 
५--मद्रासी रुपए । 
सोने के सिक्कों का भी यही हाल था । इस बहुतायत शोर विभिन्नता 
से बड़ी अड़चने पंदा होती थी-- लेन-देन, व्यापार के मामले में यह 
अनेकता प्रबल बाधक का काम करती थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
ग्ओर से जो कलक्टर नियक्तत होते थे उन्हें चांदी के कम-से-कम ६० और 
सोने के कम-से-कम ७२ सिक्‍के माल या लगान के रूप में,* लोगों से लेने 
पड़ते थे । बंगाल का यह हाल था कि एक जिले में जो रुपया चलता वह 
दूसरे जिले में नहीं ! यह भी नहीं कि एक जिले के ग्रन्दर एक ही प्रकार के 
सिक्‍के का बोलबाला हो । अलग-ग्रलग चीज़ों के लिए प्नलग-ग्रलग सिक्‍के 
थे । और घिसाई की मात्रा न्यूनाधिक होने के कारण सिक्‍कों पर बट्टे का 
हिसाब भी अलग-अलग था | चांदी और सोने का पारस्परिक सम्बन्ध 
सदा एक-सा नहीं रहता था--कभी सोना सस्ता हो जाता, कभी चांदी। 
* कम्पनी की टकसालों में रुपए की ढलाई कल-द्वारा होती थी, इस- 
लिए उत्तका नाम कलदार पड़ा । 


घर. रुपए को कहानो 


इनमें जो चीज सस्ती होती वह तो चनन में रह जाती, और जो महंगी 
होती वह निकल जाती | इन सारी श्रड़चनों ग्रौर कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए मुद्रा-सम्बन्धी सुधार आवश्यक था, और वह सुधार था 
अनेकता की जगह एकता का स्थापन। भारतवर्ष का अधिकांश एक 
राजछत्र की छाया में आ चुका था, इसलिए वह सुधार भ्रब उतना कठिन 
भी नही रह गया था । कहना चाहिए कि शासन-सम्बन्धी एकता के 
बाद मुद्रा-सम्बन्धी एकता आने ही वाली थी । 

कम्पनी के डाइरेक्टरों ने इस विषय मे श्रपना मत प्रकट करते हुए 
१८०६ में मद्रास-सरकार को लिखा कि भारतवर्ष का प्रधान सिक्का चादी 
का होना चाहिए, जिसका वजन १८० ग्रेन (एक तोला) हो और जिसमे 
१६५ ग्रेन खालिस चांदी हो । उनकी राय थी कि प्रधानता चादी के सिक्‍के 
की रहे, पर सोन का चलन भी बन्द न हो । साथ ही,वे इन दोनों के बीच 
कानूनन कोई सम्बन्ध स्थापित करना नही चाहते थे । उनका प्रस्ताव था 
कि सोने का मूल्य उसके परिमाण और उसको मांग पर अवलम्बित हो । 

पर प्रायः ३० साल तक मुद्रा-सम्बन्धी एकीकरण का प्रस्ताव, प्रस्ताव 
ही रहा । उसको विधान का रूप मिला १८३५ मे, जिससे दो साल पहले 
बंगाल के गवर्न र-जनरल सारे देश के गवर्नर-जनरल बनाए जा चुके थे 
और शासनसत्ता पूरी तरह केन्द्रीभूत हो चुकी थी। उस साल २७ मई को 
सरकार की ओर से यह घोषित किया गया कि भारतवर्ष का जितना 
भाग ब्रिटिश छत्र च्छाया में श्रा चुका है उसमें अब एक-ही प्रकार के रुपए 
का चलन होगा और हर बात में यह रुपया ञ्राजकल के फरुंखाबादी रुपए 
के समान होगा । इस घोषणा के अनुसार जो विधान बना उसे भारत के 
मुद्रा-सम्बन्धी इतिहास में बड़े ही गौरव का स्थान प्राप्त हें। उसका 
सारांश यह था:-- 

(१) १ ली सितम्बर १८३४५ से कम्पनी की टकसालों में एक ही प्रकार 
के रुपए की ढलाई होगी । इस रुपए का वजन १८० ग्रेन होगा, जिसमें 
खालिस चांदी १६४५ ग्रेन होगी । अठलन्नियों और चवलन्नियो में भी इसी 
हिसांब से चांदी रहेगी । 


(२) कुछ खास तरह के सोने के सिक्के भी ढाले जांयगे,पर कोई भी 


अनेक की जगह एक ष्रे 


आदमी कम्पनी के राज्य में सोने का सिक्‍का देने या लेने को बाध्य न होगा। 
इस विधान की बदौलत १६५ ग्रेन खालिस चांदी वाला रुपया मुद्रा- 
सिहासन पर जा बैठा । देन-लेन के लिए सब लोग इसीका व्यवहार 
करने को बाध्य थे, इसलिए अपने क्षेत्र में धीरे-धीरे. इसका एकछत्र 
राज्य-सा स्थापित हो गया । भारतवष॑ं में हर प्रकार के मूल्य का मापदण्ड 
चांदी बन गई। 
पर साथ-साथ एक हद तक सोने का चलन भी बना रहा। कम्पनी 
की टकसाल मे सोने का जो प्रधान सित्रका ढलता उसका वजन भी 
१८० ग्रेत था, जिसमे खालिस सोना १६४५ ग्रेन था। इसका मूल्य था 
१५), और १८४१ का सरकारी आदेश था कि जब तक दूसरा हुक्म 
जारी नहीं किया जाता तब तक उसकी ओर से ये सिक्के इसी दर से 
मंजूर किए जांय | पर यह अवस्था चिरस्थायी न हो सकी | कुछ ही 
वर्ष बाद ग्रॉस्ट्रेलिया प्रौर कलीफोनिया में नई खानों के खुलने से सोने 
का उत्पादन बहुत बढ चला और चादी की तुलना में वह सस्ता हो चला। 
नतीजा यह होबे लगा कि लोग अपना लगान या कर रुपयों म॑ न चुका कर 
मोहरों में चुकाने लगे | बाजार में एक मोहर के १५) से कम मिलते, 
क्योंकि सोना सस्ता हो रहा था--पर सरकारी खजाने में वह अब भी 
उसी दर से ली जाती, इसलिए मोहरों की वहां भरमार होने लगी। और 
सरकार किसी को भी १५) में मोहर लेने को बाध्य नहीं कर सकती थी । 
सरकार चाहती तो चांदी की जगह उसी समय सोने को दे देती और सोने 
को ही मूल्य का मापदण्ड बना देती। पर ऐसा न करके सरकार ने 
१८४१ के आदेश को ही उठा लिया, और १ ली जनवरी १८५३ से 
मुद्रा के रूप में सोने का चलण बिलकुल बन्द हो गया । 
सन्‌ सत्तावन के गदर के कारण भारत-सरकार की श्राथिक कठि- 
नाइयां बेहद बढ़ गई और स्थिति सुधारने के लिए मि० जेम्स विल्सन 
नामक विशेषज्ञ इंग्लेण्ड से लाए गए । यह भारत-सरकार के प्रथम श्रथ॑- 
सदस्य थे भ्रौर इन्हीं के समय में करेन्‍्सी नोट जारी किए गए। यह 
१८६१ की बात है । उससे पहले नोट जारी करने का श्रधिकार कुछ खास 
बैंकों को प्राप्त था; पर कलकत्ता, बम्बई श्रौर मद्रास के बाहर नोटों का 


3. रुफ्श की कहानी 


प्रचार नहीं के बराबर था। उस समय कोई भी भ्रादमी नोट देने या लेने 
को कानूनन बाध्य न था । विल्सन ने नोटों का श्रचार बढ़ाने की दृष्टि से 
अपनी योजना भारत-सचिव के सामने रखी । उस समय भारत-सचिव सर 
चाल्स उड थे, और उनका इस विषय में विल्सन से मतभेद था। विल्सन 
इस मत के अनुयायी थे कि नोटों की पुइती के लिए जो कोष या रिजवे 
कायम किया जाय उसमें एक हद तक सोना-चांदी रखकर बाकी हिस्सा 
सरकारी कागज के रूप में रखा जाय । स्वर चाल्स का सिद्धान्त था कि 
कम-से-कम नोटों की पुइती ऐसे कागज से होनी चाहिए, और रि जव॑ का 
बाकी सारा हिस्सा सोने या चादी का होना चाहिए। 

श्रन्त में हुआ वही जो भारत-सचिव को मंजूर था। सन्‌ १०६१ में 
नोट-सम्बन्धी जो विधान बना उसने करेन्सी रिजवं में सरकारी कागज 
की हृ॒द चार करोड़ पर बाध दी--श्रर्थात्‌ यहां तक तो नोटों की पुरती 
सरकारी कागज या सिक्‍यूरिटीज से की जा सकती थी, पर यहां पहुंच 
जाने के बाद जो नोट निकाले जाते वे रिजर्व में सोना-चांदी रखकर ही । 
आरम्भ में रिजवं में चांदी-ही-चांदी रहती थी; १८५६५ में कुछ सोना 
भी जमा हुआ, पर उसकी मात्रा कम होती गई, और १८७४५ में वह' 
बिलकुल गायब हो गया । फिर १८९८ के बाद करेन्‍्सी रिजवं में सोना 
इकट्ा होने लगा। आरम्भ में दस, बीस, सो और एक हजार के नोट 
जारी किए गए थे। पाच रुपए का नोट १८७१ में जारी किया गया, 
और दस हजार का नोट उसके भी बाद । १८६१ के विधान ने सारे देश 
को कुछ हलकों में बांट दिया, जो 'सकल' कहलाते थे--जैसे कलकत्ता, 
बम्बई, मद्रास ओर रंगून । एक सकल का जारी किया हुआ नोट दूसरे 
सकल में कोई लेने का बाध्य न था, पर सरकारी देना किसी भी सर्कल 
के नोटों में अदा किया जा सकता था। नोटों की लोकप्रियता बढ़ाने के 
लिए और भी सुभीते कर दिए गए थे। पर नोटों का विशेष प्रचार वतं- 
मान शताब्दी में ही हुआ है । समय-समय पर नोट-सम्बन्धी विधान में: 
संशोधन होते रहे हे । इस शताब्दी के पहले ग्यारह साल के भीतर, पांच 
से लेकर सौ.रुपए तक के नोट अखिल भारतीय' कर दिए गए--श्रर्थात्‌ 
वे चाहे किसी भी सकल के हों, लोग उन्हें सवंत्र लेने को कानूनन बाध्य: 


प्रनक की जगह एक ण्भ्‌ 


हो गए । इससे नोटों का प्रचार और भी स्वच्छन्दता से होने लगा । नोटों 
की कागजी पुरती की हद भी १८६१ और १९४३ के बीच कहीं-से-कहीं 
जा पहुंची है । 

जिस समय नोट-सम्बन्धी विधान पहलेपहल बना उस समय यहां 
रुपए की बड़ी टान थी | इसके कुछ खाप्त कारण थे । श्रमेरिका में उत्तर 
और दक्षिण के राज्यों के बीच जो भीषण संग्राम हुआ उसका एक नतीजा 
यह हुआ कि दक्षिण से रुई का निर्यात (एक्सपोर्ट ) कुछ समय के लिए 

बन्द हो गया और यह व्यापार भारतवर्ष को मिल गया । यहां से निर्यात 
काफी होने लगा ओर देश का पावना चुकाने के लिए दूसरे देशों के लिए 
श्रधिकाधिक चांदी भेजना आवश्यक हो गया | पर भारतवर्ष इस समय 
जाहर कर्ज भी काफी ले रहा था। १८५५-५६ शऔर १८६९-७० के बीच 
उसने प्रायः €६ करोड़ रुपए कर्ज लिए । इन दोनों कारणों से चांदी का 
आयात कहीं-से-कहीं बढ़ गया । १८५७-५८ श्रौर १८६२-६३ के बीच 
संसार-भर में जितनी चांदी निकली उससे अधिक चांदी अ्रकेले भारतवर्ष 
ने ली । फिर भी यहां रुपए की टान बनी ही रही। ऐसी अवस्था में 
लोगों का ध्यान सोने की ओर जाना स्वाभाविक था। १८६४ में यहां 
के वाणिज्य-व्यापार से सम्बन्ध रखनेवाली कुछ सभाओं या चेम्बरों ने 
प्रस्ताव किया कि मूल्य का मान या स्टेन्डड सोना कर दिया जाय, श्रौर 
सोने के सिक्‍के चलण में लाए जांय । इस सम्बन्ध में कुछ अवतरण उस 
प्रावेदनपत्र से दिए जाते हें, जो बम्बई के चेम्बर की झ्रोर से बड़े लाट के 
पास भेजा गया था:-- 

“भारतवषं का व्यापार तेजी से बढ़ रहा हैँ, वह भ्राथिक और ओ्रौद्यो- 
गिक उन्नति के पथ पर शअग्रसर हो रहा हैं, पर चांदी इस समय उस 
व्यापार श्रौर उस उन्नति में सहायक न होकर बाधक हो रही है । 

“जिस समय चांदी को अपनाया गया था उस समय उसका उत्पादन 
सोने से प्रायः दूना था। इसलि"' कहा जा सकता है कि उसे अ्रपनाना 
बृद्धिमत्ता का काम था। पर वह बात श्रब नहीं रही। इधर चांदी के 
उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई हैं। पर भारतवर्ष की मांग बेहद बढ़ 
गई है, इसलिए चांदी से काम चलाना ग्रसम्भव-सा हो गया हूँ । 


८६ रुपए की कहानी -. 


“संसार में हर साल प्रायः एक करोड़ पौंड (स्टलिंग) की चांदी 
निकलती हें । पर पिछले छ: साल में एक भारतवर्ष ने ही हर साल एक 
करोड़ पन्द्रह लाख पौंड की चांदी ली है । पिछले साल तो उसने 
१ करोड़ ४५ लाख पौंड की ली । 

“ऐसी अवस्था में चांदी के मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि अनिवायं हे--- 
जिसका ग्र्थ है भारतवर्ष जेसे देश मे द्रव्य की कमी और दामों का 
गिरना । 

“उधर सोने का यह हाल हैँ कि उसका उत्पादन बहुत बढ़ गया है 
श्रौर ससार में जितनी चादी निकलती हैं उससे कम-से-कम १५० प्रति* 
शत अधिक सोना निकलता हें । 

“भारतवर्ष के लिए, और बाकी दुनिया के लिए, चांदी काफी नहीं 
है, पर सब के लिए सोने की बहुतायत है; इसलिए हमे चाहिए कि हम 
चांदी ज॑ंसी कीमती और भारी चीज को छोड़कर सोना जंसी सस्ती और 
हलकी चीज को अपनावे । 

“इससे कई लाभ होंगे--चांदी का मूल्य अपनी मुनासिब जगह पर 
बना रहेगा और इस देश के वाणिज्य-व्यवसाय का विस्तार अप्रतिहत 
गति से होता रहेगा । 

"सोने का इस समय जो बहिष्कार हैं वह न तो सभ्योचित है, न 
युक्तिसंगत है, न स्वाभाविक है । सोना इस समय भी यहां काफी आता 
है, पर वह सिक्‍के के रूप में नहीं चल सकता । सरकार को चाहिए कि 
वह शी घ्र-से-शी प्र चांदी की गद्दी सोने को दे दे, जिससे सोने के सिक्‍कों 
का चलन हो जाय; भ्रौर इससे जो अनेक लाभ हो सकते हैं उनसे यह 
देश वचित न रहे ।” 

इस विषय पर काफी लिखा-पढ़ी हुई, पर कोई खास नतीजा न निकला । 
भारत-सचिब अन्त में यहां तक जाने को राजी हुए कि सॉवरेन या गिन्नी 
१०) की दर से सरकारी खजानों में ले ली जायगी । बाद यह दर १०।) 
कर दी गई । १८६६ में इस विषय के अनुसन्धान के लिए एक कमीशन 
भी बेठा। भारत-सरकार के तत्कालीन श्रथ-सदस्य सोने के सिक्‍के के पक्ष 
में थे। कमीशन ने भी अपनी राय उसके पक्ष में दी। पर यह सब 
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निष्फल रहा। १८७२ और १८७३ में अर्थ-सदस्य ने फिर इस सम्बन्ध में 
कुछ प्रस्ताव भारत-सरकार के सामने रखे । पर सरकार को प्रस्तावित 
सुधार स्वीकार न हुआ। १८७४ की ७ वी मई को उसने ग्रपना निर्णय 
इन शब्दों में प्रकाशित कर दिया कि--- 

“सोने के सिक्‍के को चलन में लाने की वाञड्छनीयता पर विचार कर 
सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि फिलहाल साने को मूल्य का मान 
बनाने के लिए कोई भी कार्रवाई न की जाय ।” 

फलत: यहां चांदी के हप७ का ही बोलबाला बना रहा । 

ग्रब और देशों की सुनिए । फ्रांस में सोना और चांदी दोनों के ही 
सिक्के चलते थे । पर १८५० से पहले वहा प्रधानता चांदी की ही थी । 
कानूनन एक भाग सोना १५॥ भाग चांदी के बराबर था, पर १८०७३ 
झ्रौर १८५० के बीच बाजार-दर के अनुसार चांदी इससे आ्रायः सस्ती 
पड़ती थी; १५॥ के बजाय प्राय: १६ भाग चांदी एक भाग सोने के 
बराबर होती थी । जहां दो प्रकार के सिक्के चलते हे वहां सस्ता या घटिया 
सिक्का तो चलन में रहता है, और महंगा या बढ़िया बाहर निकल जाता 
है । इसी को गअयथंशास्त्र में ग्रेशम नियम” कहते हे, क्योंकि सबसे पहले 
इसपर प्रकाश डालनेवाले सर टॉमस ग्रेशम नामक भ्रंग्रेज अर्थ-सचिव थे । 
फ्रांस की ही बात लीजिए । सोने के सिक्‍के में कोई भगतान करता तो 
वह सिर्फ १५॥ भाग चादी पाने का हकदार होता, पर उसी सिक्‍के कौ 
गलाकर वह बाजार म॑ बेच देता तो उसे १६ भाग चांदी मिल जाती । 
ऐसी अवस्था से यह स्वाभाविक था कि चलन से सोने के सिक्‍के निकल 
जायें और उसमें चाँदी के सिक्कों की भरमार हो जाय । पर १८५० के 
बाद गंगा उलटी बहने लगी--श्रर्थात्‌ चांदी महंगी और सोना सस्ता हो 
चला । जो अनुपात कानूनन १:१५॥ था वह अब कुछ समय के लिए 
प्रायः १:१५ हो चला । सिक्‍के के रूप में १५॥ भाग चांदी एक भाग 
सोने के बराबर होती, पर बाजार में अपने पसली रूप में बिकने पैर १५ 
भाग का ही एक भाग सोना हो जाता । इस परिवर्तित अ्रवस्था में चलन 
से चांदी निकलने लगी, और उसकी जगह सोना भरने लगा। फ्रांस में 
अरब यह प्रवन उठा कि दोनों डाल पकड़ने की -दो नावों पर पंर रखने 
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की क्‍या जरूरत ? कुछ लोग कहने लगे कि इंग्लेण्ड की तरह फ्रांस सिफें 
सोने को श्रपना ले; कुछ इसका विरोध करते हुए उसकी जगह चांदी 
' की सिफारिश करने लगे। पर फ्रांस के कर्त्ताधर्तता न सोने का परित्याग 
करना चाहते थे, न चांदी का। वे कुछ संशोधन के साथ परम्परा को 
क्रायम रखना चाहते थे । चलन से चांदी के सिक्के निकले जा रहे थे; 
इसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ सिक्‍कों में चांदी की मात्रा कम कर 
दौ। फिर १८६४ में फ्रांस, बेल्जियम, स्विटजरलेण्ड और इटली की एक 
सभा इस बात पर विचार करने के लिए हुई, कि इन देशों की मुद्रा- 
नीति क्‍या होनी चाहिए । इसके फलस्वरूप लैटिन-मुद्रा-संघ की स्थापना 
हुई और श्रापस में यह तय पाया कि संघ पन्द्रह साल तक कायम रहे, 
झोर जो देश इसके सदस्य हों वे सब-के-सब श्रपनी मुद्रा-नीति एक रखें । 
नौति यह ठहरी कि सोना और चांदी, दोनों से ही मुद्रा का काम लिया 
जाय और गौण सिक्कों में चांदी की मात्रा कम कर दी जाय ताकि किसी 
के लिए उन्हें गलाकर बेचना लाभदायक न हो। सोने और चांदी केः 
बाच का ग्रनुपात वही १:१५॥ रखा गया श्रोर इस बात की व्यवस्था 
की गई कि संघ के भीतर एक देश के सिक्‍के दूसरे देशों में भी चल सकें । 
संघ को कुछ हद तक सफलता जरूर मिली, पर यह नहीं कहा जा 
सकता कि उसकी स्थापना से मुद्रा-सम्बन्धी प्रश्न का कोई स्थायी हल हो 
सका । इसलिए जून १०६७ में, फ्रांस के श्राग्रह से उस प्रश्न पर विचार 
करने के लिए एक भ्रन्तर्राष्टीय सम्मेलन हुग्ना। इसमें बीस देश सम्मिलित 
हुए थे, जिनमें केवल दो--इंग्लैण्ड और पोर्ट्गाल--सोने के श्रद्वतवादी 
उपासक थे | बाकी सब-के-सब या तो द्व॑तवादी थे, जो सोना और चांदी 
दोनों से ही मुद्रा का काम छेते थे, या जो केवल चांदी के उपासक थे । 
सम्मेलन में हॉरललण्ड को छोड़कर सभी देशों का भुकाव सोने की 
झोर था, ओर यह निश्चित हुआ कि धीरे-धीरे सब-के-सब चांदी को 
छोड़ सोने को अपना लें और सवंत्र एक-ही प्रकार के सिक्‍कों का चलन 
हो । यहां तक तो इंग्लेण्ड सबके साथ रहा, पर श्रब उसके प्रतिनिधि 
कहने लगे कि हमने जो कुछ कहा है उससे हमारी सरकार पाबन्द नहीं 
है भोर वह श्रपनी मुद्रा-प्रणाली में तब तक कोई भी हेर-फेर न दरें 
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जब तक उसे बिश्वास न हो जाय कि यह सब प्रकार से वांछनीय हैं । 
उनका यह नया सुर सुचकर लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया श्रौर आगे 
जो कारंवाई हुई उसमें उतनी एकता नजर नही आई। सम्मेलन की 
सिफारिशों का तत्काल कोई नतीजा नहीं निकला, पर इसमें सन्देह नहीं 
कि उसने सोभे का जो गुण-गान किया उसका, निकट भविष्य में, कित्तने 
ही देशों की भुद्रा-नीति पर खासा असर पड़ा। १८७० में फ्रांस और 
प्रशिया (जमंनी) के बीच संग्राम छिड़ा । इसमें फ्रांस की हार से उसका 
प्रभाव जाता रहा, ओर मुद्रा-सम्बन्धी भ्रन्तर्राष्ट्रीय एकता के प्रइन को 
श्रागे बढ़ानेवाला श्रब कोई दूसरा राष्ट्र न रह गया। मूल्य के मान के 
रूप में तो सोने को कई देशों ने ग्रहण कर लिया, पर श्रन्तएष्ट्रीय 
सिक्‍के की बात जहां थी वहीं रही । 


२ 
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लन्दन में चांदी स्टण्डड्ड औंस के हिसाब से बिकती हैँं। वहां का 
स्टेण्डडं है १००० भाग में ९२५ भाग खालिस चांदी । जिस समय का 
वृत्तान्त यहां दिया जाता हैं उस समय इंग्लंण्ड की मुद्रा सोने की थी, 
इसलिए कुल दाम सोने में ही समझे जाने चाहिए। 

१८७३ से पहले कई साल तक लन्दन मे चांदी का दाम ६० पेंस के 
करीब था । इधर चांदी में कुछ तेजी जरूर झ्रा गई थी, मगर वह इतनी 
ग्रधिक नही थी कि उसे विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सके । लोगों को थोड़े 
समय के लिए कुछ चिन्ता जरूर हुई, मगर वे ज्ञीत्र ही निश्चिन्त हो 
गए और उनका यह विश्वास फिर दृढ़ हो चला कि चांदी और सोने के 
बीच का सम्बन्ध स्थिर या स्थायी बना रहेगा । 

वास्तव में १८७३ चांदी के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भिक 
वर्ष था । यह यूग मुद्रा-जगत्‌ में भूचाल-सा लाने वाला और कई गहन 
समस्याओ्रों को उपस्थित करने वाला था| इस भूचाल से चांदी और सोने 
का पुराना सम्बन्ध छिन्‍नभिन्‍न-सा हो गया, और इसका एक नताजा 
यह हुआ कि कई देशों ने चांदी से घबराकर सोने का पल्‍ला 
पकड़ लिया । 

चांदी भ्रब ग्रधोमख हो चली --उसका दाम क्रमश: गिरने लगा। 
यों तो यह गिरना पहले ही शुरू हो गया था, पर १८७३ में जब दाम ५७ट॑ 
पेंस हो गया तब संसार का ध्यान इस ओर विशेष रूप से श्राकर्षित हुआ 
झ्रौर इस सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रइन किए जाने लगे। चांदी बराबर 
गिरती ही गई । हर पांच साल का औसत लें तो १८७६ और १८९० के 
बीच उसका दाम यह रहा:-- 

१५७६--८० ५२८४ पेंस 
१८८१--८५ ५०८ पेंस 
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१८८५-- ६० ४४८ पेंस 

दाम गिरते-गिरते १८६३ में ३७१६ पेंस तक आ गया था । 

चांदी के यों अ्रधोमुख होने का कारण क्या था ? 

इस सम्बन्ध में प्रधान कारण यह बताया जाता है कि फ्रांस पर 
विजय पाने के बाद जम॑नी ने सोने को अपबाकर चांदी को बहिष्कृत कर 
दिया । यह सारी चांदी जब बाजार में बिकने लगी तब दाम का गिरना 
अ्रनिवाये हो गया । 

जम॑नी को फ्रांस से जो हर्जाना मिला वह काफी बडी रकम थी । 
इसलिए चांदी की जगह सोबे का चलन करना उसके लिए आसान हो 
गया । उधर उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ी-चढी थी ही । शायद उसका यह 
भी खयाल था कि सोना बड़प्पन का चिह्न है, और कोई भी राष्ट्र तब 
तक बड़ों की श्रेणी मे नही आ सकता जब तक वह इस विषय में इंग्लेड 
की बराबरी नही करता । १८७१ में हो उसने इस श्रोर कदम बढ़ाया 
श्रोर १८७३ में उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई । सोना सिंहासन पर आखूढ़ 
हो गया श्रौर चांदी जहां-तहां जाकर खरीदार ढूँढने लगी । १८७३ और 
१८७६९ के बीच जमंनी की ओर से जो चांदी संसार में बेची गई वह 
११ करोड़ झोॉंस से ऊपर थी । 

पर कुछ विद्वानों का मत हूं कि अगर भारतवषं पर हुंडी करके 
भारत-सचिव करोड़ों रुपए हर साल विलायत न खींचते रहते तो जमंनी 
की चांदी इस तरह बिकने पर भी बाजार इतना खराब न होता । इस 
मत के प्रतिपादकों में मि० माटिन उड थे, जो कभी बम्बई के 'टाइम्स 
आव्‌ इंडिया' के सम्पादक रह चुके थे। १८९३ में हर्शल कमेटी को 

उन्होंने इस विषय पर अपना लिखित वक्तव्य दिया था। उनका कहना 

था कि जब लन्दन की ओर से इस प्रकार की हुंडी की जाती हैँ तब 
लन्दन के लिए यह जरूरी नहीं रह जाता कि वह चांदी भेजकर भगतान 
करे---और उतने करोड़ रुपए की चांदी बिकने. और भारतवर्ष जाने से 
रह जाती हैं। अ्रगर भारतवर्ष पर इंग्ल॑ण्ड का राजनतिक प्रभत्व न होता 
झर इंग्लेड इतने करोड़ रुपए इस देश से हर साल न लेता जाता तो 
चांदी की यह हालत न होती । ' 
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चांदी का दाम गिरता गया और, जेसा कि ऊपर कह चुके हैं, वह 
दाम सोने में था। यहां यह प्रइन उठना स्वाभाविक हैँ कि चांदी सस्ती 
हो गई या सोना मंहगा हो गया ? वास्तव में दोनों ही बातें हुई । सोने 
का उत्पादन इधर कम हो चला था, औ्रौर चांदी का उत्पादन बहुत बढ़ 
गया था । अमेरिका में पहले चांदी कम--बहुत कम--निकलती थी पर, 
१८५६ के बाद वहां इसकी पैदावार इतनी बढ़ी कि संसार आदचर्य- 
चकित हो गया ओर चांदी की समस्या संयुक्त राज्यों की राजनीति का 
एक प्रधान अंग बन गई । १८५६ से १८६० तक वहां कुल चांदी ३०६, 
४०० श्रौंस निकली थी । दूसरे पांच वर्षों में निकली २८,१८०,६०० 
ओऔंस । पर बाद की पैदावार को देखते हुए यह भी बहुत कम था। 
अ्रकेले १८७४ में वहां २८०,८६८,२०० झौंस चांदी निकली, और १५६२ 
में ६२,५००,००० श्रौंस । 

भ्रमेरिका में उस समय मुद्रा' सोने की थी, और सोना महंगा होने के 
कारण दाम गिरते जा रहे थे । इसलिए वहां यह आन्दोलन उठा कि मुद्रा- 
सिंहासन पर चांदी को भी बैठने का भ्रवसर दिया जाय । इस आन्दोलन 
के समर्थक चांदी के उत्पादक और कृषक थे। यह आ्रान्दोलन तो सफल 
न हो सका, पर इसके फलस्वरूप भ्रमेरिका की सरकार बाजार में चांदी की 
बहुत बड़ी खरीदार बन गई। यहां दो विधानों का उल्लेख आवश्यक 
हैं-एक तो ब्लाण्ड-एलीसन ऐक्ट, श्रौर दूसरा शर्मन ऐक्ट । पहला १८७६ 
पास हुआ और उसके ग्रनुसार सरकार हर साल कम-से-कम २०,६२५,००० 
ऑंस और अधिक-से-अधिक ४१,२५०,००० श्रौंस चांदी खरीदने को 
बाध्य हुई । बारह साल तक सरकार चांदी खरीदती गई, पर दाम का 
गिरना रुका नही। १८७८ में जो दाम ५२,६ पेंस था वह १८९० में 
४३१६ पेंस हो गया । इस साल विधान-द्वारा श्रमेरिका की सरकार 
प्रतिवर्ष कम-से-कम ५४,०००,००० झ्ोंस खरीदने को बाध्य की गई । 

प्रायः ऐसे प्रसंग में मुद्रा का व्यवहार स्वयंसिद्ध मुद्रा के श्रथ में 
किया गया है । 

प्रतीक-मुद्रा चांदी या तांबे के श्रलावा कागज की भी हो सकती थौ 
और हर जगह थी भी । 


चांदी का परित्यक्ग 8३: 


चांदी के बाजार में इससे थोड़े समय के लिए तेजी आई और दाम 
५४८ पेंस हो गया, पर उसे किर अधोमुख होते देर न लगी और, जेसा 
कि ऊपर कहा जा चुका हूँ, दाम गिरते-गिरते १८९३ में ३७१८ पेंस पर 
आ गया। 

रुपए में खाब्रिस चांदी थी १६४५ ग्रेन, और जब चांदी का दाम ६० 
पेंस था तब एक रुपया प्रायः दो शिलिग के बराबर होता था। यह रुपए 
का विनिमय-मूल्य था। ज्यों-ज्यों चोदी गिरती गई, वह ॒ विनिमय-मूल्य 
या एक्सचेंज भी गिरता गया । उदाहरणार्थ: - 


चांदी का औसत दाम ग्रौसत एक्सचेंज 
पेंस पेंस 
१८७२--७३ 3 चर २२.३५१ 
१८७४-- ७४५ ५८३६ २२.२२१ 
१८७५--७६ श्ध्टं २१.६४५ 
१८७६--७७ पर २०.४६ १ 


एक्सचेंज गिरने से समाज के एक अंग की हानि थी, और दूसरे का 
लाभ था । 

जब एक रुप्रये में दो शिलिग ग्रर्थात्‌ २४ पेंस होते थे तब दस रुपए 
की समता एक पौंड से होती थी । उस समय किसी का एक पौंड विला- 
यत में होता तो वह बेक को देकर उसके बदले यहां १० ) पा सकता था, 
या किसी को एक पौंड वहां देना होता तो वह १० ) यहां देकर बदले में 
एक पौंड वहां पा सकता था । जब एक्सचेंज ग्रिरते-गिरते यहां तक आरा 
गया कि एक रुपया सोलह पेंस के बराबर होने लगा, तब १५) की 
समता एक पोंड से होने लगी | भ्रब अ्रगर विलायत में एक पौंड जमा 
हो तो उसके बदले १५) यहां ले लीजिए; और अ्रगर विलायत में एक 





१२ पेंस८ १ शिलिंग, और २० शिलिग-: ? पौंड स्टलिग।, 
पए का वजन था १८० ग्रेन (2 ऑस ), जिसमें खालिस चांदी थी 


(६५ ग्रेन । चांदी के दाम से रुपए का विनिमय-मल्य निकालना साध्यरण. 
श्रंकगणित का काम था । 
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पौंड चुकाना हो तो उसके लिए यहां १५) दाखिल कीजिए । 

एक्सचेंज गिरने से इस देश के उत्पादकों का--विशेषकर कृषक- 
समाज का >लाभ था। उनका जो माल विदेश में बिकता उसका दाम 
पौंड-शिलिंग-पेंस में मिलता । फिर इनका रुपए से विनिमय करना 
पड़ता । अब अगर रुपए का विनिमय-मूल्य गिर गया, तो पोंड के उतने 
ही अ्रधिक रुपए हुए, जिससे यहां के उत्पादक या किसान विशेष 
लाभ में रहे । 

हां, जिन्हें रुपया विलायत भेजना था उनकी बात और थी। 
एक्सचेंज ज्यों-ज्यों गिरता, उन्हें अधिकाधिक रुपए देकर पौंड लेने 
पड़ते । इस श्रेणी में थे ब्रिटिश कर्मचारी, जिन्हें अपने परिवार के भरण- 
पोषण के लिए विलायत पंसे भेजन पड़ते थे; ऐसे व्यापारी या व्यवसायी 
जिनका कारोबार यहां था पर जो श्रपने मुनाफे या अपनी पूजी को यहां 
से उठाकर वहां ले जाना चाहते थे; और भारत-सरकार, जिसे भारत- 
सचिव की मांग पूरी करने के लिए हर साल कई करोड़ रुपए जुटाने 
पड़ते थे । विलायत से माल मंगानेवाले भी इसी श्रेणी में थे। मान 
लीजिए, उन्होंने एक पौंड का माल मंगाया और हिसाब लगाया कि 
१३।-८) में उन्हें बेक से एक पोड मिल जायगा; इसी बीच एक्सचेंज 
गिर जाने से पौंड के पन्द्रह रुपए लगने लगे। लेहाजा उन्हें उस पौंड के 
लिए १॥5) अधिक देना पड़ा । 

भारतवर्ष के अधिकांश निवासी किसान हे, और ऐसे विषय में देश 
के हानि-लाभ का निर्णय उन्हीके हित की दृष्टि से होना उचित है । पर 
किसान न तो शिक्षित है, और न संगठित । इसलिए, जहां उनकी गहरी 
हानि होती है वहां भी उनसे कुछ करते-ध रते नहीं बनता, श्रौर ऐसी दशा 
में उनके हित की उपेक्षा होना बिलकुल स्वाभाविक हैँ। उधर सरकार 
या अंगरेज कर्मचारी या व्यवसायी सुशिक्षित, सुसंगठित और सदा साव॑- 
धान रहनेवाले हे । उनकी जहां थोड़ी भी हानि होती हे,वे रोने-चिल्लाने लगते 
हैं और ऐसा भ्रान्दोलन खड़ा कर देते हें कि उनके हित की उपेक्षा 
झसम्भव-सी हो जाती है । रुपए के एक्सचेंज के इतिहास में बार-बार 


ऐसा ही हुश्ना हे । 
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जब चांदी की दर के साथ रुपए की विनिमय-दर गिरने लगी, तो 
विलायत पैसे भेजनेवालों को यह स्थिति बहुत अखरने लगी, और 
उन्होंने इसके खिलाफ हो-हलला मचाना शुरू कर दिया । किसान तो 
बेजबान थे, और उनकी शोर से बोलनेवाले दूसरे लोग भी आज की 
अपेक्षा बहुत कम थे । 

१८७४ में पालंमेण्ट की श्रोर से एक कमेटी इस विषय के अनुसंधान 
के लिए बेठी कि चांदी के दाम गिरने के क्या कारण हैं, और भारत तथा 
इंग्लेण्ड के बीच के एक्सचेज पर इसका क्या असर पड़ा हें । इस कमेटी 
ने अपनी रिपोर्ट में विषय-विवेचना तो की, पर भारतवर्ष की ओर से 
किसी कारंवाई की सिफारिश नहीं की । 

उसी साल अंग्रेज व्यापारियों की ओर से भारत-सरकार के पास 
आवेदन-पत्र भेजे गए कि कुछ काल के लिए चांदी की टकसाल सर्वे 
साधारण के लिए बन्द कर दी जाय । पर सरकार को यह मंजूर न हुआ । 

तीन साल बाद स्वय सरकार ने यह प्रस्ताव किया कि भारतवर्ष चांदी 
की जगह सोने को अपना ले और सर्वसाधारण को अपनी चांदी टकसाल 
में ले जाकर उसके सिक्के ढलवा लेने का जो अधिकार प्राप्त हैँ वह 
उससे ले लिया जाय-- भश्रर्थात्‌ मुद्रा सोने की हो और रुपया उसके प्रतीक 
का काम करे। दोनों के बीच की दर समय-समय पर सरकार निद्िचत 
करती रहे और जब उसमें यथ्थेष्ट स्थिरता आ जाय तब वह दर बराबर 
के लिए दो शिलिग कर दी जाय । उस समय बाजार में एक्सचेंज की 
दर १ शिलिंग ७ पेंस थी। दो शिलिंगवाले दिन इस समुदाय को श्रभी 
तक भूले नहीं थे । 

भारत-सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लन्दन में एक 
कमेटी बेठी, जिसके सदस्यों में भारत-सचिव की कौंसिल और ब्रिटिश- 
सरकार, दोनों के ही प्रतिनिधि थे। इस कमेटी ने एकमत हो अपनी 
राय उस प्रस्ताव के विरुद्ध दी । ब्रिटिश-सरकार के अर्थ-विभाग की ओर 
से इस प्रस्ताव पर जो टिप्पणी की गई थी (नवम्बर २४,१८७९ ) उसका 
कुछ अंश उद्धृत करने लायक है:-- 

“भारत-सरकार का प्रस्ताव हैँ कि चांदी के रुपए को इस समय जो 
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स्थान प्राप्त हे वह उससे छीन लिया जाय और उसे प्रतीक-मुद्रा बनाकेर 
उसके और सोने की मुद्रा के बीच एक स्थायी सम्बन्ध सरकारी आदेश 
सै स्थापित कर दिया जाय । 

“पर यह व्यवस्था स्वाभाविक न होकर कृत्रिम होगी और इसकी 
सफलता के लिए सरकारी हस्तक्षेप अ्रनिवार्य होगा । इस प्रकार के हस्त- 
क्षप से बहुत कुछ बुराई होने का डर हैं । 

“हो सकता है कि इस प्रकार रुपए की दर बाँध देने से भारत-सर- 
कार, अंग्रेज कमंचारी और अंग्रेज व्यवसायी भ्रपनी-अपनी चिन्ता से मुक्त 
हो जांय और फायदे में रहें; पर आखिर इसका दाम चुकाना पड़ेगा 
भारत के किसानों को, जिनके कर्ज का बोफ (गल्ले इत्थादि का दाम 
गिर जाने के कारण) और भी भारी हो जायगा और जिन्हें लगान या कर 
चुकाने के लिए (उपज के रूप में) श्राज जितना देना पड़ता हैँ उससे 
कहीं अ्रधिक देना पड़ेगा ।” 

भारत-सचिव ने दिसम्बर १८७९ में भारत-सरकार को लिखा कि 
इस परिवतंन की मंजूरी नहीं दी जा सकती । 

लैटिन-मुद्रा-संघ के सदस्य-देशों को अपनी हितरक्षा के बिए अब 
दूसरे ही प्रकार की कारंवाई करनी पड़ी । चलन से सोना निकला जा 
रहा था, ओर उसकी जगह सस्ती चांदी भरती जा रही थी । चूंकि उनके 
यहां चलन में चांदी के सिक्कों का अनुपात बहुत बढ़ा हुआ था, वे अपनी 
मुद्रा-प्रणाली से चांदी का पूर्ण बहिष्कार करने में असमर्थ थे। पर आगे 
के लिए उन्होंने चांदी की टकसाल का दरवाजा सर्वसाधारण के लिए 
बन्द कर दिया । १८८० तक यूरोप में कोई भी देश ऐसा न रह गया था 
जहां सर्वसाधारण को यह अ्रधिकार हो कि चांदी टकसाल में ले जाकर 
उम्रके सिक्के ढलवा सके । मूल्य के मान के सिंहासन पर सिर्फ चीन और 
भारतवपषं में चांदी रह गई थी । 

कमेटी-कान्फ्रेंें-कमीशन, इनका सिलसिला बना ही रहा। दो भ्रन्त- 
राष्ट्रीय सम्मेलन फिर पेरिस में हुए, और दोनों का उद्देश यही था कि 
चांदी में स्थिरता लाने के लिए सब देशों की श्रोर से कुछ किया जाय । 
पर सब एकमत न हो सके, इस कारण परिस्थिति में कोई भ्रन्तर न पड़ा $ 
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१८७८-७६ से १८८४-८४ तक चांदी ५१ पेंस के आसपास बनी 
रही, श्रौर फलतः एक्सचेंज भी स्थिर रहा:-- 


चांदी का औसत दाम गसत एक्सचेंज 

पेंस पेंस 
१८७८-७६ ५२,६७६ १९.७६१ 
१८७९---८० ०0, १९.९६१ 
१८८०--८ १ ५१८ १६.९५६ 
१८८१ >5२ ५११३ १९,८९५ 
१ै८८२--८रे ४4३ १९.५२५ 
१ृ८प३े >प्ड ४०३६७ १९.५३६ 
१८८४-- ८४५ ५०६ १९,३०८ 


पर १८५८६ में चांदी फिर नीचे गिरी और भारत-सरकार ने फिर 
ग्रपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए एक्सचेंज बांधने के उहृंश से 
एक स्कीम ऊपरवालों के सामने रखी । पर इस बार भी उसका प्रयत्न 
निष्फल रहा, ऊपरवालों ने उसके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया । उन्होंने 
भारत-स रकार के प्रस्ताव की श्रालोचना करते हुए लिखा: 

“इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज कर्ंचारी-जेसे लोगों को इससे कुछ 
लाभ पहुंचेगा, पर साथ ही, इससे भारतीय किसान या करदाता की बड़ी 
हानि होगी । चांदी का दाम गिरने से इधर भारतवर्ष के वाणिज्य-व्यव- 
साय की बड़ी उन्नति हुई है, और ऐसा जान पड़ता हे कि जनता को 
हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुआ्ना है । ऐसी हालत में भारत-सरकार 
का हस्तक्षेप करके रुपए को कृत्रिम मूल्य देना बहुत आरापत्तिजनक हू । 
हम इस प्रदन पर केवल सरकार या उनके श्रंग्रेज कमंचारियों के हित या 
सुविधा की दृष्टि से विचार नहीं कर सकते; हमें सब से अधिक तो यह 
: देखना और विचारना होगा कि चांदी के गिरने का भारतीय जनता पर--- 
उसकी व्यापारिक और अश्रौद्योगिक अवस्था पर--क्‍्या ग्रसर पड़ा है । 

१८५६ में एक शाही कमीशन, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड हशंल थे, चांदी 
ग्रौर सोने के सम्बन्ध की आलोचना के लिए बैठा । इस कमीशन के १२ 
सदस्थों में एक सर डेविड बाबर थे, जो भारत-सरकार के प्रतिनिधि कहे 
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जा सकते थे | पर यह कमीशन भी एकमत न हो सका । छः: सदस्यों, 
द्वत मुद्रा-प्रणाली के पक्ष में राय दी, पर बाकी छः की राय यह ठहरी 
कि अद्वेत (सोना या चादी) की जगह द्वेत (सोना और चांदी दोनों) 
को ग्रहण करना अन्धकार में कूदने के समान खतरनाक होगा। इस मत- 
भेद के कारण कुछ भी न हो सका । भारत-सरकार ने आशा की थी कि 
ग्न्तर्राष्ट्रीय समझौते से द्वत प्रणाली की स्थापना पर चांदी के प्रश्न का 
हल होजायगा; पर वह ग्राशा निराज्ञा में परिणत हो गई । 

उधर चांदी नीचे गिरती ही गई और उसके साथ-साथ हमारी 
हुँण्डी की दर भी:-- 


चांदी का औसत दाम श्रौसत एक्सचेंज 
पेंच पेंस 
१८८५--८६ डंपट १९.२५४ 
(क८5 ६३० थ थ्श्टै १७.४४ ९ 
१८८७--८८ ४४डट १६.८९८ 
१८८८---८९ ड्र्टे १६.३७६ 
१८८९-९० ४२१९ १६.५६६ 
१८९७ -- ९१ ४७२ दर १८६.०८६ 
१८६१---९१२ ४५१६ १६.७३३ 
१८६२--€ ३ ३९. ४ १४,६८४ 
१८६३--९४. ३५६६७ १४.५४७ 


१८६१ में सुनते में आया कि अमेरिका चांदी की समस्या पर विचार 
करने के लिए एक ग्न्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा हैं। 
भारतवषषं में किसी को इस सम्मेलन से विशेष ब्राशा नहीं थी। यहां 
सरकार और अंग्रेज व्यवसायी यह सोचने-विचारने लगे कि भ्रगर यह 
सम्मेलन भी पहले सम्मेलनों की तरह भ्रसफल रहा तो हमारा कतं्य 
क्या होग। । भारत-सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत-सचिव को लिखा 
(जन २१,१८९२) कि:-- 

“झगर यह स्पष्ट हो गया कि इस सम्मेलन से कोई सन्तोषजनक 
व्यवस्था होने वाली नहीं है, और यह भी स्पष्द हो गयां कि भारतवर्ष 
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और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, तो हमारा प्रस्ताव 
है कि सर्व साधारण के लिए चांदी की टकसाल का दरवाजा बन्द कर 
दिया जाय श्रौर चांदी की जगह सोने को गद्दीनशीं करने की तेयारी 
की जाय ।” 

सोने और चांदी के बीच का सम्बन्ध क्या हो, इस विषय में अपनी 
राय जाहिर करते हुए भारत-स रकार ने लिखा कि एक्सचेंज को हम उसी 
रेट या दर के श्रास-पास रखना चाहते हें जो नई व्यवस्था करते समय 
बाजार में हो । 

२१ जत को लिखते हुए भारत-सरकार ने भारत-सचिव को विश्वास 
दिलाया कि लोकमत चांदी के परित्याग और सोने के अंगीकार के सर्वथा 
अनुकल हुँ और व्यापारीवर्ग से हमें इस काम में हर प्रकार की उचित 
सहायता मिल सकती है 

वास्तव में यह ग्रत्यक्ति और असत्य था। भारतवासियों के जो 
सच्चे प्रतिनिधि हो सकते थे वे चांदी के परित्याग के घोर विरोधी थे; 
क्योंकि वे जानते थे कि सोने की आड़ में उसके पक्षपाती एक्सचेंज को 
ऊंचा करना चाहते थे । ब्रिटिश व्यवसायी भी दो दलों में विभ्क्त थे । 
एक दल सरकार के साथ था; और उसके नेता थे मैकीनन मैकंजी 
कम्पनी के मि० जेम्स मंके, जो बाद में लॉर्ड इंचकेप के नाम से महछहूर 
हुए । इसकी भ्रोर से 'इण्डियन करेन्‍्सी एसोसियेशन' नाम से एक संस्था 
खड़ी की गई, ग्रौर पालंमेण्ट के पास भेजने के लिए एक आवेदनपत्र पर 
येनकेनप्रकारेण लोगों के दस्तखत कराए जाने लगे । दूसरा दल चांदी के 
परित्याग के प्रस्ताव का विरोधी था; श्लौर इसमें राली ब्रदसं, ग्राहम, 
जॉर्ज हेंडसंत, एण्डरूयूल शा वैलेस-जैसे प्रतिष्ठित फर्म सम्मिलित थे । 
इन लोगों की ओर से € फरवरी १८६३ को गवनंर-जनरल के पास एक 
झावेदन पत्र भेजा गया। उसमें कहा गया था:-+- 

“हम लोग कलकत्त के व्यवसाय के बहुत बड़े अंश के प्रतिनिधि हैं 
और प्रान्त भर के उत्पादक और दूसरे व्यवसायी इस विषय में हमारे 
साथ हे। | 

“हम लोगों का मत है कि करेन्सी एसोसियेशन रुपए का विनिमय- 
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मूल्य ऊंचा कराने और ठहराने के लिए जो प्रस्ताव कर रहा है वह हानि- 
कारक है, जिससे सरकार की अपनी साख और इस देश के वाणिज्य- 
व्यवसाय को खतरा हूं । 

“हम लोग इस बात के पक्षपाती नहीं कि रुपए का मूल्य डांवाडोल 
बना रहे या वह बराबर नीचे गिरता जाय, पर हमारे विचार में ८ससे 
भी कहीं अधिक आपत्ति जनक हैं उसको पौंड-शिलिंग-पेंस में क्रत्रिम मूल्य 
प्रदान करना । हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि करेन्सी एसोसियेशन 
का बताया हुआ इलाज किया गया तो बीमारी श्रोर भी बढ़ जायगी 
और तरह-तरह के उपद्रव होने लगेगे । 

“हम लोग अनुभवी व्यापारी होने का दावा कर सकते हे, और इस 
हैसियत से हम करेन्‍्सी एसोसियेशन के ग्रध्यक्ष के इस कथन का खंडन 
करना चाहते हे, कि चांदी के गिरने से इस देश के व्यापार को बड़ा 
धक्का लगा है और यहां ऐसी मन्दी ञ्रा गई है जेसी पहले कभी न थी । 
वास्तव में जो मन्दी है उसके कारण भ्रौर ही हें । 

“हम जानते हे कि सरकार की श्राथिक स्थिति चांदी या एक्सचेंज 
के गिरने से चिन्ताजनक हो गई हँ--शौर उसके जिन कमंचारियों को 
इसके नुकसान पहुंचा है उनसे हमारी पूरी सहानुभूति भी है। पर स्थिति 
को सुधारने के लिए न तो यह आवश्यक है, न वांछनीय, कि हम श्रपनी 
मुद्रा-प्रणाली को ही---जो हमारे वाणिज्य-व्यवसाय का शभ्राधार है भौर 
जिससे इस देश को धन-सम्पदा इतनी बढ़ी है--बिलकुल बदल दें।" 

ऊपर जिन फर्मो के नाम लिखे गए हें उनके ग्लावा इस श्रावेदनपत्र 
पर किल्बन कम्पनी, 'हांगकांग शंघाई बैकिंग कार्पोरेशन, ल्याल माशंल, 
डॉक्टेवियम स्टील, बामर लॉरी, जेम्स डफस, डेविड सेसून ऐंड कम्पनी 
प्रादि के भी हस्ताक्षर थे । 

भारतीय संस्थाभ्रों की झोर से भी टकसाल बन्द करने के प्रस्ताव 

का विरोध किया गया। कांग्रेस के मत का उल्लेख हम पीछे करेंगे; यहां 
इतना ही कहना पर्याप्त समभते है कि क्लकत्ते की इण्डियन एसोसियेशन 
भौर पद्चिम भारत की प्रमुख संस्था इष्डस्ट्यिल एसोसियेशन ने भी 
उस प्रस्ताव को घोर विरोध किया। हए्डियत एसोसियेशन ने श्पने 
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वक्तव्य में ठीक ही कहा:--- 

“भारत-सरकार की जो ग्राथिक स्थिति हो रही हे उसे सुधारने का 
सही तरीका है फौजी खर्च में कमी करना, जो रकम इंगलैण्ड में खर्च की 
जाती हैँ उसको घटाना, अंग्रेज कर्मचारियों की संख्या कम करके उनकी 
जगह भारतवासियों को भरती करना, और --अआवश्यक हो तो--ऐसी 
विदेशी वस्तुओं पर हलका-सा कर लगा देना. जो यहां न तो जनता की 
आवश्यकताग्रों की पूति के लिए श्राती हे, न इस देश के उद्योग-धंधों की 
तरक्की के लिए ।” 

वास्तव में सरकारी कमंचारी करेन्सी एसोसियेशन से शिखण्डी का 
काम ले रहे थे । पर वे उतने से ही सन्तुष्ट न हुए । उनकी ओर से, 
और भी जितने उपायों से श्रानदोलन किया जा सकता था, किया गया । 
२१ जनवरी १८६३ को एक डेपुटेशन बड़ लाट (लॉर्ड लेन्सडाउन) से 
भी मिला । उनके साथ सरकार को हमदर्दी जाहिर करते हुए बड़े लाट 
ने यह सूचित किया कि यद्यपि सारा विषय उस समय विचाराधीन था 
तथापि भारत सचिव को आज्ञानुसार यह निश्चित हो चुका था कि फिल- 
हाल जो कमंचारी छुट्टी लेकर विलायत जांयगे उनको वेतन और भत्ता 
१६३ पेंस के रेट से मिलेगा । बाजार-दर उस सयय १४३९ पेंस थी। 

सरकार की हमदर्दी और भी आगे गई । टकसाल बन्द हो जाने के 
बाद उसने गारे और अधगोर कमंचारियों को एक खास तरह का भत्ता 
देना मंजूर किया, जो एक्सचज गिरने के कारण होनेवाली क्षति की पूर्ति 
के लिए था। यह भत्ता कई साल तक मिलता रहा। बाजार में वास्त- 
विक एक्सचेंज रेट और १८ पेंस के बीच जो फक होता वह उन्हें सरकार 
की शोर से मिल जाता, जिससे वे साल में १००० पौंड तक बिलायत भेज 
सके । जिन्हें इतना न भेजना पड़ता वे भी भत्ता पाने के हकदार होते ! 
हर साल इसमें सरकार का एक करोड़ रुपए से अभ्रधिक खर्च होता रहा । 
कांग्रेस बराबर इस भत्ते का विरोध करती रही । 

१ सितम्बर १८९२ को भारत सरकार के प्रस्तावों पर विचार करने 
के लिए एक करेन्‍्सी-कमेटी की नियुक्ति हुई। इसके अध्यक्ष थे लॉरडे- 
हशंल, (जो उस समय लॉर्ड चान्सलर थे) और इसके बाकी सदस्यों से 
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मि० कर्टनी, सर झ्रार्थर गाडले, जनरल स्ट्राची श्रादि थे । 

इसी बीच वह अ्न्तर्राष्टीय सम्मेलन भी बेल्जियम की राजधानी 
में बंठा । पर जिस राह और सम्मेलन जा चुके थे उसी राह यह सम्मेलन 
भी गया | इसकी भ्रसफलता का एक नतीजा यह हुआ कि चांदी की टक- 
साल बन्द कराने वालों के आन्दोलन में और भी बल आ गया । 

इधर हर्शल कमेटी की बेठकें लन्दन मे होती रहीं और गवाहियां 
गुजरती रहीं। उन गवाहों में एक मात्र भारतवासी प्रातःस्मरणीय दादा 
भाई नौरोजी थे, और उन्होंने भारत-सरकार के प्रस्ताव का विरोध ही 
किया । पर उनका साथ देनेवाले कई अंगरेज गवाह भी थे, जिनमें राली 
ब्रदर्स के मि० राली, मि० रॉबर्ट ग्रिफिन ( जो वर्षों बोई आराव ट्रेंड में 
बड़े कर्मचारी रह चुके थे), यूनियन बंक आव स्कॉटलेण्ड के जनरल 
मेनेजर मि० चाल्से गेडनर, मि० विलियम फोलर, सर फ्रांक फाब्स ऐडम 
श्रादि मुख्य थे। 

कमेटी की रिपोर्ट मई १८६३ के अन्त में तेथार हुई । उप्तका निचोड़ 
यही था कि भारतवषं चांदी का परित्याग कर दे--सवंसाधारण के लिए 
टकसाल का दरवाजा बन्द कर दिया जाय और हुण्डी की दर फिलहाल 
१६ पेंस कर दी जाय । 

गरज यह कि भारत-सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । 
कमेटी ने उसमें हेरफेर क्रिया तो इतना ही, कि हुडी की दर १८ पेंस न 
करके (यह हद सरकार की ओर से सुझाई गई थी) उसने फिलहाल १६ 
पेंस कर देने की सिफारिश की । भारत-सरकार ने कहा था, और कमेटी 
ने भी इसको दोहराया कि चांदी का परित्याग, सोने के ग्रहण के उह्देश 
से ही किया जा रहा था। 

२० जून को भारत-सचिव ने तार-द्वारा भारत-सरकार को टकसाल 
बन्द करने और नई व्यवस्था जारी करने के लिए मुनासिब कारंबाई 
करने की इजाजत दी । 

२६ जन को बड़े लाट की विधान-सभा में इस विषय से सम्बन्ध रखने 
वाला कानून पास हुआ श्र उसी दम चांदी सिहासनच्युत कर दी गई । 
सवंसाधारण के लिए अब टकसाल का दरवाजा खुला न रहा--वहां चांदी 
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के सिक्के ढलवाने का अधिकार अब केवल सरकार को रह गया । साथ 
ही साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई कि टकसाल में जो कोई १६ 
पेस अर्थात्‌ 3.9३३४४ ग्रेन खालिस सोना दाखिल करे उसे बदले में एक 
रुपया मिल जाय । 

हशंल कमेटी ने जिस व्यवस्था की सिफारिश की थी, श्रौर जो अब 
कानूनन जारी की गई, वह थोड़ समय के लिए थी । विचार यह था कि 
इसका अनुभव हो जाने पर स्थायी व्यवस्था को जाय । एक्सचेंज श्रर्थात्‌ 
हुण्डी की दर के सम्बन्ध में यह बात खास तौर से नोट कर लेनी चाहिए। 
हशंल कमेटी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर परिस्थिति ग्रनुकूल हो 
तो यह दर बढ़ाई जा सकती है। सरकार की और से विधान-सभा में कहा 
गया कि चांदी के रुपए और सोन के बीच जो सम्बन्ध स्थापित किया जा 
रहा है उसको अन्तिम निर्णय नही समभना चाहिए । 

कांग्रेस ने प्रस्ताव-द्वारा इस बात पर जोर दिया था कि हरशंल कमेटी 
की जो सिफारिश हों वे सबवंसाधारण के सामने रखी जांय और किसी भी 
प्रकार की कारंवाई से पहले उस पर पूरी तरह से विचार हो ले। पर 
हमारी सरकार उतने समय के लिए भी ठहरने वाली न थी ! 

ग्रब पक्ष ओर विपक्ष की दलीलें सुनिए:-- 

बार-बार सरकार की आर से यह रोना रोया जाता था कि चांदी 
गिरने से हुण्डी की दर गिरती है और इसका नतीज। यह होता है कि जो 
रकम हमें विलायत भेजनी होती हैँ उसके लिए यहां अधिकाधिक रुपए 
जुटाने पड़ते है; हमारा झ्राथिक संकट बराबर बना ही रहता है और हम 
कभी यह निश्चयपूवंक नही जान सकते कि हमारी परिस्थिति कब क्या 
रहेगी । 

इसका जवाब यह था: -- 

वास्तव में हमें इंग्लेण्ड को जो कुछ देना पड़ता था उससे हमारा 
रक्‍्तशोषण-सा होता था, श्रौर अगर हम पराधीन न होते तो देने-लेने की 
यह नौबत ही न आरती । उस जमाने में यह सालाना रकम डेढ़ करोड़ 
पौण्ड से ज्यादा थी और श्रगर एक्सचेंज की दर १६ पेंस पकड़ी जाय, तो 
उसके २२॥ करोड़ रुपए से भ्रधिक होते थे। इसमें कितनी ही ऐसी रकमें 
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शामिल थीं, जो हम पर सिर्फ इसलिए लाद दी गई थीं कि हम बेबस थे, 
और इंग्लेण्ड मनमानी जोर-जबदंस्ती कर सकता था । श्रफगानिस्तान की 
तो बात ही क्‍या, अबीसीनिया की लड़ाई का खर्च भी हमसे वसूल किया 
गया । स्थालीएला-उस्या'य इससे ही समझ लीजिए कि क्या अवस्था थी । 
सबसे पहले देखने की बात तो यह थी कि भारतवषं को जो कुछ देना 
पड़ता था उसमें न्यायत: कहां तक कम्ती की जा सकती थी । फौजी खर्च 
का एक बड़ा हिस्सा इंग्लेण्ड को देना चाहिए था, क्‍योंकि जो फौज यहां 
थी वह केवल भारतवर्ष की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य- 
मात्र की रक्षा और भलाई के लिए । मि० ग्रिकिन के मतानुसार, भारत- 
सरकार का आधिक संकट टालने या दूर करने के लिए मुद्रा-प्रणाली में 
ऐसे परिवर्तन की कोई झ्रावद्यकता नहीं थी -आवश्यकता थी तो खर्च 
घटाने की, भारतवर्ष का बोझ हलका करने की । “न्याय का तकाजा 
यह था कि भारत के खर्च में करीब छः: करोड़ की कमी कर दी जाय और 
उसके बोभ का यह हिस्सा इंग्लेण्ड अपने ऊपर ले ले ।” 

एक्सचेंज गिरने से सरकार की कठिनाई जरूर बढ़ जाती, मगर 
उस हद तक नहीं, जो सरकारी बयानों में दी जाती। इस विषय में यह भी 
याद रखने की बात है कि चांदी सस्ती होने और एक्सचेंज गिरने से हमारे 
एक्सपोर्ट (निर्यात) व्यापार और उद्योग-धन्धों की बड़ी उन्नति हुई और 
इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ी । १८७३-७४ में भारत-सरकार की 
ग्राय चालीस करोड़ के लगभग थी | पर १०९१-६२ में यह ५० करोड़ 
से ऊपर पहुंच गई थी । जो रकम विलायत भेजनी पड़ती उसमें थोड़ी- 
सी वृद्धि हो गई तो उसके लिए चांदी काफी बदनाम की गई । पर उसी 
चांदी ने दूसरी ओर करोड़ों की ग्रामदनी कर दी तो उसे इसका कुछ 
भी यश नहीं मिला ! श्री रमेशचन्द्र दत्त ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ [7८0॥0- 
गा८ 50079 ० [00]9 (भारतवर्ष का आथिक इतिहास) में 
लिखा है कि चांदी और एक्सचेंज गिरने से जब चावल और गेहूं में तेजी 
भ्राती तब सेटलमेण्ट (बन्दोबस्त) श्रकसर जमीन का लगान या माल 
बढ़ा देते, श्रौर जब वाणिज्य-व्यापार बढ़ने से व्यवसायियों की आ्राय में 
वृद्धि होती तब इनकम टेक्स-अफसर टेक्स बढ़ाकर अ्रपने कर्तव्य का पालन 
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करते-- चांदी के गिरने से सरकार को न कोई खास कठिनाई थी,न 
मृकसान । १८११-१२ में समाप्त होनेवाले दस वर्षो में व्यय से श्राय प्रायः 
५ करोड़ अ्रधिक रही । यह इस बात का प्रमाण हँँ कि भारत-सरकार 
का आर्थिक संकट जितना काल्पनिक था, उतना वास्तविक नहीं । 

हिसाब-किताब में जो हानि दिखाई जाती वह इस आधार पर, कि 
अगर इतना रुपया दो शिलिंग या २४ पेस की दर से विलायत भेजा जा 
सकता तो सरकार को यहां इतना कम जूटाना पड़ता ।उदाहरण के लिए 
१८६२-९३ में एकक्‍्सचेज के कारण होनेवाली हानि, प्राय: दस करोड़ 
दिखाई गई थी--ञश्रर्थात्‌ श्रगर दो शिलिग की दर कायम होती तो उस 
साल इतने कम रुपए से ही भारत-सचिव की हुण्डियों का भुगतान हो 
जाता ! पर इस सिलसिले में क्या यह याद रखने की बात नहीं थी कि 
दो शिलिगवाले जमान में भारत-सचिव की मांग आज से कहीं कम थी 
और सरकार के दूसरे खर्च भी इस बड़े पेमान पर न थे ? भारत-सरकार 
की आथिक कठिनाइथों या सकट मे कोई वास्तविकता थी भी तो उसके 
लिए चांदी या एक्‍्सचेज नहीं, बल्कि और हूं बाते जिम्मेवार थी । 

सरकार को हर हालत में अपने व्यय को आय के भीतर रखना 
चाहिए था। 'तेते पांव पसारिए जती लाबी सौर' । पर इस कतंव्य का 
उससे पालन न हुआ, और वह लापरवाही के साथ हर तरफ पर पसारती 
ही गई । सरहदी लड़ाइयों में पैसा पानी की तरह बहाया गया; फौजी 
ताकत बढ़ाने में अ्रन्धाधन्ध खर्च किया गया | पर जब आ्राथिक कठिनाई 
उपस्थित हुई तब इसके लिए दोषी ठहराई गई चांदी और रुपए का गिरा 
हुआ विनिमय-मल्य ! 

घड़ी भर के लिए यह मान भी लिया जाय कि बिना कर-वृद्धि किए 
सरकार की आवश्यकता की पूति नहीं हो सकती थी, तो भी कहना 
पड़ेगा कि सरकार को जो करना चाहिए था उसे करने को वह तैयार न 
थी । विदेशी वस्तुशों पर उस समय जो कर या ड्यूटी थी वह नहीं के 
बराबर थी। १८७५ में यह ड्यूटी ५ प्रतिशत कर दी गई थी । कपड़े के 
लिए खास रिश्रायत थी । १८८२ में नमक और शराब को छोड़, बाकी 
चीजों पर से ड्यूटी हटा ली गई श्रौर इसके बाद कई साल तक विदेशी 
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वस्तुएं यहां बिना किसी प्रकार का कर दिए ग्राती रहीं । इनमें प्रधानता 
कपड़े की थी । हशल कमेटी ने भ्रपनी रिपोर्ट में लिखा था कि “आय 
बढ़ाने के लिए अगर विदेशी वस्तुग्रों पर फिर से ड्यूटी लगा दी जाय 
तो इसका बहुत कम विरोध होगा -- कहा तो यह जाता है कि यह काम 
लोकप्रिय होगा । पर कठिनाई यह है कि ग्रभी हाल में ही कपड़े पर से 
ड्यूटी हटा ली गई है, श्रौर प्रगर वह फिर से लगा दी गई तो इंग्लेण्ड 
में इसका घोर विरोध होगा।” इंग्लेण्ड का विरोध स्वा्थंमूलक था । 
उसका उद्दश था मंचेस्टर की मिलों को अश्रधिक-से-अधिक सम्पन्न रखना । 
बार-बार उनकी भलाई की वेदी पर भारत के हित का बलिदान किया 
गया । अगर भारत स्वतन्त्र होता, और चादी के गिरने से सचमुच उसे 
कोई कठिनाई होती, तो वह इम्पोर्ट-ड्यूटी बढ़ाकर बड़ी ही आसानी से 
उस समत्या को हल कर सकता था। 

यह हुई सरकार के संकट की बात । अ्रब अंग्रेज कमचारियों को 
कठिनाइयों को लीजिए | 

कहने की आवश्यकता नही कि इन्हें संधार मे ऊचे-से-ऊंचे वेतन 
और ऊंचे-से-ऊचे भत्ते मिलते थे। 'कपिटल' नामक पत्र ने अपने १२ 
जुलाई, १८६२ के अंक में बहुत ठीक लिखा था कि “ग्रगर एक शाही कमी- 
शन यहां आकर जाच करे, तो यह बात-काी-बात में स्पष्ट हो जायगा कि 
जो प्रफससर या कमंचारी सबसे ज्यादा शोर जरूर मचा रहे हैं वे इमदाद 
पाने के सबसे कम हकदार हे । यहां तो जरूरत इस बात की है कि वेतन 
झ्और भत्ते नए सिरे से मुकरंर किए जांय; क्‍योंकि कुछ तो बहुत ही कम 
पाते हे, और कुछ बहुत 'ह्वी ज्यादा । संसार में श्रोर कोई देश नही, जहां 
बेतन इतने ऊंचे हों, भऔौर चीज इतनी प्स्ती ।” यह ध्यान में रखने की 
बात हैं कि यूरोप में १६८३ और १०८९३ के बीच, सोना महंगा होने के 
कारण, दाम काफी नीचे गिर गए थे । स्वेज की नहर खुलने से यूरोप का 
रास्ता पहले से छोटा हो गया था और श्राने-जाने में खच कम पड़ता था। 
इधर भारतवषं में रेलों का जाल फैलता जा रहा था और व्यापारिक प्रति- 
योगिता बढ़ती जा रही थी । ये सारे कारण विदेशी वस्तुओ्नों के दामों को 
यहां तीचे गिरानेवाले थे । एक्सचेंज गिरने का असर उलटा जरूर पड़ता 
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था, पर फिर भी बाहर से आ्रानेवाली चीजें १८९३ में १८७३ की श्रपेक्षा 
सस्ती थीं। लन्दन के स्टेटिस्ट' नामक पत्र ने इन कर्मचारियों की मांग 
पर टीका करते हुए लिखा था:-- 

“इनका कहना हैं कि वेतन का जो हिस्सा हमें यूरोप से आनंवाली 
चीजों पर ख्च॑ करना पड़ता है उसमें सकड़े ३८ की वृद्धि हुई है। 
झायद इनका खयाल हैँ कि यूरोप में रहनेवाले भारत की बातों से बिल- 
कुल अनभिज्ञ हैं । यह खयाल न होता तो ये ऐसी बात कहने की धृष्टता 
न करते । असलियत तो यह हैँ कि यह वृद्धि नहीं के बराबर हुई है । 
जा फिर इनका कहना हैं कि वेतन का जो हिस्सा हमे विला- 
यत भेजना पड़ता है उसमें भी नुकसान उठाना पड़ता हुैँ। पर अगर 
नकसान हो भी तो भारत-सरकार का इसमे क्या दोष ? बह तो कहेगी, 
और बहुत ठीक कहेगी, कि हमने तुम लोगों को जो कुछ देने का वादा 
किया था वह दे दिया । उसके जितने करमंचारी हे उनके वेतन वह रुपयों 
में चुका देती है । चांदी के गिरने से रुपए की एक्सचेंज-दर गिरती हूँ तो 
वह क्‍या करे ? उसके लिए न वह जिम्मेत्रार है, न वह उसके रोके रुक 
सकती हूं । 

चांदी के विरुद्ध आन्दोलन करनेवालों का कहना था कि मौजूदा 
हालत में एक्सचेंज ग्रस्थिर, डांवाडोल रहता हें श्रोर यह व्यापार के मार्ग 
में बाधक का काम करता है। पर हशं न कमेटी के सामने कई ऐसे उदा- 
हरण पेश किए गए जो और ही बात साबित करनेवाले थे । दक्षिण भ्रमे- 
रिका, रूस, आरस्ट्रिया आदि देशों के साथ--एक्सचेंज में अस्थिरता होते 
हुए भी इंग्लेण्ड बड़े पैमाने पर व्यापार कर चुका था, श्र जिन्होंने यह 
उदाहरण पेश किए उनका पूछना था कि जब एक्सचेज की घटाबढ़ी 
वहां बाधक नहीं हुई तब क्‍या कारण हूँ कि सिर्फ भारतवषं में होगी ? 
राली ब्रदर्स नामक जगद्विख्यात कम्पनी के मालिक मि० स्टेफेंन राली से 
कमेटी ने पूछा कि इधर रुपए की दर में जो घटाबढ़ी हुई है, उससे 
ग्रापको अपने व्यापार में कोई दिक्कत उठानी पड़ी है या नहीं ? मि० 
राली ने जवाब दिया कि नहीं, कोई भी नहीं । उन्होंने वह तरीका भी 
बताया जो, व्यापारी लोग जोखिम से बचने के लिए काम मंलाते थे 
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और श्राज भी लाते हैं । मान लीजिए, हमें दो महीने बाद कुछ डालरों 
की जरूरत पड़ेगी । एक्सचेंज अ्रस्थिर होने कारण कोई नहीं कह सकता 
कि उस समय उन डालरों के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेगे । पर हम 
इस विषय मे निश्चिन्त हो जाना चाहते हे । ऐसी अवस्था में हम 'फार- 
बर्ड' अर्थात्‌ श्राग मिलनेवाले डालर आज ही बेक से खरीद लेगे और 
समय आने पर उन्हें देकर भुगतान कर देंगे। अगर बेक से प्ागे के 
डालर मिलने में दिक्कत हुई, तो हम सम्भवत: यहा कुछ माल खरीदकर 
ग्रमेरिका मे बंच देंगे, जिससे हमे वहा समय पर डॉलर मिल जांय । 

सच पूछा जाय तो मुद्रा या विनिमय का प्रइन सरकार या उसके 
कमंचारियों या व्यापारियों का प्रश्न न होकर इस देश की जनता का--- 
यहां के करोड़ों किसानो का--प्रश्न था । इसे कसने की कसौटी यही थी 
कि चांदी या एक्सचेंज के गिरने से उस जनता का---उन करोड़ों किसानों 
का--लाभ हुआ है या हानि ! श्रगर किसान-जंसे उत्पादक उससे लाभा- 
न्वित हुए थे, तो इससे यह सिद्ध था कि चांदी हमारे देश के लिए हितकर 
थी, और इसके सामने यह बात कोई महत्व पाने लायक नही थी कि अंगरेज 
कर्मचारी या व्यापारी उससे थोड़ी-बहुत हानि उठा चुके थे और उससे 
असन्‍्तुष्ट थे । 

ऊपर कहा जा चुका हूँ कि यूरोप में दाम गिरते श्रा रहे थे। सोना 
महंगा हो रहा था, इसलिए जो दाम सोने में दिए जाते थे वे कम हो 
रहे थे । भारतवर्ष में चांदी न होती श्रौर चांदी का बाजार इस तरह न 
गिरता तो यहां भी दामों की यही गति होती । इससे किसान या दूसरे 
उत्पादक बड़े घाटे में रहते । किसान को लगान या कर या सूद के रूप 
में जो कुछ देना पड़ता है वह एक निश्चित रकम होती है । यह रकम 
वह देता हे अपने गाढ़े पसीने की कमाई से--अपने खेत का अ्रन्न या 
गल्‍ला बेचकर । इसका दाम जितना ही शभ्रधिक मिले, उसके हक में उतना 
ही अच्छा । मान लीजिए कि जिस समय यूरोप में दाम गिर रहे थे उस 
समय हमारे रुपए के विनिमय-मूल्य में स्थिरता थी; तो उस हालत में 
हमारे यहां भी दाम उसी हिसाब से गिरते और हमारे किसान बड़े संकट 
में पड़ जाते । पर हुआ यह कि चांदी सस्ती हो चली--रुपए का विनि- 
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मय-मूल्य भी गिरता भया--और द्रव्य सस्ता होने का अथे हे दामों का 
उठना, इसलिए दाम (सोने के गिरने पर भी) यहां ऊपर उठे रहे। 
सोना महंगा होकर हमारे किसानों पर भश्राघात करने जा रहा था, पर 
चांदी ने सस्ती होकर, और बीच में पडकर, उनको बचा लिया। इंग्लैण्ड 
में जिन्‍सों का दाम जहां १८६३ में १०० था वहां गिरते-गिरते १५६३ 
में ६१ रह गया था । भारत में गलले का दाम जहाँ १८६३ में १०० था 
वहां १८९३ में १२९ था | अगर यहां चांदी का रुपया न होता और 
इसका मूल्य न गिरता, तो यहां भी दाम ऊपर जाने के बजाय इंग्लेण्ड 
की तरह नीचे गिरते । 

विदेशी व्यापार के आंकड़े भी यही सिद्ध करते हे कि चांदी से हमारा 
लाभ ही हुआ । 


१८७३--७ ४ 
निर्यात (एक्सपोटे) ५४,९६,०७,८६० रु० 
आयात (इम्पोर्ट) ३१,६२,८४,९७० रु० 
झायात से निर्यात श्रधिक २३,३३,२२,८६९० रु० 
१०९२--६ ३ 
निर्याता (एक्सपोट ) १०६,५१,५१,६३० रु० 
श्रायात (इम्पोर्ट) ६२,६१,८३,८३० रु० 


ग्रायात से निर्यात भ्रधिक ४३/८९,६८,१०० रु० 

भारतवषं में इम्पोर्ट (आ्रायात) एक्सपोर्ट (निर्यात) पर निर्भर 
करता हैँ । जब किसान अपना गल्‍ला बेचकर ज्यादा रुपए पाते हैं तब 
वे विदेशी वस्तुओ्रों पर भी ज्यादा खर्च करते हें । एक्सचेंज गिरते रहने 
से इम्पोर्ट बहुत कम हो जाना चाहिए था; पर श्रसलियत में यह प्राय: 
दूना हो गया । फिर भी करेंसी ऐसोसियेशन वाले सन्तुष्ट नहीं थे, और 
यही कहते जाते थे कि व्यापार चौपट हो गया ! 

नीचा एक्सचेंज भारतवर्ष के लिए लाभदायक है या नहीं ? इस 
प्रदन का उत्तर देते हुए कलकत्ते की मशहूर कम्पनी ऐण्ड्‌ यूल के मालिक 
मि० जॉज॑ यूल ने ( जो इण्डियन नेशनल कांग्रेस के चौथे भ्रधिवेशन के 
प्रेसिडेंट हुए थे ) कहा था कि-+- 
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“हां, यह अ्रवध्य लाभदायक हैं । में यह उत्तर गहरी समीक्ष 
परीक्षा के बाद दे रहा हूं ।” 

मि० यूल का कहना था कि ब्रिटिश पूंजीपति यहां के उद्योग-धन्धों 
का गला घोंट देना चाहते थे और इसी उहेश से, भारत-सरकार के 
अ्ंगरेज कमंचारियों को ग्रागे खड़ा करके, सारा श्रान्दोलन चला रहे थे । 
इसमें खास हाथ लंकाशायरवालों का था, जो यहां की काटन-मिलों को 
नष्ट कर डालना चाहते थे। चादी के गिरने से इन मिलों को फायदा 
पहुंचा था और इनकी तरक्की हुई थी। १८७६-७७ में जहां ४७ 
काटन-मिलें थीं वहां १८९१-९२ में १२७ हो चली थीं। इस बीच में 
स्पिण्डल ( तकुए ) १,१००, ११२ से ३, २७२, ६८८ और लम (करघे) 
६,१३६ से २४,६७० हो चले थे | यहां की काटन-मिलें चीन के बाजार 
में भी मंचेस्टर से प्रतियोगिता करने लगी थी और इसके व्यापार का 
काफी बड़ा हिस्सा उनके हाथ में आ गया था। नीचे के आंकड़ों को 
देखिए: -- 

इंग्लेण्ड से सूता चीन गया-- 


कीमत पौंड में 

१८६० ०३ १,७६७,००० 

१८६ १ हे १,५०७,००० 
भारतवर्ष से सृता चीन गया-- 

कीमत पौंड में 

१८६० ३१७४ १७,५०७,००० 

१८५६१ के १६,३६€७,००० 


१८७६-७७ में भारतवर्ष से जहां ७,६२७,००० पौंड सृता भ्रौर 
१५,५४४,००० गज कपड़ा चीन गए थे वहां १०६१-६२ में क्रमशः 
१६१,२५३,००० पौंड और ७३,३८४,००० गज गए । 

जापान भी उस समय यहां की मिलों के सूते का बड़ा खरीदार था। 
यह सब मेंचेस्टर के लिए असह्य था; इसलिए उशक्षकी ओर से इस बात 
की भरपूर कोशिश हुई कि भारतवर्ष से चांदी की मुद्रा उठा ली जाय 


धौर रुपए की एक्सचेंज-दर उस समय जो ऊंची-से-ऊंची हो सकती थी, 
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कर दी जाय | इस प्रकार एक्सचेंज को ऊंचा करने से चीन में भारतवए 
की क्या क्षति होनेवाली थी, यह बताते हुए शंघाई को चीन-एशोसियेशन 
नामक संस्था ने हल कमेटी को लिखा था:-- 

“इस समय भारतवर्ष की मिल जब २३,००० रुपए का सूता यहां 
बेचती हैं तब उसके १०,००० डॉलर होते हे। चीनवाले १०,००० 
डॉलर इसलिए देते हे कि वे इससे कम में वसा सूता स्वयं तैयार नहीं 
कर सकते; पर अगर एक्सचेंज की दर १८ पेंस कर दी गई गई तो 
भारतवर्ष की मिल को तो पहले की ही तरह २३,०-० रुपए मिलेगे, पर 
चीन के खरीदार को इसके लिए यहा १२,५०० डॉलर देना पड़ेगा। 
बहुत सम्भव है कि सूता इतना मंहगा हो जाने पर चीनवाले अ्रपनी ही 
मिलें खोल लें और भारतवर्ष के लिए स्थिति यह हो जाय कि या तो वह 
अपना दाम नीचा करे, था इस व्यापार से हाथ धो बेठे ।” 

शंघाई के अलावा श्रौर स्थानों ने भी -- जैसे हांगकांग और सीलोन 
ने--इस प्रस्ताव का विरोध किया कि भारतवषं से चांदी की मुद्रा उठा 
ली जाय । उन देशों में भी यहां का रुपया चलता था, और इसका मूल्य 
कृत्रिम हो जाने से वहां के उत्पादकों की भी हानि थी। पर उनका 
ग्रावेदन-निवेदत भी अरण्यरोदन ही रहा । 
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मूल्य मापने के लिए पहले चांदी का रुपया काम में लाया जाता था। 
स्वयंसिद्ध मुद्रा होने के कारण, १६५ ग्रेन चांदी की सोने में जो कीमत 
होती, वही रुपए की कीमत थी । पर श्रब रुपए का वह स्वरूप न रहा । 
रुपया भ्रब प्रतीक-मुद्रा कर दिया गया । वह सोने का प्रतिनिधित्व करने 
लगा । १६५ ग्रेन चांदी की कीमत सोने मे चाहे जितनी कम हो, पर वह 
१६ पेंस अत्र्थात्‌ ७.५३३४४ ग्रेन सोने का द्योतक हो गई । 

“हज क्‍या रुपया जो कागज का चला ? गम न खा--रोटी तो गेहूं 
की रही ।” पर सच पूछिये तो चांदी का रुपया भी श्रब एक प्रकार का 
नोट ही था । साधारण नोट से उसमें फर्क था तो इतना ही कि यह नोट 
कागज का न होकर चांदी का था । मल्य अब दोनों का ही कृत्रिम था । 

चांदी की टकसाल बन्द हो जाने पर स्थिति यह थी:--- 

(१) चांदी भ्रब स्वयंसिद्ध मुद्रा गा मूल्य-मापक नहीं रही । 

(२) सरकार अपने को बचनबद्ध कर चुकी थी कि यह स्थान सोने 
को प्रदान किया जायगा । 

(३) इस देश में चलन सिफे प्रतीक-मुद्राओं का रह गया, जिनमें 
कागजी नोटों के साथ चांदी के भी नोट थे । 

(४) साधारणत: चांदी की ऐसी प्रतीक-मुद्रा कानूनन एक ह॒द तक 
ही लेन-देन के काम में लाई जा सकती हैँ । उदाहरणार्थ इंग्लेड में शिलिग 
का सिक्‍का प्रतीक-मुद्रा का काम करता था, पर शिलिंग में एक पौंड से 
ज्यादा देने-लेने को कोई भी कानूनन बाध्य नहीं था । पर यहां भारतवर्ष 
में रुपए पर ऐसी कोई कैद नहीं लगाई गई-- चाहे जितना देना-पावना 
हो, रुपए में दिया लिया जा सकता था । 

(५) प्रभी तक चलन में प्रत्यक्ष रूप से सोना नहीं प्राया था । टक- 
साल में या सरकारी खजाने में सॉबरेन १६ पेंस की दर से लिए जा 
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सकते थे । पर उन्हें देने-लेने को जनता कानूनन बाध्य नहीं थी । 

(६) सरकार इस दर से (पआर्थात्‌ ७.५३३४४ ग्रेन सोना ८ १ 
रुपया ) सोने के बदले रुपए देने को तैयार थी, पर रुपए के बदले सोना 
देने को नहीं । रुपए का विनिमय-मूल्य १६ पेंस बांध दिया गया था, 
इसलिए वह उससे ऊपर नहीं जा सकता था। जब ७.५३३४४ ग्रेन 
सोना सरकार को देकर इससे एक रुपया लिया जा सकता था, तब कोई 
दूसरे को एक रुपए के लिए उससे अधिक सोना क्योंकर देता ? पर 
चूंकि सरकार ने रुपए के बदले सोना देने की कोई जिम्मेवारी नहीं ली 
थी, उसका विनिमय-म॒ल्य १६ पेंस से नीचे गिर सकता था । 

(७) विनिमय-मूल्य या एक्सचेज १६ पेंस कर दिया गया था, पर 
स्थायी रूप से नही । हमारे शासक देखना यह चाहते थे कि ऊंट किस 
करवट बैठता है । परिस्थिति ग्रनुकूल हुई तो उनका इरादा उसको और 
भी ऊंचा कर देने का था। मूल्य के मान के लिए अंगरेजी में स्टेण्डर्ड' 
शब्द व्यवहृत होता है । सोना स्टेण्डर्ड कर देने का अर्थ है इस बात की 
ठ्यवस्था करना कि लेन-देन के भुगतान के लिए लोगों को सोना मिल 
सके । पर इस समय यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी । उधर चांदी भी 
स्टेण्डडे की जगह नही रह गई थी। फिर यहां का स्टेंडर्ड क्या था ? 
वास्तव मे इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं था। सर जॉन लबक 
नामक एक प्रसिद्ध बेंकर थे, जो १८८६ वाले सोना-चांदी कमीशन के 
मेम्बर रह चुके थे। उन्होंने इस विषय में श्रपगी राय जाहिर करते हुए 
कहा था कि यहां का तत्कालीन स्टेंडर्ड "एक्सचेंज स्टेंडडं' था। इसकी 
व्याख्या उन्होंने इन शब्दों में की थी:--- 

“जब कभी कोई सरकार ऐसे नोट (वे चाहे कागज के हों. चाहे रुपए 
की तरह चांदी के) जारी करती है जो कानूनन सोने से बदले नहीं जा सकते, 
श्रौर उसकी कीमत ठहराने की जिम्मेवारी ग्रपने ऊपर लेती है, तब, मेरी 
समभ से, इस स्टैण्ड्ड को इससे भ्रच्छा श्लौर कोई नाम न मिल सकने के 
कारण--- एक्सचेंज स्टेण्डड' कहना चाहिए ।” 

सर जॉन लबक इस प्रकार के स्टेण्डड्ड के विरोधी थे। उनकी खास 
प्र।पत्ति यह थी कि इस प्रकार की व्यवस्था में करेंसी का घटना या बढ़ता 
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प्राकृतिक रूप से न होकर सरकार की मर्जी के मुताबिक हुञ्ना करेगा, जो 
बड़ी भयंकर वस्तु होगी । 

चांदी के पक्षपाती बराबर यह कहते आ रहे थे कि जो लाग सोना- 
सोना चिल्ला रहे हे वे कपटी हे और उनका उद्देश भारतवर्ष को सोना 
देना नही, बल्कि हुंडी की दर को ऊंचा करके रुपए को ही बराबर चलन 
में रखना हूँ । मिस्टर राली ने अपने मत का स्पष्टीकरण करते हुए कहा 
था कि "मेरा विश्वास है कि सोने के स्टेण्डड्ड के प्रश्न की झआड या तह 
में एक्सचेंज का प्रश्न है । अभ्रगर भारतवर्ष में सोने का स्टेण्डड हो चले 
तथा सोने और रुपए के बीच की एक्सचेज-दर काफी नीची हो, तो में 
हमगिज उस स्टेण्डडें का विरोध न करूंगा ।” अ्रब धीरे-धीरे यह स्पष्ट 
होने लगा कि सचमुच हमारे साथ एक तरह की चाल चली गई थी-- 
हमको सोने का स्टेण्डड देने का वादा सचाई के साथ नहीं किया गया 
था । जो हल कमेटी के मेम्बर रह चुके थे उनका भी सोने के सम्बन्ध 
में अपना-अपना विचार था। १८९८ में बयान देते हुए लॉर्ड फारर ने 
तो यह कहा कि “भ्रगर मेरा विव्वास यह न होता कि हशंल कमेटी की 
रिपोर्ट भारतवर्ष को सोने का स्टैण्डर्ड दिलायेगी तो में उस पर कभी 
दस्तखत न करता ।” उनका कहना था कि यहां अ्रमी तक सोने का 
स्टेण्डड स्थापित नहीं हुआ है । उधर मि० कटनी ने जो लॉर्ड फारर 
की तरह हशंल कमेटी के मेम्बर रह चुके थे, फर्माया कि--नहीं, जब' 
सरकार सर्वसाधारण से लगान या, कर के भूगतान में सोना लेने को 
तेयार हैं और रुपए की एक्सचेंज-दर १६ पेंस हो चुकी है तब समभना 
चाहिए कि सोने का स्टेंण्डड स्थापित हो चुका। शुरू से ही यहां की मुद्रा- 
प्रणाली को ऐसा रूप दिया गया कि वास्तविकता श्रासानी से किसीकी 
समभ में न भ्रा सके श्रौर उसकी जटिलता की श्राड में हमारे कर्ताधर्ता 
जो दस्तन्दाजी चाहें, कर सकें। जिस रोज हर्शल कमेटी की रिपोर्ट 
तैयार हुई थी उस रोज एक्सचेंज की दर १४,६२४ पेंस थी। रिपोर्ट 
निकल जाने पर २७ जून को यह दर एक दिन के लिए १६ पेंस हो गई, 
पर वहां ठहर न सकी । १८९३-६४ में श्रौसत दर १४,५४४ पेंस रही । 
यह दर बाजार की हाल पर निर्भर करती है । ऐसा न होता तो सर- 
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कार विधान-मात्र से दर को और भी ऊंचा कर सकती थी। सरकार 
ने कानन पास कर दिया कि वह दो शिलिंग देने वाले को एक रुपया 
देगी, पर बाजार की हालत ऐसी नहीं कि किसी को रुपए के लिए सर- 
कार के पास जाना पड़े; और दो शिलिंग से कम में ही रुपया मिल . 
जाता है तो सरकार का कानून कानन ही रहेगा, वह दर चल न सकेगी | 
यह जरूर है कि सरकार अपनी नीति-रीति में परिवर्तन कर बाजार 
की हालत थदल सकती है और बाजार को अपने पास आने के लिए 
मजबूर कर सकती हैं । पर यह अवस्था भी एक हद तक ही पैदा की 
जा सकती हैं । 

दिसम्बर १८९३ में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ और 
उसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि- “भारत-सरकार ने ग्रानन-फानन 
कानून पास करके सर्वलाधारण के लिए चांदी की टकसाल का दरवाजा 
बन्द कर दिया | इस पर यह कांग्रेस अत्यन्त खेद प्रकट करती है; कारण 
कि रुपए का मूल्य कृत्रिम और ऊंचा करके जनता पर परोक्ष रूप से 
एक नया कर लगा दिया गया है और इस कारंवाई से हमारे व्यापार 
और उलद्योग-धन्धों को-- खासकर कपडे को मिलों को--बड़ी हानि 
पहुंची है ।” 

टकसाल बन्द हो जाने के बाद चांदी के दाम और एक्सचेंज की दर 
यह रहीं: --- 


चांदी का श्रौसत दाम ग्रौसत एक्सचेंज 
पेंस पेंस 
१८९४-९५ र८ी६ १३.१०१ 
१८९५-९६ र९्टे १३,६२८ 
१८६६-६७ ३०८५ १४,४५१ 
१८९७-६८ २७.६ १५.३५४ 
१८९८-६६ २६१६ १५.९७८ 


आरम्भ में कई साल तक एक्सचेंज १६ पेंस से बहुत नीचे रहा--- 
प्रर्थात्‌ सरकार चाहती थी कि रुपए को लोग १६ पेंस देकर लें, मगर रुपया 
झंपसे सस्ता बना रहा। ब्रपनी नीति को असफल होते देख सरकार ने 
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रुपए का अभाव या कमी करना शुरू कर दिया । रुपया ढालना न ढालना 
ग्रब सरकार के बस की बात थी। उसने नए सिक्‍कों की ढलाई बरंद कर 
दी, जिससे बाजार में रुपए की टान बढ़ती गई । टंकसाल बन्द होने से 
पहले नई करेन्‍्सी के रूप में हमें प्राय: सात से नौ करोड़ रुपए की हर 
साल जरूरत पड़ती थी। सिक्‍के तो इससे भी ज्यादा ढलते थे, पर 
उनमें से कुछ गला दिए जाते थे और उनके जेवर इत्यादि बन जाते थे । 
जो सिक्‍के चलन में रह जाते उनकी तादाद इतनी थी । हमारी जन-संख्या 
हमारा वाणिज्य-व्यापार, हमारी तरह-तरह की ग्रावश्यकताएं बढ़ रही 
थी, और इसलिए यह आवश्यक था कि करेन्‍्सी भी उन्हीं के अनुसार 
बढ़ती रहे । भ्रगर स्वाभाविक रीति से वह बढ़ती तो (८६४ से १८६८ 
इन पांच वर्षो में कम से कम ४० करोड़ और रुपए, नए सिक्कों के रूप 
में, चलन में थ्रा जाते । पर वास्तव में हुम्ना कुछ और ही । इतने 
समय में कुल पांच करोड़ रुपए के लगभग चलन में बढ़ पाए। सरकार 
प्रायः नए सिक्‍के ढालती ही नहीं थी, इसलिए पुराने सिक्‍कों से ही सब 
को काम चलाना पडता था। १८६३ में चलते-फिरते रहनेवाले रुपयों की 
संख्या १३८ करोड़ कृती गई थी। अगर यह संख्या ज्यों-की-त्यों बनी 
रहती तो भी हमारी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति के लिए अपर्याप्त होती । 
पर स्वाभाविक कारण--ज॑से गलाकर और काम में ले आना, जमीन में 
गाड़ देना, इस देश से बाहर भेज देना-- उस संख्या में ह्ास ही करने- 
वाले थे, इसलिए १८९७ की कृत के अनुसार वह केवल १२० करोड़ 
ठहरी थी | एसे समय में, जब कि रुपयों की श्रावश्यकता दिन-दिन बढ़ 
रही थी, सरकार ने उनकी ढलाई बन्द कर और उनकी तादाद कम कर, 
उनका मूल्य बढ़ा दिया और एक्सचेंज शभ्रन्त मे १६ पेंस हो गया। पर 
पांच साल से कम में यह काम पूरा न हो सका । 

यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वसाधारण के लिए टकसाल 
जरूर बन्द थी, पर लोग सरकार को सोना देकर तो रुपया ले ही सकते 
थे; फिर वे एसा क्‍यों नहीं करते थे ? उत्तर यह है कि सोना लोग सर- 
कार के पास तभी ले जाते जब झ्ौर जगह बेचने में अधिक लाभ न 
होता । जब तक एक्सचेंज १६ पेंस न हुआ, सोना बाजार में सरकारी दर 
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से मंहगा बिकता रहा । सरकार तो ७.५३३४४ ग्रेन सोने के बदले एक 
रुपया देती, पर इतने सोने का मूल्य बाजार में एक रुपए से अधिक था । 
ऊपर कहा जा चुका हूँ कि इंग्लैंड में स्टेन्डडं सोने का था और पौंड- 
शिलिग-पेंस उप्त समय सोने के द्योतक थे । फिर, जब बाजार में एक्सचेंज 
१४ पेस होता तो उसका अर्थ यही था कि उतने सोने का मूल्य एक 
हुआ । ग्रवरश्य ही जब किसी को १४ पेंस (सोना) बेच देधभे से ही एक 
रुपया मिल जाता हैं तब वह १६ पेस (सोना) देकर एक <पया लेने को 
तेयार न होगा । यही कारण हैँ कि इतने साल तक कोई अपना सोना ले 
जाकर सरकार से रुपए मांगने न गया । इसी बात को दूसरी तरह यों 
कह सकते हें कि इतने समय तक एक्सचेज-नीति सफल न हो सकी । 

चांदी की कहानी पूरी करने के लिए यहां अमेरिका की भी कुछ 
घटनाओं का उल्लेख आवश्यक है । 

जब १८६३ में भारत-सरकार ने अपनी टकसाल बन्द करके चांदी 
को मुद्रा यहां से उठा ली तब अमेरिका ने शर्मन विधान को मन्सूख करके 
बाजार में चांदी खरीदना बन्द कर दिया । इससे चांदी और भी नीचे 
गिरी । दामों का यह हाल रहा:-- 


पेंस--- 
१८€३ ३५८ 
१८६४ र्‌८, हैं 
१८६५ रष्ट 
१८६६ ३०८) 
१८€७ २७१६ 
१्८६८ २६९, ६ 
१८५६६ जो 


१८९६ में चांदी अमेरिका मे एक बार फिर राजनंतिक श्रान्दोलन 
'का मुख्य विषय बन बेठी । वहां के रिंपब्लिकन चाहते थे कि इस विषय 
पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौते की फिर चेष्टा की जाय | पर डिमॉक्रेंट इसके 
विरोधी थे । उनकी मांश थी कि अमेरिकन सरकार बिना औरों से किसी 
प्रकार का समभोता किए द्वंत मुद्रा-प्रणाली ग्रहण कर ले और सोने तथा 
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चांदी के बीच १: १६ का सम्बन्ध स्थापित कर दे | प्रेसिडेंट के चुनाव 
में जीत रिपड्लिकन पार्टी की रही और नए राष्ट्रपति ने दोनों धातुग्रों 
के बीच सम्बन्ध निश्चित करने के उद्देश से इंग्लेण्ड और फ्रांस के साथ 
पत्रव्यवहार शुरू कर दिया । फ्रांस की राय थी कि यह सम्बन्ध या श्रनु- 
पात १: १५३ हो, पर यहां भारत-सरकार को यह मंजूर न था । बाजार 
में उस समय (१८९७) यह अनुपात १: ३४.२० था--अ्र्थात्‌ प्रायः ३४ 
भाग चांदी एक भाग सोने को बराबरी करती थी। फ्रांस की बात स्वी- 
कार करने का अर्थ होता चांदी का मूल्य इतना अधिक कर देना कि 
१५॥ भाग चांदी ही एक भाग सोने की बराबरी कर सके । साथ ही, 
इसका अर्थ होता रुपए के एक्सचेंज को अत्यधिक ऊंचा कर देना --जो 
भारत -सरकार की भी दृष्टि में सवंधा अनुचित था | अमेरिकन राष्ट्र- 
पति के पत्रव्यवहार का कोई नतीजा नही निकला । इधर सोने के उत्पा- 
दन म॑ बड़ी वुद्धि होने लगी थी और सोना सस्ता होने लगा था । लोग 
थोड़े ही समय में चांदी को मूल-से गए । 

१८९८ में भारत-सरकार ने एक प्रस्ताव भारत-सचिव के सामने 
रखा, जिसका उद्देश था कर्ज लेकर इंग्लेण्ड में सोने का एक रिजर्व कायम 
करना और रुपए गला-गला कर चादी. के रूप में बंच देना । सरकार का 
कहना था कि चलन में रुपया आवश्यकता से श्रधिक हे ओर एक्सचेंज 
को १३ पेंस तक उठाने और वहा टिकाने के लिए इस आधिक्य या 
बाहुलल्‍य को मिटा देना जरूरी है।  - 

२६ अप्रैल को भारत-सचिव ने एक नई करेन्‍सी कमेटी नियुक्त करके 
उसे आदेश दिया कि वह सरकार के प्रस्ताव पर विचार करे। इस 
कमेटी के अध्यक्ष सर हेनरी फौलर थे, जो स्वयं भारत-सचिव रह चुके 
थ । उसके दूसरे सदस्यों में सर जॉन म्यूर, सर डेविड बाबंर, लार्ड बेल- 
फर, मि० कंम्पबेल आदि थे। अनुसन्धान के लिए जो क्षेत्र कमेटी को 
दिया गया था वह भारत-सरकार के प्रस्ताव तक ही परिमित नही था ' 
भारत-सचिव के आदेशानुसार यह भारतीय मुद्रा प्रणाली से सम्बन्ध 
रखनेवाली हर बात का अनुसन्धान कर सकती थी ओर उसपर श्रपनी 
राय दे सकती थी । 


हि की 
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कमेटी के सामने मुख्य प्रइन दो थे:-- 

(१) यहां का मान या स्टेण्डर्ड सोना हो या चांदी ? 

(२) चांदी और सोने के बीच सम्बन्ध क्‍या हो ? 

बहुतेरे गवाहों ने इस बात पर जोर दिया कि १८६३ में जो भूल 
हुई उसके लिए यह आ्रावश्यक हैँ कि चांदी अपनी पुरानी जगह पर फिर 
से स्थापित कर दी जाय । कुछ गवाह ऐसे भी थे, जो चांदी को उसी 
हालत में फिर से उसकी पुरानी जगह पर लाने के पक्षपाती थे, जब कि 
अन्तर्राष्ट्रीय समभोता होकर दोनों धातुओं का सम्बन्ध सदा के लिए 
निश्चित हो जाय । 

यह हुई चांदी के पक्ष पातियों की बात । सोने के पक्षपाती भी दो ' 
दलों म॑ं विभक्‍त थे | एक दल चाहता था कि सोने का मान तो हो ही, 
साथ-साथ सोने के सिक्के भी चलन में हों। दूसरा दल कहता था कि 
मान तो सोने का रहे पर यहां उसके सिक्के न चलाए जांय । 

गवाहों में इस बार दो भारतवासी थे--श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त, 
(कांग्रेस के भावी प्रेसिडन्ट) और बम्बई के पारसी व्यापारी मि० मेर- 
वान जी रुस्तमजी । दोनों ने ही सरकार की नीति को कड़ो आलोचना की । 

चांदी के पश्चतानतितों की दलील यह थी कि “उससे भारतवर्ष को 
काफी लाभ हुआ था, और ऐसी वस्तु का परित्याग हगिज न करना 
चाहिए था । १८९३ में परिस्थिति और भी उपायों से काब्‌ में लाई जा 
सकती थी । इसके लिए मुद्रा-प्रणाली में एसे उलट-फेर की कोई आव- 
इ्यकता नहीं थी । इस बीच में यह अनभ व भी हो गया था कि इस क्षेत्र 
में सरका रकी दस्तन्दाजी से क्या-क्या श्रनर्थ हो सकते है । व्यवस्था ऐसी होनी 
चाहिए कि समाजकी आवश्यकताशों के अनुसार करेंसी मुद्रा की मात्रा स्वत: 
घटती-बढती रहे । पर यह प्रबन्ब जब सरकार श्रपने हाथ में ले लेती है 
तब यह घटना-बढ़ना उसके इच्छानुकूल होने लगता हे । फिर तो यह हो 
सकता है -जैसा कि यहां हो चुका था--कि रुपए की सख्त जरूरत हैं, 
और सरकार उसे देने से इनकार कर देती है; देश में रुपए-पैसे का 
दुभिक्ष है, और सरकार कहती है कि नहीं, रुपए का बाहुल्‍य है, हम 
सिक्‍कों को चलन से निकाल कर गलाने जा रहे हैँ ! पर करेंसी का स्वत: 
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घटना-बढ़ना तभी हो सकता हें जब «८ ऊसाल का दरवाजा सबके लिए 
खुला रहे; जिसको मुद्रा की आवश्यकत, हुई, भश्रपना सोना या चांदी टक- 
साल में ले गया और उसके सिक्के करा लिए । यहां भारतवरष में सोने 
की ढलाई की श्राशा कम थी, इसलिए यह और भी आवव्यक था कि 
चांदो की टफ़साल फिर से खोल दी जाय । इससे सारी क्ृत्रिमता और 
तज्जनित दोष दूर हो जांयगे।” 

उस समय चांदी का दाम २७ और २८ पेंस के बीच था, पर चांदी 
के पक्षपातियों का कहना था कि श्रगर टकसाल खोल दी गई और यहां 
चांदी के सिक्‍के पूवंवत्‌ ढलने लगे तो बाजार शीघ्र ही ३० पेंस हो चलेगा। 
इसका अर्थ होगा १२ पेंस का रुपया । पर विपक्षी यह कहते कि इस 
बात की गारण्टी ही क्‍या हे कि चांदी या एक्सचेंज इससे भी नीचे न 
गिरेगा ? मि० राली ने इस प्रइन का उत्तर देते हुए कहा था कि “संसार 
में सभी कुछ सम्भव है, पर हम व्यापारी भ्रनुभव से जानते हे कि क्‍या 
सम्भव हैँ, श्र क्‍या श्रसम्भव । जहां व्यावहारिक बातों की चर्चा हो वहां 
ऐसे प्रश्न उठाने से क्या लाभ ? ” मि० डंकन नामक दूसरे गवाह से भी 
यही प्रश्न किया गया श्लौर उनका उत्तर इस प्रकार था: -“हमारे स्कॉट- 
लेण्ड में जब कभी कोई ऐसा सवाल करता हूँ तब इसका जवाब एक 
लोकोक्ति के रूप में दिया जाता है । वह लोकोक्ित यह है कि अ्रगर आस- 
मान गिर पड़े तो गानेवाले पक्षियों के दम घुट जांयगे । पर बावजूद इसके 
वे पक्षी गाते ही जाते हैं ।” 

लॉर्ड ऐल्डनहम इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध बेंकर थे, और बंक ग्राव इंग्लेण्ड 
के गवर्नर रह चके थे । इन्होंने भ्रपने बयान में भारत-सरकार की कारंवाई 
की तोब् प्रालांचना की और उसे जम तक बताथा। लॉर्ड ऐल्डनहम द्वत 
म॒द्रा-प्रणाली के पक्षपाती थे और सोने-चांदी का सम्बन्ध निश्चित करने 
के लिए चाहते थे कि फिर से अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के लिए प्रयत्न 
किया जाय । 

मि० रॉबटे बाकेले नामक व्यवसायी भी ऐसा समभौता चाहते थे । 
उन्होंने ग्रपने इजहार में कहा:--- 

“मेरा विव्वास हे कि भारत में चांदी की टकसाल का दरवाजा फिर 
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से खोल देने का निवचय होते ही कुछ ऐसी शक्तियां काम करने लगेंगी 
जो चांदी के मूल्य को बढ़ाये बिना न रहेंगी । भारतीय टकसाल बन्द होने 
से पहले, चांदी का दाम ३५ पेंस से कभी नीचे नहीं गिरा था, और ऐसे 
निश्चयमात्र से ही उस दाम में तेजी आ जायगी । चीन और ग्रफ्रीका में 
भी चांदी के उपयोग के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र हैँ । 

सोने के पक्षपाती वही कहते जाते-थे जो टकंसाल बन्द होने से पहले 
बार-बार कह चुके थे--- “चांदी काफी चचल, डावांडोल, भ्रस्थिर, श्रव्य- 
वस्थित साबित हो चुकी है । एक्सचेंज को ग्रपने साथ नीचे गिरा कर 
इसने उन सबको नुकसान पहुंचाया है -और उनमें भारत-सरकार का 
नाम सबसे पहले लेने लायक हैं-- जिन्हें रुपया विलायत भेजना पड़ता 
है ।” पर इससे आगे सोने के सब पक्षपाती साथ जाने को तैयार न थे । 
कोई हमें सोना किसी रूप में देना चाहता था, कोई किसी रूप मे । कुछ 
तो सोना नाममात्र को हीं देनेवाले थे । 

इन सबके सापने पहला सवाल यह था कि जो रुपए चलण में थ और 
जो प्रतीक-मुद्रा बना दिए गए थे उनके बदले,जनता की मांग होने पर, सर- 
कार सोना देने को तयार रहेगी या नहीं ? सर जॉन लबक का कहना था कि 
जब तक सरकार बदले मे सोना देने को तंयार नही होती तब तक सोने का 
मान या ःटेडर्ड साथंक हो ही नही सकता । पर सोने के पक्षपातियों ने 
एक स्वर से यही कहा कि अगर सोने के स्टेडर्ड की प्रतिष्ठा के लिए 
यह आवश्यक हो तब तो 'न होगा बांस न बजेगी बांसुरी' । रुपयों 
के बदले सरकार सोना देने को बाध्य न हो इसी आधार पर सबने 
ग्रपनी-अपनी स्कीम पेश की । हां, अगर किसी साल भारत की देनदारी 
ज्यादा हुई और उसके लिए भुगतान में सोना बाहर भेजना आवश्यक 
हो गया तो इन स्कीमों में इस बात की प्राय: व्यवस्था थी कि सरकार 
रुपए लेकर उस काम के लिए सोना दे । 

ग्रापस का मतभेद विशेषत: इस बात पर था कि देश के भीतर चलण 
में सोने के सिक्के रहें या नहीं। मि० मंकलियड, लॉर्ड नॉर्थत्रुक, सर 
सैम्यूअ्नल माण्टेग्यू, सर एडगर विन्स्टेन-जेसे लोग इस बात के पक्ष में 
थे । उनका कहना था कि जब तक सोने के सिक्के चलन मे न होंगे, यहां 
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की मुद्रा-प्रणाली पूर्णतः स्वस्थ न हो सकेगी । सर एडगर विन्स्टेन मिस्र- 
सरकार के सलाहकार रह चुके थे । उनका कहना था कि “'गिद्धान्नन यह 
सम्भव हूँ कि सोने का मान या स्टेण्डर्ड बिना सोने के सिक्‍कों के चलण 
के हो, पर यह अपवादस्वरूप हें; और जिस म॒द्रा-प्रणाली में ऐसी व्यवस्था 
हो वह कभी उत्तम नहीं कही जा सकती । सोने के मान या स्टैण्ड्ड का 
प्रभार ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिध्षमे आवश्यकतानुसार सोना देश 
से बाहर बेरोक-टोक जा-ग्रा सके और देश के भोतर भुगतान के लिए सोने 
के सिक्‍कों का स्वच्छुन्द व्यवहार हो सके । इस प्रकार की व्यवस्था उस 
व्यवस्था से ग्धिक प्रचलित और हितकर है, जिसमें लेन-देन के लिए 
केवल प्रतीक- मुद्रा काम में लाई जाती हो । यह भी कहा जा सकता है 
कि जहां सोते का मान या स्टेण्डड हैं, पर चलन में सोना नही हैं, वहां 
सरकारद्वारा दस्तन्दाजी विशेष रूप से होगी। पर इस प्रकार की दस्त- 
न्दाजी बहुत ही बुरी चीज है | जो भी मुद्रा-प्रणाली हो, वह स्वतः: काम 
करनेवाली होनी चाहिए और सरका रद्वारा हस्तक्षेप कुछ खास परिस्थितियों 
में ही-और वहां भो कम-से-कप-होत। चाहिए। सोने के सिक्के के विरोधी 
पह कहा करते कि चलन में सोना ग्रधिक काल तक नहीं ठहर सकता-- 
लोग उसे दबाकर बैठ जायंगे । इनके उत्तर में मि० मंकलियड का कहना 
था कि सोना इस देश के लिए कोई नई चीज नहीं थी । सोने के सिक्‍के 
यहा तदियों तक चल चुके थे | १८५३ से पहले जो सोने के सिक्‍के यहां 
चलत में थे उनका तखमीना था ब्रारह करोड़ पोंड । नहीं, भारतवर्ष को 
सोने के सिक्‍कों का ऐसा लोभ या मोह नहीं हे कि वह उन्हें चलन मे 
रहने ही न दे । 

सोने के सिक्‍के के विरोधियों मे बग।ल-बेंक के कर्मचारी मि० लिण्डसे 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है । यह इस विषय पर वर्षों से लिखते श्रा 
रहे थे श्रोर जब फोलर कपेटी ब्ेठी तब उसके सामने इन्होंने एक स्कीम 
रखी, जो इनके नाम से मशहूर है । इनको स्क्रीम संक्षेप में यह थी: -- 

“सोना मान या स्टेडर्ड कर दिया जाथ, पर चलन में सोने के सिक्‍के 
न हों | देश के भीतर रुपए और नोट करेन्सी का काम करें। लन्दन 
में एक करोड़ परौंड कर्ज लेकर एक रिजर्व (कोष ) कायम किया जाय, 
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जिसका नाम गोल्ड स्टेंडर्ड रिजवे' हो। रुपए की एक्स्चेंज-दर, ऊपर 
और नीचे, दोतो ओर बांध दी जाय | जब किश्षीको रुपयों की जरूरत 
हो तब वह लन्दन में सरकार को स्टलिंग दे और १६१६ पेंस को दर से 
यहां उससे रुपए ले ले | इसके विपरीत, जब किसीको विलायत में स्टलिंग 
की जरूरत हो तब वह यहां रुपए देकर १४५३ पेंस की दर से वहा सर- 
कार से स्टलिग ले ले । १५,००० से कम किसीको रुपए न मिलें और 
१,००० से कम किसी को स्टलिंग न मिले। अ्रगर किसी समय स्टॉलिंग की 
मांग इतनी अधिक हो कि रिजवे खाली हो जाने का डर हो,तो उस हालत 
में सरकार भारतवर्ष में मिलने वाले रुपयों को कुछ ह॒द तक गला डाले 
और चांदी को लन्दन भेज कर बेच दे और उसका स्टलिंग कर ले ।” 

इस स्कीम का खास उद्देश था भारतवर्ष में करेन्सी के लिए सोने 
का व्यवहार न होने देना, और इसमें इस बात पर बहुत जोर दिया गया 
था कि सोने का जो रिजवे हो वह लन्दन में ही रहे । मि० लिन्डसे का 
कहना था कि लन्दन में सोना रहने से ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक केन्द्र 
की मजबूती बनी रहेगी, ओर वह रिजवें को भारतवषं में रखते के कट्टर 
विरोधी थे । 

पर उस समय भारत-सरकार का मत ओर ही था। उसके ग्रथ- 
सदस्य सर जेम्स वेस्टलेड ने इस स्कीम की आलोचना करते हुए कहा 
कि “भारतवषं में नई मुद्रा-प्रणली की सफलता के लिए यह श्रत्यन्त 
आवश्यक है कि स्वंसाघारण को उसपर पूरा विश्वास हो। और उस 
विश्वास-सम्पादन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हे कि सोने का रिजवें 
इसी देश में रखा जांय । अ्रगर रिजवे लन्दन में रखा गया, और लोगों 
का यह खयाल हो चला कि भारत-सचिव या व्यापारियों की मांग पूरी 
करने में यह कभी भी गायब हो सकता हैं तो विश्वास हगिज न जम 
सकेगा । सर जेम्स वेस्टलेण्ड की एक टिप्पणी यह थी कि रिजवं ६,००० 
मील दूर न रखकर भारतवर्ष में रखा जाय तो उसकी मिकदार चाहे 
जो हो, वह हर हालत में ज्यादा मफीद साबित हो सकता है । 

श्रोर लोगों ने भी इस स्कीम को आपत्तिजनक बताया और इसकी 
कड़ी आलोचना की । इसका सबसे बड़ा दोष यह बताया गया कि इसमें 


१२४ रुपए की कहानी 


सरलता और स्वाभाविकता को तिलांजलि दे दी गई थी और सारी व्यव- 
स्था जटिल-से-जटिल और क्ृत्रिम-से-कृत्रिम बना दी गई थी। प्राय: सब 
कुछ सरकार के हाथ में या उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था, और 
विशेष ध्यान इस बात का रखा गया था कि सोना यथासम्भव लन्दन में 
ही केन्द्रीभूत रहे । 

यद्यपि फौलर कमेटी ने यह स्कीम स्वीकार नही की तथापि हमारे 
शासकों की कारसाजी से देश मे जो मुद्रा-प्रणाली प्रचलित हुई वह बहुत 
कुछ इसी स्कीम के अनुसार थी । इसीलिए इस विषय के इतिहास में 
लिण्डसे-स्कीम को विशेष महत्व प्राप्त हैं । 

कमेटी ने अपना निर्णय देते हुए पहले तो भारत सरकार के प्रस्ताव 
को यह कह कर शअस्वीकाये बताया, कि इस बीच में परिस्थिति बहुत कुछ 
बदल चुकी थी--एक्स्चज १६ पेत्त तक पहुंच गया था और स्थिर हो 
रहा था--श्रब वह समस्या नहीं रह गई थी-- अगर रुपए चलन से 
निकाल लिए गए तो यहां मुद्रा-सम्बन्धी स्थिति भयकर हो जायगी और 
ग्रगर उन रुपयों को गला कर बेच दिया गया तो चांदी और भी नीचे 
गिर जायगी, जिससे चीन-जेसे चांदी की भुद्रावाले देश और भारतवर्ष के 
बीच के एक्सचेंज में हलचल-सी उपस्थित हो जायगी । 

चांदी भोौर सोने के बीच के प्रश्न पर कमेटी ने श्रपना फंसला चांदी 
के खिलाफ दिया श्रोर भारतवर्ष के लिए सोने को ही श्रेयस्कर बताया । 
“भारतव् में मूल्य का मान या मापक सोना ही होना चाहिए-- चाहे वह 
सोने के सिक्कों के साथ हो, चाहे सोने के रिजवे या कोष के ।” 

पर कमेटी ने उन सब स्कीमों को त्याज्य ठहराया जिनमे बिना सोने 
के सिवकों के सोने का मान्‌ या स्टंण्ड्ड चलाने की बात थी । ऐसे सिक्‍के 
इस देश में बहुत समय तक चल चुके थे, और इतिहास से इस श्राशंका 
की पुष्टि नहीं होती थी कि जेसे छलनी से पानी बाहर निकल जाता हैं 
वेसे ही इस देश में चलन से सोने के सिक्के निकल जांयगं। कमेटी की 
सिफारिश यह थी:-- 

“हम लोग इस बात के पक्ष में हें कि द्विटिश सॉँवरेन या गिनी का 
भारतवर्ष में भी चलन होने लगे और लोग उसे देने-लेने को बाध्य कर 
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दिए जांय । साथ ही, ब्रिटिश टकसाल की ऑस्ट्रेलिया में जो तीन शाखाएं 
है उन्हें जिन शर्तों पर सोने के सिक्के (सॉवरेन) ढालने का अधिकार 
प्राप्त है उन्हीं शर्तों पर भारतवर्ष की टकसालों को भी ऐसे सिक्‍के अ्रबा- 
घित रूप से ढालने दिया जाय । इसका फल यह होगा कि सब सॉवरेन 
समोन होंगे श्रौर उनका चलन ग्रेट-बिटेन में तथा भारतवषं में, दोनों 
जगह, होने लगेगा ।' 

रुपयों के बारे मे कमेटी ने लिखा कि “स्वयंसिद्ध मुद्रा सॉवरेन 
होगा, और रुपए प्रतीक-मुद्र। का काम करेगे। पर लेन देन में रुपयों का 
व्यवहार परिमित या नियन्त्रित करना संभव नही --इसलिए इस विषय 
में प्रतीक-मुद्रा स्वयंसिद्ध मुद्रा के ही समान होगी ।” कमेटी ने अमेरिका 
के संयकक्‍त राज्य और फ्रांस, इन दो देशों के उदाहरण देकर यह दिखाया 
कि बहां सोने का मान या स्टेंडड था, फिर भी चाहे जिस ह॒द तक हो, 
लोग चांदी के सिक्‍के लेने-देने को बाध्य थे। कमेटी का राय में आव- 
इयकता केवल इस बात की थी कि रुपयों की तादाद जरूरत से ज्यादा न 
बढ़ाई जाय; और उसकी सिफारिश थी कि जब तक चलन में सोने का 
परिमाण ग्रत्यधिक नही हो जाता तब तक श्लौर रुपए न ढाले जांय । 

रुपयों के बदले भारत-सरकार सोना देने को बाध्य हो -- ऐसी कोई 
सिफारिश कमेटी ने नहीं की । 

एक्सचेंज की स्थायी दर के सम्बन्ध में कमेटी ने ग्रपना निर्णय १६ 
पेंस के ही पक्ष में दिया । उसक्री खास दलील यह थी कि मौजूदा दर 
यही है और यह प्रायः डेढ़ साल से कायम हैं । इसको बेदखल करके 
किसी भी दूसरी दर को इसकी जगह बिठाना--बने को बिगाड़ना, बसे 
को उजाड़ना और प्रनगिनत अभ्रादमियों के साथ श्रन्याय करना होगा । 

टकसाल बन्द करके जो परिस्थिति पंदा कर दी गई थी उसमें सर- 
कार १६ पेंस ही क्‍यों, जो दर चाहती, कायम कर सकती श्रौर टिका 
पकती थी । सिक्‍कों की ढलाई ग्रब उसके हाथ की बात थी--उनकी 
तादाद या संख्या कम करके वह उनका मूल्य चाहे जितना ऊंचा कर 
सकती थी । सवाल सिर्फ यही था कि लोगों को अपनी यन्त्रणा के रूप में 
इसका क्या दाम चुकाना पड़ेगा श्लौर इसमें कितना समय लगेगा? कृत्रिम 
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उपाय से किसी दर को कायम कर देना और फिर उसी दर की दुहाई 
देना--यह नीति-रीति हमारी सरकार और उसके तरफदारों को ही 
शोभा दे सकती थी । फौलर-कमेटी की नियक्ति अप्रैल १८९८ में हुई 
थी । उसने अपना काम इतनी ढिलाई से किया कि उसकी रिपोर्ट 
निकली जुलाई १८९९ में | तब तक १६ पेस दर कायम हुए प्राय: १८ 
महीने हो चुके थे । क्या इसमें भी सन्देह हो सकता है कि जानबूक कर 
यह निर्णय इतने सतय बाद किया गया, ताकि उस दर के पक्ष में और 
कुछ नहीं तो इतना तो कहा जा सके, कि यह पौधा डेढ साल का हो 
चुका है ,भ्रब इसको उखाड़ कर इसकी जगह दूसरा पौधा लगाना जोखिम 
श्रौर खतरे का काम है ? 

ऊपर कहा जा चुका है कि नए सिवकों की ढलाई बन्द करके और 
रुपए की कहतसाली पैदा करके ही सरकार ने उसकी कीमत १६ पेस 
तक पहुंचाई । कमेटी को इस सम्बन्ध में जो साक्ष्य मिला वह उस भयंकर 
स्थिति का सूचक था, जिसे सरकार की नीति ने यहां कुछ काल पहले 
पैदा कर दिया था । द 

बेक-रेट १३ प्रतिशत तक पहुंच गई थी, पर व्यापारियों को २४ 
प्रतिशत पर भी रुपया उधार मिलना मुश्किल था । रुपए की ऐसी तंगी 
लोगों के लिए बिलकुल नई बात थी | कलकत्ते की किलबरन कम्पनी के 
प्रतिनिधि ने अ्रपने बयान में कहा था:-- “इस समय किसी भी उद्योग- 
धंधे के लिए रुपया उठाना श्रसम्भव हो रहा है । सरकारी कागज पर 
कर्ज लेना चाहें तो मिलने का नहीं, क्योकि सराफ उस पर रुपया देने 
को तैयार नहीं हें । भ्रच्छी-से-अच्छी कम्पनी के शेयर बेचना चाहें, तो 
शेयर बिकने के नहीं जो कम्पनियां डिविडेन्ड देती शा रही हें उनके भी 
शेयर बाजार में बिक नहीं सकते । हम लोगों की एक स्टीम-बोट कम्पनी 
है, जो कई साल से आ्राठ प्रतिशत मनाफा देती श्रा रही है। पर अगर 
हम डसके ५०० शेयर भी बेचना चाहें तो नहीं बेच सकते | बाजार में 
महीनों से रुपए की ऐसी तंगी है कि कोई ऐसे शेयर या डिबेंञ्चर का 
भी खरीदार नहीं निकलता ।” 

रुपया इतना महंगा हो जाने से चीजों के दाम गिरे थे और व्यापार 
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मन्दा ही रहा था । श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त ने इस सम्बन्ध में कमेटी का 
ध्यात अपने एक नोट की ओर ग्राकषित करते हुए कहा था :--“टक- 
साल बन्द हो जाने के बाद भारतवर्ष के प्राय: प्रत्येक प्रांत में--पंजाब, 
संयुक्त प्रन्त, बंगाल, बम्बई, मद्रास, ग्रासाम, और मध्य प्रान्त में-- गल्ले 
का दाम नीचे गिरना शुरू हुआ |... ... .. . मेने १८९३-६४ भ्रौर 
१८६४-९५ को एक साथ लिया है, और में देखता हूँ कि प्रायः सर्वेत्र 
दाम गिर गए थे। में इसका कारण यही बता सकता हूं कि टकसाल 
बन्द हो जाने के बाद रुपया महंगा हो चला । १८९२, १८९४ और 
१८९५ में में स्वयं बंगाल में था (१८०६३ में में बाहर था) और में 
_निम्री अ्रनुभव से कह सकता हूँ कि १८६४-६५ में दाम गिरने का और 
कीई कारण नहीं हो सकता था । उस समय संयुक्त प्रान्त में अ्रकाल था, 
इसलिए गल्‍ले का दाम ऊंचा रहना चाहिए था। पर आप देखगे कि प्राय: 
हर जगह दाम नीचे ही रहे ।” 

इसी तरह नील और चाय के दाम नीचे गिर गए थे और इनकी 
काइत की तरक्की रुक गई थी। बम्बई की कॉटन-मिलों की अवस्था 
शोचनीय हो रही थी । ६ श्रगस्त १८६९- के अंक में टाइम्स आफ इंडिया! 
ने लिखा- - "परिस्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं । ऐसा 
बरा समय तो न कभी देखा गया, न सुना गया । अधिकांश मिलें घाटे से 
चल रही है -- कुछ किसी तरह अपनी आय से अपना व्ययमात्र पूरा कर 
लेती हे; बहुत कम मिलें ऐसी हे जो कुछ मनाफे के साथ चल रही हों। 
मालम नहीं, ऐसे दृष्काल का श्रन्त कब होनेवाला है ।” वाणिज्य-व्यापार 
में दारुण मन्दी छाई हुई थीं बड़े-बड़े व्यवसायियों को टाट उलट देना 
पड़ा था । 

विदेशी व्यापार का हाल यह था कि जितना निर्यात (एक्सपोर्ट) 
होना चाहिए था, नही हो रहा था; और जो श्रायात (इम्पोर्ट) न होना 
चाहिए था, होने लगा था। एक्सपोर्ट में से इम्पोट घटा देने पर जो 
बाकी बचता है वह एक्सपोर्ट--सरप्लस (निर्यात का आ्राधिक्य) कहाता 
हैं । एक्सचेंज की दर का इस सरप्लस पर क्या श्रसर पड़ता हे वह नीचे 
के भ्रंकों से स्पष्ट हो जायगा :--- 


श्र रुपए की कहानी 


निर्यात का आधिक्य 


साल करोड़ रुपए एक्सचेंज की रेट (पस) 
१८६३--९४ १५ १४.५४ 
२८६ ४--९५ ३४ १३.१० 
१८६५-६६ ३२ १३.६४ 
१८६६---६७ २० १४.४५ 
१८६७-८८ ११ १५.४० 


दर जितनी ही ऊंची, सरप्लस उतना ही नीचा --अर्थात्‌ एकसपों . 
उतना ही कम । अ्रवश्य ही एक्सपोर्ट कम होने के कुछ और भो कारण 
थे---अकाल, भूकम्प, महामारी, सरहदी लड़ाई इत्यादि-- पर सबमें 
प्रधान कारण एक्सचेंज ही था । जब यहां दाम ऊँचे होते हे तब एक्स- 
पोर्टर को विदेश म एक हद तक दाम घटाकर माल बेचने की गुंजाइश 
रहती हें । पर जब यहां दाम नीचे होते हे तब य: गुंजाइश नही के बरा- 
बर रह जाती हैँ । चीन के व्यापार से भारतवप को क्रमशः हाथ धोना 
पड़ा । जब यहां का सूत वहां महंगा पड़ने लगा तब चीन में ही कॉ३न-मिल 
स्थापित होने लगीं, और श्रन्त में वह बाजार हमारे हाथ से निकल गया। 
उधर इस्पोर्ट को एक्सचेंज बढ़ने से प्रोत्साहन मिला श्रोर यहां के उत्पादकों 
की कठिनाई इससे और भी बढ़ गई । जमंनी और आस्ट्रेलिया-हंंगरी से 
उन दिनों चकन्दर की चीनी की बाजार में बाढ़-सी श्रा गई और देशी 
चीनी या गुड बनानेवालों को उससे कोफी नकसान पहुँचा । जो दूरदर्शी 
थे वे जानते थे कि इम्पोर्ट स्थायी रूप से तभी बढ़ सकता है जब एक्स- 
पोर्ट की यथेष्ठ उन्नति होती रहे । यही कारण हैँ कि राली ब्रद्सं श्र 
ग्राहम कम्पनी--जंसे इम्पोर्टर भी नीचे एक्सचेंज के पक्ष में थे। मि० 
राली ने कहा था--ग्राहम और हमारी फम॑ बड़े-से-बड़े इम्पोर्टर है 
बल्कि ग्राहम तो केवल इम्पोर्टर हें--फिर भी वे चांदी की टकसाल को 
खोल देने और एक्सचेंज को नीचा रखने के पक्ष में हें ।/ मि० ग्राहम ने 
इसका समर्थन करते हुए कहा था--“चांदी के श्रौर एक्सचेंज के गिरने 
से स्वयं मुझे नुकसान पहुँचा है। पर मेरा विश्वास है कि यह नुकसान 
थाड़े सपय के लिए है । लोग मुझसे पूछते हैं कि 'प्राप कपड़े के इम्पोर्टर 
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होते हुए चांदी की टकसाल खोल देने के पक्ष में कैसे हे ? में उत्तर देता 
हूँ कि यह प्रशइन एक्स्पोर्ट या इम्पोर्ट का नही, यह तो देश की भलाई का 
प्रश्न है । देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ जाय तो एक्स्पोर्टर और इम्पोर्टर 
दोनों ही फायदे में रहेंगे। फके इतना ही है कि एक्स्पोर्टर फौरन फायदा 
उठा लेगा और इम्पोर्टर को--अर्थात्‌ मुझे कुछ देर|ठहरना पड़ेगा । 

१८९८ वाले कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास हुआ, जिसमें 
कहा गया कि “एक्सचेंज के गिरने से होनेवाली हानि का मूल कारण हैं 
इंगलेण्ड मे भारत-सरकार के खर्च की उत्तरोत्तर वृद्धि ।/ और यह कि 
“ग्रगर उस नुकसान को पूरा करने के लिए एक्सचेंज को कृत्रिम ढंग से 
ऊंचा किया जाता है या चलण में करेन्सी की कमी कर दी जाती है तो 
इससे भारतवर्ष की श्राथिक कठिनाई बढ़े बिना और उसकी व्यापारिक 
क्षति हुए बिना नहीं रह सकती ।” 

एक्सचेंज के प्रदन॒ पर कमेटी सर्वंसम्मति से १६ पेंस के पक्ष में 
निर्णय न दे सकी । उसके दो मेम्बर सर जॉन म्यूर और मि० कंम्पबेल ने 
१५ पेंस की सिफारिश की, और मि० हॉलेड की राय यह ठहरी कि इस 
प्रश्न का ग्रन्तिम निर्णय अभी न किया जाय । 

सर जॉन म्यूर और मि० कैम्पबेल ने १६ "स का विरोध करते हुए 
यह दिखाया कि यह दर क्षृत्रिम ढंग से कायम की गई थी और इस देश 
के लिए होनिकर थी; इससे किसानों का बड़ा नुकसान था। 

“यह सच है कि दर जितनी ऊंची होगी, भारत-सरकार के लिए 
स्टलिंग उतना ही सस्ता होगा । पर पूछा जा सकता हैँ कि सरकार को 
जो फायदा हुआ वह आखिर आया कहां से ? इस प्रहइन का उत्तर देना 
ग्रासान काम हैं । सरकार को जो लाभ होता हैं वह वास्तव में उस किसान 
की हानि है जिसे श्रब कम दाम में ही अपना माल बेच देना पड़ता है । 

रुपए - की असली कीमत तो १४ पेंस से भी बहुत कम थी, इसलिए 
यह आक्वेप करना जा नही था कि उसकी सिफारिश करनेवाले रुपए की 
कीमत घटाकर उसे 'घटिया' कर देना चाहते थे । प्रत्युत १६ पेंस कीमत 
बहुत ज्यादा थी, प्रौर उसके विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता था । कृत्रिम 
भौर ऊंची दर की भयंकरता को कम करने के उहेश से इन दोनों मेम्बरों 
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ने यह सिफारिश करना मुनातिब समझा कि वह १६ के बजाय १४ पेंस 
कर दी जाय । 

इधर चांदी के पक्ष-विपक्ष की बातें हो रही थीं, उधर *सोने का 
उत्पादन वेग से बढ़ रहा था और सोने में चीजों के दाम भी ऊंचे होने 
लगे थे । १८६८-६६ में दाम ऊंचे होने के कारण इस देश के माल की 
मांग अच्छी रही श्रौर एक्सपोर्ट की उन्नति हुई । सोने के उत्पादन में इस 
वृद्धि के कारण संसार के मुद्रासम्बन्धी इतिहास में एक नए श्रध्याय का 
प्रारम्भ हो चुका था या होनेवाला था । भारतवर्ष में भी श्रब दाम बढ़ने 
लगे श्लौर कुछ समय बाद लोग १६ पेंस के दोषों को भूल से गए और 
उसीको स्वाभाविक समभने लगे । 

यहां भारत-सरकार के झाय-व्यय के विषय में कुछ कह देना भ्रावश्यक 
हैं । लॉड रिपन के जाने के बाद इस देश में कई नए टैक्‍स लगाए गए, 
जिससे करदाता का बोभ बेहद भारी हो गया। १८८२-८५ में सरकार 
प्रतिवर्ष कर के रूप में जो कुछ ले चुकी थी उसको ग्राधार मानकर स्व० 
गोखले ने अपनी एक स्पीच में दिखाया था कि १८८५-६८ इन १४ 
सालों में सरकार ने जनता से १२० करोड़ अधिक लिया था । इसमें से 
८० करोड़ तो फौजी खर्च में चला गया था, और बाकी दूसरी मदों में । 
शिक्षा के लिए इसमें से कुल ऐक करोड़ ही प्राप्त हुआ था । 

पहले सरकार की ओर से कहा जाता कि एक्सलेंज गिरने से जो 
हानि होती है वह उसे टेकक्‍स घटाने के प्रहदन पर विचार भी करने नहीं 
देती । जब एक्सचेंज १६ पेंस कर दिया गया और सरकार की वह गहन 
समस्या हल हो गई, तब लोगों को श्राशा होने लगी कि हमारा बोक अब 
हलका कर दिया जायगा । पर उनका बोक ज्यों-का-त्यों बना रहा श्रौर 
सनकी आशा निराशा में परिणत हो गई । रुपए की कीमत जब १२ भ्रौर 
१३ पेंस के बीच थी तब सरकार को जितना खर्च पड़ता था उसमें-रुपए 
की कीमत १६ पेंस होजाने पर-- चार श्रौर पांच करोड़ के बीच की बचत 
होने लगी; पर इस बचत का कई साल तक जनता को कोई लाभ न 
पहुंचा । अब सरकार की नीति यह हो चली कि भाय से व्यय पूरा होना 
ही पर्याप्त नहीं कहा जा सकता--शभ्राय इतनी होनी चाहिए कि प्रतिवर्ष 
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व्यय पूरा कर देने के बाद खासी बचत रहे । १९०१-२ में समाप्त होवे- 
वाले पांच वर्षों में बह बचत १२.२६ करोड़ रुपए रही | श्रीयुत गोखले 
का कहना था कि भ्रगर युद्ध और अकाल के कारण व्यय में वृद्धि न होती 
तो सरकार की ग्राय उसकी आवश्यकता से प्रतिवर्ष प्रायः ६॥॥ करोड़ 
रुपए श्रधिक होती । 

इस विषय पर दूसरे अध्याय में श्रौर भी प्रकाश डाला गया है । 


ढे 
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फौलर-कमेटी ने बहुमत से जो सिफारिशों की थीं उन सबको भारत- 
सचिव ने मंजूर कर लिया। उन्होंने अ्रपने वक्तव्य में कहा कि -“इस 
रिपोर्ट के महत्व के अनुसार इस पर ब्रिटिश सरकार ने ध्यानधूवंक विचार 
किया है । श्रौर इसमें जो तथ्य और युक्तियां पेश की गई हैं उन्हें 
सारगभित मानती हुई वह इस नतीजे पर पहुंची है कि इसके उसूल मान 
लिए जायं और वे अ्रमल में लाए जाय॑ं ।” पर इतना कह कर भारत- 
सचिव और उनके सलाहकारों ने रिपोर्ट को ताक पर रख दिया और उन 
उसूलों के ही खिलाफ काम करना शुरू कर दिया । 

उन्होंने नई मुद्रा-प्रणाली के संगठन था रचना में कानून से कम-- 
बहुत कम--काम लिया और अपनी निरंकुशता प्राय: गअक्षुण्ण रखी ! जो 
कुछ करते रहे, हुक्मनामों या फरमानों के जरिए, जो उनके सुविधानुसार 
बदले जा सकते थे । 

इस समय में कब कौन-सी घटना घटी, इसका एक संक्षिप्त विवरण 
नीचे दिया जाता हैं:-- 

१८९९-- एक ऐक्ट पास हुआ, जिससे लोग सॉवरेन या गिनी लेने- 
देने को बाध्य हो गए । दर रही १६ पेंस ८ एक रुपया । 

१८९९-१९०३--भारतीय टकसालों में सॉवरेन ढालने के सम्बन्ध 
में समभौते का जो प्रयत्न हो रहा था वह छोड़ दिया गया । 

१६००--रुपयों की ढलाई से जो मुनाफा होता उससे लन्दन में गोल्ड 
स्टेण्डड रिजर्वे--सुवर्ण निधि या सुवर्ण-कोष की रचना की गई । 

१६०४- भारत-सचिव की श्रोर से ऐलान किया गयां कि १६2८ पेंस 
की दर से वह चाहे जितने की हुंडी भारत-सरकार पर बेचने को तैयार 
रहेंगे । 

१६०५--नोटों की पुदती के लिए जो करेन्‍्सी रिजवे था उसकी भ्रोर 
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से कुछ सोना बेंक ग्राव्‌ इंग्लैण्ड में रखा गया, और यह विधान भी बना 
कि उस रिजवं का एक हिस्सा लन्दन में कर्ज या उधार दिया जा सकेगा। 

१६०६--पहले यह व्यवस्था थी कि भारतवर्ष में सोना देनेवाले को 
सरकार रुपए दे देती । अरब यह व्यवस्था कर दी गई कि सिर्फ सोने के 
ब्रिटिश सिक्‍के देनेवाले रुपए पा सकेंगे । 

१६०७--गाल्ड स्टेण्ड्ड रिजवं की एक शाखा इस देश में खोली गई, 
जिसमें रुपए रखे जा सकते थे । 

१६९०८--कलककत्ते में लन्दन पर १५६६ पेस की दर से हुंडियां बेची 
गईं और लन्दन में गोल्ड स्टेण्डड्ड रिजवें से उनका भुगतान किया गया । 

१९१०--दस और पचास रुपए के नोट श्रखिल भारतीय कर दिए गए 
और यह विधान बना कि सोने के ब्रिटिश सिक्‍कों के बदले नोट मिल सकेंगे । 

१९११--सौ रुपए के नोट भी अखिल भारतीय कर दिए गए । 

' १९१३--भा रतीय मुद्रा-प्रणाली की जांच के लिए एक शाही कमी- 

शन नियुक्त हुआ । 

अब फौलर-कमेटी की सिफारिशों को लेकर हम यह दिखाना चाहते 
हैं कि सरकारद्वारा स्वीकृत हो जाने पर भी वे कहां तक अमल में लाई 
गईं । सबसे पहले सोने के सिक्के की बात लीजिए । 

कमेटी ने सिफारिश की थी कि ब्रिटिश सावरेन लेने-देने को लोग 
बाध्य कर दिए जांय । १०९६ में एक एक्ट के द्वारा यह विधान कर दिया 
गया । कमेटी की दूसरी सिफारिश यह थी कि जिन शर्तों पर ब्रिटिश 
शाही टकसाल ऑस्ट्रेलिया में सॉवरेन की ढलाई होने देती है उन्हीं शर्तों पर 
यहां भी होने दे । ब्रिटिश सरकार की ओर से या उसके अर्थ-विभाग की 
श्रोर से इसका ऐसा विरोध हुआ कि यह सिफारिश सिफारिश ही रह 
गई । वास्तव में वह विरोध जाहिरा तौर पर नहीं किया गया । पर तरह- 
तरह की जो आपत्तियां पेश की गई उनसे उनके श्रसली भाव के सम्बन्ध 
में कोई सन्देह नहीं रह सकता था । 

पहले तो शाही टकसाल ने यहां ढलाई की व्यवस्था आदि के विषय में 
अड़चनें डालीं, पर जब इनसे भी काम बनते न देखा तब अन्त में ब्रिटिश 
अथ-विभाग ने यह कहना शुरू किया कि आखिर भारतवषं में सॉवरेन 
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ढालने की ऐसी जरूरत ही कौन सी हैं? १८९९ से १९०३ तक पत्र- 
व्यवहार ही चलता रहा श्रौर श्रन्त में भारत-सरकार ने हार मानकर यह 
प्रयत्त ही छोड़ दिया । हां, उसकी भ्रोर से यह बराबर कहा जाता रहा 
कि हमारा लक्ष्य ज्यों-का-त्यों बना हुआ हैं श्रौर हम आशा करते हें कि 
हम किसी-न-किसी दिन सोने का सिक्‍का यहां ढाल सकेंगे | यहां यह कह 
देना श्रावश्यक हूँ कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश ज्ाही टकसाल को हमारे 
मार्ग में रोड़े श्रटकाने का भ्रवसर इसलिए मिल गया कि हम ब्रिटिश सॉँव- 
रेन की ढलाई की इजाजत मांगते थे । श्रगर हम भ्रपना ही कोई सिक्‍्का- 
जैसे मोहर या श्रशरफी--ढालने की बांत करते, तो हमारे मार्ग में वह 
कठिनाई उपस्थित न होती । 

१६१२ में सर विट्वुल॒दास ठाकरसी ने बड़ी व्यवस्थापिका सभा में 
इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया कि भारतीय टकसालों में सोने के 
भारतीय सिक्‍के ढालने की व्यवस्था की जाय | उन्होंने अपने भाषण 
में कहा:--- 

“इस विषय में कभी कोई सन्देह नहीं रहा है कि हमारी मुद्रा नीति 
का लक्ष्य हें सोने के सिक्के के साथ सोने का मान या स्टेण्डड । ........ 
पर भ्राज तक सोने के सिक्के की व्यवस्था न हो सकी । विलम्ब से इस 
देश की बड़ी हानि हो रही हे शौर इस विषय की कठिनाई भी बढ़ती 
जा रही है । कहा जाता है कि इस देश के लोग इतने गरीब हें कि यहां 
सोने के सिक्के चलाना बृद्धिमता का काम नहीं । पर यह दलील बचर 
हैँ । सोने के स्टंण्डडे के लिए जब यहां के लोग गरीब नहीं तब, सोने के 
सिक्‍के के लिए क्‍योंकर हो सकते हे ? इस समय तो यह अवस्था हैँ कि 
हमारी सोने से जो भलाई हो सकती हैँ, नहीं हो रही, पर जो बुराई हो 
सकती हे वह हो रही हूँ ।” 

श्रीयृत गोखले ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि मुद्रा- 
प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसका संचालन प्राकृतिक रीति से होता 
रहे--जिसमें सरकार का हस्तक्षेप या दखल नहीं के बराबर हो; और 
घह प्रणाली तभी हो सकती है जब फौलर-कमेटी की रिपोर्ट के श्रनुसार 
उसका प्राधार सोबा कर दिया जाय । 
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सरकार की ओर से कहा गया कि अवश्य ही सारे प्रदन पर फिर से 
विचार करने की जरूरत हें और हम इसे भारत-सचिव के सामने रखने 
जा रहे हें । इस पर सर बिद्वुल दाप्त ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया । 

भारत-सरकार ने भारत-सचिव को लिखा, और भारत-सचिव को 
फिर ब्रिटिश सरकार के ग्र्थ-विभाग का दरवाजा खटखटाना पड़ा | पर 
इसकी मनोवृत्ति या भाव में कोई अन्तर नहीं पड़ा था। फिर वही 
किस्सा शुरू हुआ । कहा गया कि भारत-सरकार इस भमेले में क्‍यों 
पड़ना चाहती हैं ? सॉवरेन ढालने के लिए हमारी देखरेख जरूरी हैं। 
अगर भारत-सरकार की टकसालों का प्रबन्ध हमने हाथ में ले लिया तो 
यह भ्रसुविधाजनक होगा, और अगर सॉवरेन ढालने के लिए हमने अ्रपनी 
शाखा वहां खोल दी तो इसमें खर्च बहुत ज्यादा पढैगा। भारत-सचिव 
की अ्रपनी राय सोने के सिक्‍के के पक्ष में नहीं थी पर भारत-सरकार का 
आग्रह देखकर उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश अर्थ-विभाग की शर्ते ग्रापको 
मंजर न हों तो में यह इजाजत देने को तेयार हुं कि आप दस रुपए की 
ग्रपती मोहर ढालना शुरू कर दें । भारत-सरकार इस पर राजी हो गई। 
पर भारत-सचिव ने लिखा कि कुछ भी करने से पहले सर्व साधारण की 
राय दर्याफ्त कर लेना जरूरी हैं। भारत-सरकार को यह बुरा-सा लगा 
भर उसने जवाब दिया कि व्यवस्थापिका सभा में, श्रौर उसके बाहर, 
इस विषय की कितनी ही ब।र श्रालोचना हो चुकी हे और यह स्पष्ट हो 
चुका हैँ कि यहां का लोकमत जोरों से इस प्रस्ताव का समर्थन करता 
हैं; बल्कि यहां तो यह पूछा जाता हैँ कि जो इजाजत कनाडा और 
आस्ट्रेलिया को मिल चुकी हैँ वह्द भारत को क्‍यों नहीं मिल रही हूँ ? 
१४ फरवरी १६१३ को भारत-सचिव ने सूचित किया कि जो शाही 
कमीशन नियुक्त होने जा रहा हे वह इस विषय का भी अश्रनुसन्धान 
करेगा । भारत-सरकार अश्रब और कर ही क्‍या सकती थी ? फोलर-कमेटी 
की जो सिफारिश भारत-सचिव द्वारा स्वीकृत हो चुकी थी उसपर १४ 
साल बाद भ्रब दूसरा कमीशन श्रपनी राय देने जा रहा था कि उसे भ्रमल 
में लाना कहां तक ठीक होगा ! 

रुपए का वजन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, १५० ग्रेन 
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(टे श्रॉंस) होता है, जिसमें खालिस चांदी इस समय १६४ ग्रेन थी । 
रुपए की नकली कीमत १६ पेंस थी, और अ्रसलो कीमत इससे बहुत 
कम । जब चांदी का दाम लन्दन के बाजार में २४ पेंस होता तब सरकार 
को एक रुपया ढालने में प्रायः ६.१८१ पेंस खर्च पड़ता । जब चांदो का 
दाम ३२ पेंस होता तब यह ख्च॑ १२.२४१ पेंस बैठता । असली भ्रौर 
नकली कीमतों के बीच जो फके था उसे सरकार ग्रपना मुनाफा सम- 
भती थी । 

फौलर-कमेटी की सिफारिश थी:--- ह 

“रुपयों की ढलाई से जो मनाफा हो वह सरकार की साधारण श्राय 
में शामिल न किया जाय । सोने में उसका एक खास रिजवं रखा जाय 
और यह रिजव पेफर करेन्सी रिजवे या सरकारी रोकड़ से बिलकुल 
भ्रलग हो | 

कमेटी की मनन्‍्शा यह थी कि यह रिजवं सोने के रूप में रखा जाय, 
श्रोर भारतवर्ष में ही रखा जाय । पर भारत-सचिव के सलाहकारों ने 
सोने में ऐसे कागज को भी शरीक बताया जिसका तबावला सोने से हो 
सकता था | भारत-सरकार के तत्कालीन अर्थ-सदस्य सर एडबर्ड लॉ भी 
इसी मत के थे । हां, लॉर्ड कर्जन स्वयं श्रथ॑ की ऐसी खेंचातानी के विरुद्ध 
थे, श्रौर उन्होंने भारत-सचिव को लिखा भी कि हमें कोई एसी कारंबाई 
नहीं करनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की गलतफहमी फंले या लोगों 
का विश्वास उठ जाय । पर भारत-सचिव ने उनकी एक न सुनी, और 
सरकार को आदेश दिया कि रुपयों की ढलाई से जो मुनाफा हो वह 
ग्राप नियमित रूप से हमारे पास भेज दिया करें। इस प्रकार गोल्ड 
स्टैण्डर्ड रिजव की स्थापना लन्द्रन में हुईै। और उसमें सोने के अलावा 
स्टलिग कागज भी रहने लगे । 

१६१३ वाकढ़े शाही कमीशन ने कई गवाहों से इस विषय पर प्रश्न 
किए, और यह जानना चाहा कि सोने से फोलर-कमेटी का सचमुच 
भ्रभिप्राय क्या था । ऐसे गवाहों में मि० मार्चेण्ट, मि० कोल और मि० 
रास के नाम उल्लेखनीय हैँ | मि० मार्चेण्ट स्वयं फौलर-कमेटी के सदस्य 
रह चुके थे । उन्होंने कहा कि अब इस विषय में लोगों के विचार बदल 
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गए हें और में स्वयं सोने की जगह स्टलिग के व्यवहार का समर्थन 
करूंगा । पर जिस समय की यह बात हूँ उस समय तो सोने से अभिपष्राय 
वास्तविक सोने से ही था । मि० कोल बेंक आव्‌ इंग्लेंड के गवर्नर रह 
चुके थे । उन्होंने भी कहा कि प्रारम्भ में यहो विचार था कि सारा-का-सा रा 
रिजवे सोने में रखा जाय। मि० रास बंगाल चम्बर के प्रतिनिधि- 
स्वरूप गवाही देने गए थे। उनका वक्तव्य यह था:-- 

“फॉलर-कमेटी की रिपोर्ट की भाषा बहुत स्पष्ट हैं। उसकी सिफा- 
रिश थी कि यह रिजवं पेपर करेन्सी रिजव या सरकारी रोकड़ से बिल- 
कुल अलग रखा जाय । इसका अर्थ ग्रही हो सकता है कि रिजव॑ इसी 
देश में रहनेवाला था । इंग्लंण्ड में रखने की मन्‍्शा होती तो यह क्‍यों 
लिखा जाता कि पेपर करेन्सी रिजव और सरकारी रोकड़ से बिलकुल 
अलग ?' वहां तो यों ही यह रिजर्व प्रलग रहता । रिजर्व में खाली सोना 
रहे या नहीं, इस सम्बन्ध में में कमेटी की इस सिफारिश को निर्णयात्मक 
समभता हुं--'एक्सचेज का रुख गिरने की श्रोर हो तो सरकार अपने 
पास के सोने का कुछ हिस्सा विलायत भेज दे । में तो इसका अथं यही 
लगा सकता हूँ कि जब सरकार के पास इस देश में सोना हो तब वह 
उसे बिलायत जाने दे । फिर कमेटी की दूसरी सिफारिश यह थी कि जब 
सरकार के पास रिजवं में काफी सोना हो जाय और उसके खजाने म॑ भी 
सोना हो, तब वह भारववष में अ्रपनी देनदारी सोने में चुका सकती है ।” 

ग्रथे का अ्रनर्थ कर --सत्य और न्याय की हत्या कर--भारत-सचिव 
ने. इस देश का सोना विलायत मगाना और उसका मनमाना उपयोग 
करना शुरू कर दिया । इस धोगाधींगी ने भारत-सरकार को भी हैरान 
कर दिया। 

१६९०७ में लॉड इंचकेप की अध्यक्षता मे एक कमेटी इस देश में रेलों 
की उन्नति के लिए रुपए जुटाने के प्रदन पर विचार करने के लिए बेठी। 
इसकी सिफारिश हुई कि उस साल रुपयों की ढलाई के मुनाफे का डेढ़ 





/ दर असल यह कोई मुनाफा नहीं था। जेसे कागज के नोटों की 
पुइती के लिए करेन्‍्सी रिजव था, वेसे ही चांदी के नोटों की पुइती के 
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करोड़ रुपया रेलों के सुधार में लगा दिया जाय । पर भार्त-सचिव इससे 
भी दो कदम भ्रागे गए और उन्होंने निश्वय किया कि जब तक गोल्ड 
स्टेंडड रिजव॑ ३० करोड़ रुपए का नहीं हो जाता तब तक हर साल 
मुनाफे की ग्राधी रकम रेलों में लगती रहे ! उनका विचार शायद यह 
था कि रिजर्ब ३० करोड़ हो जाने पर सारी रकम उस काम में लगा दी 
जाय । भारतवर्ष में उनके इस निर्णय से बड़ा असंतोष फला और इसका 
काफी विरोध किया गया । 

भारत-सरकार ने भी २४ जून १९०७ को तार>-द्वारा निवेदन किया 
कि रिजवं का सोना ग्रभी ऐसे काम में न लगाया जाय; पर भारत-सचिव 
ने उसपर कुछ भो ध्यान नही दिया और डेढ़ करोड़ से ऊपर रुपया रेलों 
में लगा ही दिया । साथ ही यह कहा कि जो निर्णय हो चुका है उसी 
के अनुसार ग्रागे भी उपयोग होता रहेगा । 

भारत-सरकार ने एक्सचेंज के गिरने की आशंका प्रकट करते हुए 
कहा था कि रिजवं को ऐसी परिस्थिति के लिए श्रक्षुणण रखा जाय। इसके 
उत्तर में भारत-सचिव ने लिखा था कि “डरने की कोई बात नहीं, व्यापार 
की वर्तमान अवस्था और भअपने पास के साधनों को देखते हुए में इस 
आहांका को निर्मूल समभता हूँ ।' 

पर जो ग्रासमान इतना साफ नजर आता था उसी में घनघोर घटा 
को उमड़ते देर न लगी । १६०७ में यहां अनावृष्टि रही । कुछ महीने 
बाद अमेरिका में एक भीषण आर्थिक संकट उपस्थित हो गया । यहां से 
एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ । मांग इस समय रुपए की नहीं, स्टलिग की 
थी. क्‍योंकि कई कारणों से लोग यहां से रुपया विलायत भेण रहे थे । 
एक्सचेंज गिरने लगा, फिर भी रुपए के बदले सरकार न सोना देने को 
तैयार थी, न स्टलिंग । बहुत कुछ आन्दोलन के बाद वह स्टलिंग देने को 
तैयार हुई और भारत-सचिव पर उलटी हुंडी बेचने लगी। एक्सचेंज तब 
लिए गोल्ड स्टेंडड रिजर्व । रुपया अपनी नकली कीमत का कुछ हिस्सा 
ग्रपन साथ लिए चलता था, पर बाकी कीसत की पुदती के लिए रिजव 


में सोना रखना जरूरी था । 
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तक गिर कर १५१९ पेंस हो चुका था। अब वह ऊपर उठने लगा। 
सरकार फिर एक्सचेंज के लिए सोना देने को भी तेयार हो गई। सितम्बर 
१९०८ तक परिस्थिति सुधर चुकी थी, इसलिए श्रब सरकार ने स्टलिंग 
बेचना बन्द कर दिया । इस संकट के कारण विलायत में गोल्ड स्टेंडड्ड 
रिजर्ब से 5,०५८,००० पॉड [ १ पौंड ८८ १५ रुपया ] उठाना पड़ा । जिस मुद्रा- 
प्रणाली की फौलर-कमेटी ने सिफारिश की थी, अगर वह होती तो ज्योंही 
एक्सचेंज एक हद से नीचे गिरता, लोगों को रिजवं से सोना मिलने लगता 
झ्रौर वे उसे विलायत भेजकर अपना देना चुकाने लगते। लेहाजा एक्सचेंज 
एक हद से नीचे न गिरता । पर जो मुद्रा-प्रणाली यहां प्रचलित थी उसमें 
ऐसा कोई विधान नहीं था । सोना या स्टलिंग देना-न-देना सरकार की 
मर्जी की बात थी | यह भी ध्यान में रखने की बात हे कि गोल्ड स्टेण्डर्ड 
रिजवं के पैसे से विलायत में स्टलिग कागज खरीद कर रिजवे में रख दिए 
गए थे | जब स्टलिंग की मांग होने लगी तब भारत-सचिव ने कुछ समय 
तक उसको पूरा नहीं किया । बाजार की हालत खराब थी। भारत-सचिव 
को डर लगा कि बड़े परिमाण में कागज बेचने निकले तो मालूम नहीं 
दाम कहां तक गिर पड़ेंगे । 

शअप्रेल १६९०६ को भारत-सरकार ने फिर भारत-सचिव को लिखा 
कि रुपयों की ढलाई का मनाफा पूरा का पूरा रिजवं में रखा जय और 
इसका काफी बड़ा हिस्सा सोने में रहे । उनके उस पत्र से कुछ भ्रवतरण 
यहां देने लायक है :-- 

“रेल की उन्नति हम भी देखना चाहते हें, पर हमारा विश्वास है 
कि देश की भलाई की दृष्टि से उसकी मुद्रा-प्रणली की मजबूती इस 
उन्नति से कहीं ज्यादा जरूरी है । 

“जिस समय रिजवं की सृष्टि हुई, लार्ड करन की सरकार की इच्छा 
थी कि यह सोने के रूप में यहां रखा जाय । आपके पूृव॑वर्ती भारत-सचिव 
ने यह न होने दिया और रिजवं ऐसे कागज या सिक्‍यूरिटीज में रखा गया, 
जिनकी कीमत इधर काफी गिर गई हैं । 

“हम यह नहीं कहते कि सारा रिजवं सोने के रूप में यहां रखा जाय, 
यद्यपि यह बता देना हमारा कतेंब्य हे कि इस देश में इस बात की जोरों 
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से मांग है; पर हमारा यह प्रस्ताव जरूर हैँ कि रिजवे का काकी बड़ा 
भाग वहां सोने में रखा जाय । यह सच हे कि १६०८ में रिजवं के कागज 
या सिक्‍यूरिटीज बेचने से जो नुकसान हुआ हैँ उससे भ्रधिक ब्याज से आम- 
दनी हो चुकी है | पर ऐसा संयोग हो सकता है कि जिस समय हमारे लिए 
सिक्‍्यूरिटीज बेचना जरूरी हो उस समय साम्राज्य का हित उन्हें न बेचने 
में हो । परिस्थिति इतनी गम्भीर न भी हो, तो भी कागज या सिक्‍यरि- 
टीज में रखने से रिजवं के स्वच्छन्द उपयोग में बाधा उपस्थित हो सकती 
है । इस विषय पर यहां के सभी पढ़े-लिखे लोग सहमत हें कि जिस रूप 
में यह रिजवं इस समय हे वह बहुत खतरनाक है । 

“ग्रक्सर यह पूछा जाता है कि जब दूसरे देश अपने-अपने रिजवं 
को--जो उनकी साख की भित्ति या आधार हँ--सोने के रूप में रखते 
हैं तब हम थोड़े से ब्याज के लिए अपने रिजव॑ को सिक्र्यरिटीज के रूप 
में रखकर इतनी बड़ी जोखिम क्यों उठाते हैं ? इस समालोचना में बहत 
कुछ सार है, और यह आपके ध्यान देने योग्य हे । हमारा खयाल हे कि 
अगर आप रिजवं में अब और कागज या सिक्‍्यूरिटीज रखना बन्द कर 
दे तो इसका फल बहुत अच्छा होगा । 

पर भारत-सचिव को यह स्वीकार न हुश्रा और उन्होंने सरकार को 
उत्तर देल्ले हुए लिखा कि सिक्‍यूरिटीज बेचने की जिम्मेवारी हमारी हैं, 
श्रौर चाहे ज॑सी भी परिस्थिति होगी, हम लोग उसका सामना कर लेंगे । 
इस सम्बन्ध में मि० कोल की सम्मति उद्धत करनेयोग्य है : 

“१६०७-०८ में आथिक संकट का केन्द्र न्ययाक न होकर लन्दन 
होता, तो भारत-सरकार के लिए स्टलिग कागज या सिक्‍यरिटीज बेचना 
प्रसम्भव हो जाता । असम्भव से श्रभिप्राय यह हैं कि दाम जो मिलना 
चाहिए, नहीं मिलता--ख रीदार जो कुछ देता वही लेना पड़ता ।” 

भारत-सचिव के निर्णय के आगे भारत-सरकार ने सिर भुकाया, पर 
इतना कहे बिना उससे न रहा गया कि “आपका यह निर्णय हम खेद के 
साथ स्वीकार करते हूँ । भारत-सचिव ने केवल १,०००,००० पौंड सोने 
के रूप में रखना मंजूर किया था । ' 

१६०६ में गोल्ड स्टेण्ड्ड रिजवं की एक जश्ाखा इस देश में खोली 
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गई जिसमें छः: करोड़ रुपए रखने की व्यवस्था की गई। यह कुछ ऊट- 
पटांग-सी बात थी कि जिसका नाम 'स्वरणनिधि' हो उसमें रुपए रखे जांय। 
पर भारत-सचिव यहां भी एक चाल चल रहे थे। करेन्सी रिजवं में यह 
कानूनी व्यवस्था थी कि लन्दन में एक हद से ज्यादा रकम सोने में ही रखी 
जा सकती थी | मान लीजिए कि रुपयों की मांग हुई और लब्दन में 
भारत-सचिव को सोना मिला । श्रगर ये रुपए करेन्सी रिजवे से दिए गए 
तो वह सोना उसी रिजवे की सम्पत्ति हुई, श्लौर भारत-सचिव को उस 
सोने के साथ मनमानी करने का ग्रधिकार नहीं था । पर गोल्ड स्टेण्डडड 
रिजवं में कानून का कोई ऐसा नियन्त्रण नही था; भारत-सचिव जो चाहते, 
कर सकते थे । इसलिए इस रिजव की यह शाखा उनके सुभीते के लिए 
खोली गई । छः करोड़ रुपए तक इस शाखा से यहां दिए जा सकते थे, 
भर इनके बदले विलायत में जो सोना मिलता उसका भारत-सचिव जिस: 
प्रकार चाहते, उपयोग कर सकते थे ! 
३१ मार्च १६९१३ को गोल्ड स्टेण्डडे रिजवे इस रूप में थाः-- 





पौंड 
सिक्‍यूरिटीज या कागज (बाजार दर से) १५,६४५,६६९ 
रकम, जो थोड़े समय के लिए उधार दी गई थी १,००५,६६४ 

१६,९५१,३३३ 
बेक ग्रॉव इंग्लैण्ड में रखा हुआ सोना १,६२०,००० 

१८,५७१,३३३ 


भारतीय शाखा में छः करोड़ रुपए, १६ पेंस की दर से ४,०००,००० 


२२,५७१,३३३ पौंड 
उस समय गोल्ड स्टेण्डर्ड रिजवे-सम्बन्धी नीति यह थी कि जब यह 
२५,०००,००० पौंड हो जाय तब इस विषय पर फिर से विचार हो कि 
रुपयों की ढलाई का मनाफा और सूद से होनेवाली ग्रामदनी सब-की-सब 
इस रिजवं में जमा की जाय या नहीं । 
३१ मार्च १६१३ को पेपर करेन्सी रिजव का यह हाल था कि चलन 
में कुल नोट ६८.६७ करोड़ रुपए के थे। इनकी पुदती के लिए रिजवं 


१४२ रुपए की कहानौ 


में ये चीजें थीं:-- 
भारतवर्ष में रुपए १६.४५ करोड़ रुपए 
हर सोना २६.३७ ”! !” 
लन्दन में सोना है कही. 
लन्दन में सिक्‍यूरिटीज ४.००. ! 
भारतवषं में १०.०० / 








६८.९७ करोड़ रुपए 

१८६२ में चलन में कुल नोट ३.६९ करोड़ थे। १८९० में यह 
तादाद १५.७७ करोड़ हो चल्बी थी। नोटों के प्रचार में विशेष वृद्धि 
चांदी की टकसाल बन्द हो जाने के बांद हुई। इधर उनकी लोकप्रियता 
बढाने के लिए विशेष प्रबन्ध किया गया और उनसे सम्बन्ध रखने वादे 
विधान में कई संशोधन हुए । 

१८७५ से पहले रिजवं में कुछ सोना रहता था, पर चांदी के मुकाबले 
जब सोना महंगा हो चला तब उसका रिजवं में झाना बन्द हो गया । 
१८९३ में सोने और रुपए के बीच की दर बांधी गई और सरकार सोने 
के बदले रुपए देसे को तेयार हुई । पर चूंकि सोने की कीमत बाजार में 
ज्यादा थी, कोई रुपए लेने के लिए सरकार के पास अपना सोना न ले 
जाता था । १८५९८ में जब एक्सचेंज १६ पेंस हो गया तब लोग सरकार 
को सोना देकर उससे रुपए लेने लगे । करेन्‍्सी रिजव॑ में इस प्रकार सोता 
इकट्ठा होने लगा । १९०० के आरम्भ में प्रायः ७॥ करोड़ रुपए का 
सोना वहां इकट्ठा हो चुका था। 

सोने को चलन में लाने के लिए कुछ प्रयत्न किया गया, पर बह 
विशेष सफल न हो सका | उस समय भारतवषं के कुछ हिस्सों में श्रकाल 
पड़ा हुप्ना था श्रौर श्राथिक भ्रवस्था सोने के चलण के भ्रनुकल नहीं थी । 
पर जब सोना चलण से लौट कर सरकारी खजाने में भ्राने लगा तब 
भारतवषे में उसके चलण के विरोधी इसका यह श्रथं लगाने लगे कि 
यहां के लोग गरीब होने के कारण सोने का व्यवहार नहीं कर सकते; 
उनके लिए रुपया ही विशेष उपयुक्त है, इत्यादि । वास्तव में उस साल 
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यहां की श्रवस्था सोने के चलण के प्रतिकूल थी। इसके बाद फिर कभी 
सरकार की ओर से सोने को चलण में लाने के लिए कोई खास उद्योग 
नहीं किया गया। 

आरम्भ में करेन्सी रिजव का सारा सोना इसी देश में रहता था। 
१८९८ में अस्थायी रूप से कुछ सोना लन्दन में रखा गया। पर यह 
व्यवस्था कुछ ही समय बाद स्थायी कर दी गई । कारण यह बताया गया 
कि वहां चांदी खरीदने के लिए सोना रखना जरूरी था। बाद में यह 
विधान बना कि करेन्‍्सी रिजवें का सोना सरकार, लन्दन में या इस देश 
में, जहां चाहे, रख सकती थी। भारत-सचिव इस रिजवं का भी काफी 
सोना लन्दन में रखने लगे । 

१९०४ के विधानद्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह 
करेन्‍्सी रिजवे का एक निश्चित भाग स्टलिग सिक्‍यूरिटीज में रख सकती 
है। पहले इसकी ह॒द दो करोड़ रुपए थी। १९११ में वह चार करोड़ 
कर दी गई | सारा हिस्सा, जो सिक्‍यूरिटीज में यहां श्रौर लग्दन में रखा 
जा सकता था, १४ करोड़ था । 

गोल्ड स्टैण्डड रिजवे और करेन्‍्सी रिजवं के श्रलावा भी सरकार के 
हाथ में कुछ रुपए रहते थे, जिसे सरकारी रोकड़ कहते थे। यह रोकड़ 
भारतवर्ष और लन्दन, दोनों जगह रखी जाती थी । 

व्यवस्था यह थी कि लन्दन में कम-से-कम ४,०००,००० पॉौंड रहे 
और भारतवर्ष में कम-से-कम ८,०००,००० पौंड। नए साल के आरम्भ 
में भारतवर्ष में प्रायः १२,०००,००० पौंड रखना पड़ता था, श्रर्थात्‌ सब 
मिला कर १६,०००,००० पौंड । वास्तव में कब कहां कितनी रोकड़ थी, 
यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा :--- 

३१ मार्च लन्दन में पॉंड भारतवषं में पॉंड कुल जोड़ पौंड 
१€०८ ४,६०७,२६६ १२,८५१,४१२ १७,२५०,६९७६ 
१६०६ ७,€८३,८६€८ १०,२२५,४८२ १०,२१६ २८९१ 
१९१० १२,७९९,०९४ १२,२६५,४२८५ २५,०७४,५२२ 
१०११ १६,६६६,६६० १३,५६६९,९२२ ३०,२६३,९१२ 
१९१२ १८०,३२६०,०१३ ६२,२७६,६८६ २०,६६६,७० २ 
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स्पष्ट हैं कि रोकड़ बाकी जितनी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्याद। 
थी, और इसका कारण यह था कि लन्दन का हिस्सा बढ़ते-बढ़ते प्राय: 
तिगुना होने लगा था | जहां ४,०००,००० पौंड पर्याप्त था वहां १५,०००, 
००० पौंड से भी अधिक जमा रहता था। 

' आखिर इतना रुपया गश्राता कहां मे था ? इसका उत्तर हे--बजट 
की बचत से । हर साल व्यय से ग्राय अधिक होती और जो बचत होती 
वह लन्दन मंगा ली जाती । 

१८६८-९९ से बचत होना शुरू हुआ था, और प्रथम महासमर के 
आरम्भ तक होता ही गया । पहले दस वर्षा में जो बचत हुई वह ३७३ 
करोड़ रुपए थी । १९१० और १९१४ के बीच २० करोड़ की और बचत 
रही | यह भारत-सरकार के बजट की बात हैं । प्रांतीय सरकारों की बचत 
इसमें शामिल नहीं है । 

श्रीयत गोखले के बजट-सम्बन्धी भाषणों में सरकार की इसलिए 
काफी निन्‍्दा मिलती हैं कि वह हर साल टैक्स के रूप मे जरूरत से ज्यादा 
लोगो से वसूल करती, और गन्धाधुन्ध खर्च करने के बाद जो कुछ बच 
रहता उसे शिक्षा और स्वास्थ्य-सम्बन्धी कामों में न लगा कर और कामों 
में लगा देती । बजट बनाते समय आय का तखमीना जानबूभ कर कम 
किया जाता । खचच पर किसी प्रकार का नियंत्रण था ही नहीं। यूरोपियन 
कमंचारियों की संख्या बढ़ती ही जाती थी; पर यह सब होने पर भी जब 
बचत होती और सरकार से उसका कुछ हिस्सा शिक्षा-प्रचार या स्वास्थ्य- 
सुधार जैसे कामों के लिए मांगा जाता, तब उत्तर मिलता कि इसमें से 
कुछ भी मिलना प्रसम्भव है । 

श्रीयृत गोखले ने प्रपने एक भाषण में दिखाया थाकि १८९८- ६९ 
गऔर १६०८-०६ के बीच भारत-सरकार का खचं--समान की तुलना 
समान से करने पर-- बीस करोड़ रुपए बढ़ गया था । इस बीच में कुछ 
“कस माफ कर दिए गए थे सही, पर उसका भ्रसली कारण यह था कि 
एक्सचेंज ऊँची होने के कारण विलायत जानेवाली रकम में काफी बचत 
होने लगी थी । ५ मार्च १६१० को श्रीयत गोखले का बड़ी व्यवस्थापिका 
सभा में एक भाषण हुप्ना, जिसमें उन्होंने कहा :-- 
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“प्राय: छः साल से में लगातार कोशिश करता श्रा रहा हूं कि सर- 
कार को जो बचत होती है वह प्रांतीय सरकारों को सफाई जैसे काम पर 
खर्च करने के लिए दे दी जाय | दो साल की बात है कि तत्कालीन अझथ- 
सदस्य सर एडवर्ड बेकर ने म्यूनिसिपैलिटियों द्वारा सफाई पर खर्च होने 
के लिए करीब पचास लाख रुपए दिए थे। मेरी सारी अपीलों का कोई 
नतीजा निकला तो वही ! उसको छोड़ दें तो कहना होगा कि मेरा 
प्रयत्न निष्फल रहा ।” 

सरकार का कहना था कि भारतवषं-जसे देश में आरय-व्यय का तख- 
मीना बहुत कठिन काम हैँ -हमें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ता हैं, 
इस सावधानी के कारण अगर बचत रह जाती हैं तो हम इसके लिए अप- 
राधी नहीं ठहराए जा सकते, पर उस बचत का उपयोग सबसे पहले कर्ज 
घटाने के लिए होना मनासिब है । कर्ज लेने-देने का काम विलायत में 
पड़ता, इसलिए यह रकम भी वहीं भेज दी जाती । अगर कुछ समय के 
लिए इसकी आवश्यकता नहीं भी हुई, तो कहा जाता कि इसे ब्यापारियों 
को उधार देकर कुछ ब्याज उपजाया जा सक्रेगा । 

लन्दन में भारत-सचिव का रुपथा बेक आव्‌ इंग्लेड में जमा रहता 
था। वह इस बंक मे कम-से-कम पाच लाख पौंड बराबर रखने को बाध्य थे । 
झ्रसलियत में वह रखते इससे ज्यादा थे। इस रुपए पर वह कुछ भी ब्याज 
पाने के हकदार नहीं थे। पर यह बेंक, इंडिया आफिस (भारत-सचिव 
का विभाग) का रुपया-पैसा जमा रखने के भ्रलावा भी उसका कुछ काम 
कर दिया करती--इसके लिए इसे जो कमीदान या पुरस्कार मिलता वह 
साल में ६६,००० पौंड होता था । सब मिला कर इस बेंक को इंडिया 
प्रॉफिस से साल में प्राय: ८६,००० पौंड अर्थात्‌ १२,६०,००० रुपए का 
लाभ था । चेम्बरलेन-कमीशन के सामने इंडिया भ्रॉफिस की ओर से आ्राने 
वाले गवाहों ने भी स्वीकार किया कि यह रकम बहुत बड़ी थी और भारत- 
वर्ष को यह सौदा बेहद महंगा पड़ रहा.था । पर उनका कहना था कि 
इंडिया प्रॉफिस लाचार है । कानूनन वह दूसरी बेंक से अपना काम करा 
नहीं सकता, भौर जब बेंक श्राव्‌ इंग्लैण्ड से श्रनूनय-विनय करता है कि 
क्रमीशन घटाइए तब बेंक साफ इनकार कर देती हूँ । वास्तव में बेंक प्राव 
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इंग्लेणए्ड इंडिया ऑफिस की बेबसी का नाजायज फायदा उठा रही थी । 

इंडिया ग्रॉफिस लन्दन में रुपया उधार देने का काम करता था । 
कहा जाता हैँ कि इस विषय में वह ईस्ट इंडिया कम्पनी की बताई हुई 
राह पर चल रहा था। 

इंडिया श्रॉफिस की शोर से एक खास दलाल लेन-देन के इस काम 
को देखता था | ऐसे लोगों की एक लिस्ट रखी जाती, जिन्हें रुपया उधार 
देने में कोई जोखिम नहीं थी । भ्रगर कोई व्यक्ति या फर्म श्रपबा नाम 
इस लिस्ट पर चढाना चाहता तो उसे दरख्वास्त करनी पड़ती । यह दर- 
ख्वास्त इंडिया श्रॉफिस की फाइनेंस-कमेटी की सिफारिश हो जाने पर 
मंजूरी के लिए भारत-सचिव के पास जाती । जिनकी साख ऊंची होती वे 
ही इस लिस्ट पर श्रा सकते थे । 

जिस फाइनेंस-कमेटी का यहां जिक्र किया गया हैं उसके चेयरमन या 
भ्रध्यक्ष इधर कुछ वर्षों से लन्दन के लॉर्ड इंचकेप या सर फेलिक्स शुस्टर 
जैसे बड़े व्यापोरी होते ञ्रा रहे थे । लेन-देन के काम में इस चेयरमैन का 
बहुत बड़ा हाथ रहता, श्रौर भारत-सचिव प्राय: इन्हीं के कहने के भ्रनुसार 
चलते थे। 

कर्ज सिक्‍्यूरिटीज पर दिया जाता था, पर कुछ खास बेंकों को बिना 
जमानत के ही दे दिया जाता | बेंक श्राव इंग्लैण्ड की ओर से गवाही देने 
वाले मि० कोल ने चेम्बरलेन-कमीशन से कहा था कि उनके यहां यह प्रथा 
नहीं थी, श्रोर बड़ी-से-बड़ी बेंक को भी सिक्‍यूरिटीज देने पर ही रुपया 
उधार मिल सकता था । कजं लेनेवालों में दो बड़ी बेंकें ऐसी थीं, जिनसे 
लॉर्ड इंचकेप श्रौर सर फेलिक्स शुस्टर स्वयं सम्बद्ध थे। उस समय ऐसे 
समालांचकों की कमी नहीं थी, जिन्होंने इन दोनों पर पक्षपात का दोषा- 
रोपण करते हुए यह कहा कि इनका एक हाथ कजें देता था, श्र दूसरा 
लेता था । पर लॉर्ड इंचकेप ने श्रपती और सर फेलिक्स शुस्टर की सफाई 
मैं कहा कि उन्होंने उन बेंकों के: साथ जरा भी रियायत नहीं की थी । 

इण्डिया ग्लॉफिस के दलाल मि० होरेस स्कॉट थे। उनसे पहले उनके 
पिता इस पद पर रह चुके थे। ब्याज से जो आमदनी होती उसपर पांच 
प्रतिशत के हिसाब से मि० स्कॉट को दलाली मिलती थी। १६१०-११ 
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में उनकी दलाली १६,००० पौंड अर्थात्‌ २४०,००० रुपए हुई थी । इस 
पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध श्रथ॑ंशास्त्री केन्स ने लिखा था--- जब पहले- 
पहल यह मालूम हुआ कि बड़े लाट को छोड़, भारत-सरकार की भ्रोर से 
सबसे अधिक वेतन या पुरस्कार पानेवाला इण्डिया ग्रॉफिस का यह दलाल 
हैं तब लोग आ्राइचर्य-चकित हो गए । मजा यह कि इस दलाल को श्रपना 
पूरा समय इण्डिया ग्रॉफिस के काम के लिए नहीं लगाना पड़ता; उसका 
ग्रपना भी व्यवसाय है, श्रौर वह उसे भी देखता-भालता है ।” 

प्रान्दोलन उठने पर मि० स्कॉट की दलाली घटा दी गई । फिर भी 
इससे उनकी श्राय ग्राठ हजार पौंड भ्रर्थात्‌ ११२०,००० रुपए के लगभग 
थी | भारत-सरकार की ओर से स्कॉट (कागज) की खरीद-बिक्री करने 
के लिए उन्हें १,५०० पौंड भ्रलग मिलता था। समालोचकों का कहना 
था-- श्रौर बहुत ठीक कहना था कि घटा देने पर भी इण्डिया भ्रॉफिस के 
दलाल की दलाली बहुत ज्यादा थी । लेन-देन करोड़ों का होता था, और 
ब्याज की दर बाजार की हालत पर निर्भर करती थी । दलाल की काये- 
कुशलता से ग्रामदनी में इतना ज्यादा फके नहीं पड़ सकता था कि उसे 
इस पेमाने पर पुरस्कार दिया जाय | पर इण्डिया ऑफिस ऐसी सलाह पर 
कब ध्यान देनेबाला था ? 

भारतवर्ष का जो रुपया लन्दन के व्यापारियों को इस प्रकार उधार 
दियां जाता वह कभी-कभी २७ करोड़ के करीब पहुँच जाता था | ब्याज 
की दर कभी-कभी इतनी नीची होती कि बेक ग्राव इंग्लण्ड भी हैरान 
हो जाती । इस बात को सब स्वीकार करते थे कि लन्दन का सराफा और 
लन्दन का व्यापार, दोनों को इण्डिया श्रॉफिस की इस महाजनी से बहुत 
लाभ था | 

पर भारतवर्ष का रुपया भारतवर्ष के काम न भ्रा सकता ,था । यहां 
सरकार की नीति इतनी संकीर्णं थी कि बड़ी-से-बडी बेंक के लिए भी 
उधार लेना लाभप्रद नहीं था । १८९६ श्रौर १९०६ के बीच कुल छ: 
बार बैंकों ने सरकार से कर्ज लिए -- प्रत्येक बार २० से ४० लाख रुपए 
के बीच । १६९०६ भ्रौर १९१३ के बीच लेन-देन का काम हुआ ही नहीं । 
ब्यापारियों को यहां प्राय: ऊँचे ब्याज पर रुपया मिलता। ८ प्रतिशत 
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यहां के लिए साधारण दर थी। जब कभी लोग सरकार से कहते कि 
रुपया सप्ता करके वाणिज्य-व्यापार श्रौर उद्योग-धंधों की उन्नति में 
सहायता पहुँचाइए तब उन्हें उत्तर मिलता कि “यह सहायता पहुंचाना 
हमारा काम नहीं । बाजार को श्रपने पेरों पर खड़ा होना चाहिए, श्रौर 
भारतीय पँजी एसे कामों में लग सके, इसका प्रबन्ध करना चाहिए ।” 
भारतवर्ष का धन लन्दन के लिए था, भारतवर्ष के लिए नहीं ! 

भारत-सचिव भारत-सरकार पर जो हुण्डी किया करते वह 'कोंसिल 
बिल' कहलाती थी । भारतवष में ग्रायात (इम्पोर्ट) की श्रपेक्षा यहां से 
निर्यात (एक्सपोर्ट) ग्रधिक होने के कारण स्टलिग की अपेक्षा रुपए की 
मांग प्रायः अधिक रहती थी । रुपए चाहनेवाले लोग विलायत में भारत- 
सचिव को सोना या स्टलिंग देकर उससे भारत-सरकार के नाम हुण्डी 
ले सकते थे और हुंडी भूनाकर उसके रुपए कर सकते थे । इसके लिए 
कायदा यह था कि रुपए चाहनेवालों को टेन्डर देना पड़ता- श्रर्थात्‌ यह 
बताना पड़ता कि वे किस दर से उसे खरीदने को तंयार हे । फिर भारत- 
सरकार की ओर से यह सूचित किया जाता कि किसकी दर मंजूर हुई हैं 
और किसको कितने की हुण्डी मिलेगी । तार-द्वारा जो हुंडी की जाती 
उसके लिए भारत-सचिव १५१६ पेंस से नीची रेट को किसी भी हालत 
में मंजूर करने को तैयार नहीं थे । 

उस समय रुपए प्राप्त करने के दो तरीके थे; एक तो यह कि भारत- 
सरकार को यहां सोना दिया जाय और एक्सचेंज-दर से बदले में रुपए 
लिए जांय, दूसरा यह कि भारत-सचिव से हुन्डी खरीदकर उसके रुपए 
कर लिए जांय । 

विलायत से या दूसरे देश से सोना लाने में कुछ खर्च जरूरी था। 
विलायत से यह खचे (जहाज का भाड़ा, ब्याज की हानि श्रौर बीमा) 
१६ पेंस (सोना) पीछे ८ पेनी पड़ता था--पश्रर्थात्‌ सोना लानेवाले को 
एक रुपए की कीमत १६८ पेंस पड़ती थी । ऐसी हालत में उसे भ्रगर 
हुन्डी द्वारा एक रुपया १६१६ पेंस में ही मिल जाता तो वह कब सोना 
खरीदने और यहां भेजने वाला था ? भारत-सचिव की नीति बराबर 
यह रहती थी कि कम-से-कम सोना भारतवर्ष जाय । इसलिए वह इस 
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हुण्डी की दर प्राय: इतनी नीची रखते थे कि लोग रुपए के लिए सोने के 
बजाय इसी हुण्डी का उपयोग करे। उन्हें विलायत में अपने काम के लिए 
रुपए पैसे की जहूरत हो या न हो, वह हुण्डी बेचते ही रहते थे, बल्कि 

उन्होंने यह ऐलान कर रखा था कि १६: पेंस की दर से तो कोई जितने की 
चाहे, हुन्डी ले सकता है । भारत-सचिव सोने का लन्दन से यहां श्राना 
रोक कर ही सन्तुष्ट नहीं थ। ओर देशों से भी जब सोना यहां भ्राने 
लगता तब वह लेनेवाले को ऐसी दर से हुण्डी बेच देते कि उसके लिए 
सोना लन्दन भेज देना और हुण्डी भुनाकर यहा रुपए कर लेना अ्रधिक 
लाभदायक हो जाता । 

भारत-सचिव की ओर से कहा जाता कि “आखिर सोने को एक- 
न-एक दिन लन्दन श्राना ही है--रुययो की खातिर चांदी खरीदने के 
लिए या एक्सचेंज को गिरने से बचाने के लिए फिर क्‍यों उसके जाने- 
आने में पैसे का भ्रपव्यय होने दिया जाय ? बेहतर यह हैँ कि सोना लद॒न 
में ही बना रहे श्रौर उसे उधार देकर भारत-सचिव कुछ ब्याज भी उप- 
जाते रहें । इसका जवाब यह था :-- 

(१) रुपयों के लिए चादी खरीदने की जरूरत इसलिए पड़ती थी 
कि हपारे शासक हमे वह सच्चा गोल्ड स्टेण्डर्ड (सोने का मान) देने को 
तैयार नही थे, जिसकी सिफारिश फौलर-कमेटी ने की थी और जिसे 
देना स्वयं भारत-सचिव ने स्वीकार कर लिया था । अगर चलण में सोने 
के सिक्के होते, तो चांदा के इन सिक्‍कों की न ऐसी श्रावद्यकता होती, न 
ऐसी बहुतायत । 

(२) एक्सचेज का गिरना बहुत दूर की बात या सम्भावना थी । 
भारतवर्ष मं इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट ज्यादा होने के कारण स्टलिंग से रुपए 
की मांग ज्यादा रहती हैं। कभी किसी साल ऐसा सयोग हा जाता हूँ कि 
एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट बढ़ जाता हैं और स्टलिंग की माग बढ़ जाने के 
कारण एक्सचेज की गंगा उलटी बहने लगती हूँ । पर ऐसे श्रवसर बहुत 
कम हुए है| अ्रधिका रियों को एक्सचेज के गिरने की फिक्र तो इतनी थी 
कि उसको रोकने के लिए साल-ब-साल लन्दन में सोना इकट्ठा करते 
जाते थे ! पर महासमरजेसी परिस्थिति की उन्हें कोई भी चिन्ता नही 
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थी, जिसमें न सोना मिल सकता था, न सिक्‍यूरिटीज या कागज ही बेचे 
जा सकते थे । 

(३) ब्याज तो भारतवर्ष में भी उपजाया जा सकता था, बल्कि 
यहां इसकी गुजाइश विलायत से ज्यादा थी। पर जहाँ मुद्रा-प्रणाली की 
वास्तविक भित्ति या ग्राधार का प्रदन हो वहां तो सब से पहले यह देखना 
चाहिए कि वह सुरक्षित किस प्रकार रह सकेगी । उसके सुरक्षित रहने 
से ही हम सुरक्षित बने रहेंगे। थोड़े से ब्याज के लिए इतनी बड़ी जोखिम 
उठाना कहां की बृद्धिमत्ता थी ? पर लन्‍्दन में साना इग्लेड की भलाई 
के खयाल से रखा'जा रहा था--भारतवर्ष को ब्याज के रूप में कुछ 
लाभ कराने के उद्देश से नही । 

लन्दन में चांदी खरीदने का कारण लन्दन का पक्षपात था । वहां का 
बाजार बहुत ही छोटा है । चार दलालों के गुट या टोली की बन्दन में 
चांदी का बाजार समभना चाहिए । भारतवषं में लोगों की मांग थी कि 
चांदी के लिए टेन्डर कराए जांय और उनपर विचार होने के बाद चांदी 
बम्बई में खरीदी जाय। सर शापुर्जी भरोचा के कथनानुसार यह नगर 
सभवत: ससार म॑ चांदी का सबसे बड़ा बाजार था। पर इंडिया श्राफिस 
को लन्दन से बाहर चांदी खरीदना मंजूर न था । सर शापुर्जी चेम्बरलेन 
कमीशन के मेम्बर थे । उन्होंने एक गवाह की जिरह करते हुए कहा था 
कि “१६०४-०४ में कन्ट्रोलर-जनरल से मु्े चांदी का एक बड़ा भ्रारडर 
मिला, पर भारत-सचिव ने श्रागे के लिए ऐसी खरीदगी की मनाही कर 
दी। पारसाल बनन्‍्दन में जिस भाव चांदी खरीदी गई उससे बम्बई में दो 
पेंस सस्ती खरीदी जा सकती थी ।” तमाशा यह था कि लन्‍्दन में जो 
चांदी खरीदी गई थी वह भारतीय व्यापारियों की थी । पर भारतवासी 
भारत-सरकार को भारतवर्ष में ग्रपनी चांदी न बेच पाते थे ! 

एक बार प्राय: ९ करोड़ रुपए की चांदी लन्दन में सैम॒यल मोस्टेग्यू 
कम्पनी (दलाल ) की मा्फंत खरीदी गईं । मि० मौन्टेग्यू--जो बाद में 
भारत-सचिव हुए थे, उस समय इंडिया आफिस में अन्डर-सेक्रेटरी थे, 
भ्रौर उसी कुल-परिवार-के थे जो उस कम्पनी का मालिक था। उनके 
विपक्षियों ने इस सौदे को लेकर हाउस श्राव्‌ कॉमन्स में काफी हो-हल्ला 
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मचाया और कितनी ही ऐसी बातों पर प्रकाश डाला, जिनसे पक्षपात का 
सन्देह हुए बिना न रह सकता था । 

सोने का उत्पादन इधर काफी बढ़ चला था और यह वृद्धि इस 
प्रकार हुई थी :--- 


टेने 
१८६० १७७ 
१८६५ २९० 
१६०० ३३७७ 
१६०५ ५७७ 
१६१० ६७४ 


सोने में दाम भी बढ़ चले थ, और बढ़ते ही जारहे थे। भारतवर्ष 
में भी दाम ऊंचे हो रहे थे । ऐसी श्रवस्था मे, ज॑ंसा कि पिछले गश्रध्याय में 
कहा जा चुका है-- लोग चांदी को स्वयंसिद्ध मुद्रा कराने के पक्ष पाती न रह 
गए । चेम्बरलेन-कमीदान के सामने सिर्फ एक गवाह ने यह मांग पेश की 
थी कि अन्तर्राष्ट्रीय सम क्रोतां करके इस देश में चांदी को उसकी पुरानी 
जगह फिर दे दी जाय । 

सोने में दामों की ग्रपेक्षा रुपए में दाम ज्यादा बढ़े थे और कुछ विशे- 
पतज्ञों का--खासकर श्रीगोखले का--मत यह था कि रुपए चलण में 
आ्रावश्यकता से अधिक थे। उनका कहना था कि सोने के सिक्के, 
ग्रावश्यकता न रहने पर, निकल जाते हें (जसे निर्यात के रूप में), पर 
रुपए निकल नहीं सकते; उन्हें गलाने मे लाभ नहीं, भुगतान के लिए 
उन्हें विदेश भेजना संभव नही । या तो वे लौट कर बेंको में या सरकारी 
खजाने में श्रा जांयगे या चलण में बने रहेंगे । पर इस देश में बेक-व्यव- 
साय की श्रभी यथेष्ठ उन्नति नहीं हुई है, इसलिए रुपए जल्‍दी लोठते 
नही, लोगों के ही पास बरे रहते हें और दामों पर अपना असर डालते 
रहते हैं ।” इस विषय का अनुसन्धान करने के लिए १९१० में एक छोटी 
सी कमेटी बैठी थी जिसके अध्यक्ष मि> के० एल० दत्त थे । इसकी राय 
यह ठहरी कि रुपयों की वृद्धि श्रावश्यकता के अनुसार ही हुई थी और 
उनकी कोई ऐसी बहुतायत न थी । हां, बेंकों से उधार मिलने में प्र 
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बड़ी सहुलियत हो चली थी,और इसका असर दामों पर बेशक पड़ा था। 
चेम्बरलेन-कमीशन की सिकारिशों का जिक्र करने से पहले परि- 
स्थिति का सिहावलोकत कर लेना आवश्यक हेँ:-- 

(१) इस समय सॉवरेन (गिन्नी) और रुपया, दोनों ही चलण में 
थे, और लोग दोनों को ही लेने-देने को बाध्य थे। 

(२) सरकार रुपए के बदले सोना देने को कानूनन बाध्य नहीं थी, 
पर एक हद तक वह सोना देने को तैयार रहती थी । 

(३) सरकार सॉवरेन के बदले १६ पेंस की दर से रुपया देने को 
बाध्य थी, पर धातु के रूप में सोने के बदले नहीं । 

(४) भारत-सचिव १६८ पेंस की दर से चाहे जितने की हुण्डी 
भारत-सरकार के नाम बेचने को तैयार रहते थे । भारत-सरकार भी 
भारत-सचिव के नाम उलटी हुंडी बेचना स्वीकार कर॑ चुकी थी, पर १५३ ६ 
पेंस से नीची दर से नहीं । ऐसी हालत में एक्सचेंज न तो १६2८ पेंस से 
ऊपर जा सकता था, न १५३६ पेंस से नीचे। 

(५) चलण में विशेषता रुपयों की थी । करेंसी रिजव॑ं और सर- 
कार के हाथ के रुपयों को छोड़, बाकी रुपयों का चलन १६१२ में २०० 
करोड़ कृता गया था। 

सोने के सिक्‍कों का प्रचार बढ़ रहा था। ३१ मां १६९१३ को 
समाप्त होनेवाले १२ वर्षों में प्रायः ९० करोड़ के सॉवरेन सावंजनिक 
चलण में गए । इन बारह वर्षों में चांदी के रुपए भी प्राय: ९० करोड़ 
ही ढले। सोने के चलण की रफ्तार १६०६९ के बाद तेजी से बढ़ने लगी 
थी । ३१ मार्च १९०६९ ओर ३१ मार्च १६१३ के बीच ४५ करोड़ के 
सॉवरेन सार्वजनिक चलण में गए । यह तो नही कहा जा सकता कि सब- 
के-सब सॉवरेन चलण में मौजूद थे, पर चेम्बरलेन-कमीशन की रिपोर्ट ने 
भी यह बात स्वीकार की थी कि लेन-देन के काम में सॉवरेन अधिका- 
घिक श्रा रहा था--खास कर बम्बई, संयुक्त प्रांत, पंजाब और मद्रास 
के कुछ हिस्सों में । 

सोने का यह प्रचार या उपयोग हमारे शासकों की अनिच्छा होते 
हुए भी होने लगा था । हमारे ब्वासन-सूत्रधर की तो बराबर यह चेष्टा 
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रहती थी कि सोना लन्दन से भारतवर्ष गञ्राने न पावे । पर फिर भी कुछ- 
न- कुछ सोना श्राता ही रहता था; और करेसो के रूप में सॉवरेन के 
उपयोग का बढ़ना कुछ भी आश्चयेजनक नहीं था । 

जिस विशुद्ध गोल्ड स्टेण्ड्ड या सुवर्ण-मान की फौलर कमेटी ने सिफा- 
रिश की थी वह हमें न दिया गया । उसकी जगह दिया गया 'गोल्ड- 
एक्सचेंज स्टेन्डडं' जिसकी सिफारिश मि० लिण्डसे ने की थी और जो उस 
समय अस्वीकृत कर दिया गया था । इस स्टेण्डडे के ग्रनुसार मूल्य का 
मान या मापक सोना हो था--एक रुपया वास्तव में ७.५३३४४ ग्रेन 
सोने का प्रतीक या प्रतिनिधि था- -पर हमारा अपना कोई सोने का 
सिक्‍का नहीं था, शभ्रौर रुपए का मूल्य सरकारी व्यवस्था पर निर्भर करता 
था । सोने का रिजवे यहा से सात समुद्र-पार विलायत में रख दिया गया 
था और भारत-सचिव अपनी नीति-रीति ऐसी रखते थे कि कम से-कम 
सोना भारतवर्ष ञ्राने पावे । 

भारत-सरकार का अपना मत कई बातों में भारत-सचिव से भिन्न 
था; पर वह परतंत्र होने के कारण लाचार थी | भारत-सचिव लंदन के 
पूंजीपतियों के हाथ की कठपषुतली थे। उन्हें वही करना पड़ता था जो 
इंग्लैण्ड के हित के भ्रनुकुल था, जिससे इग्लण्ड की भलाई निश्चित थी । 

१७ अप्रैल १६१३ को एक रायल कमीशन भारतीय मुद्रा-प्रणात्री के 
हर पहल पर विचार करने के लिए नियुक्त हुझ्ना । इसके अध्यक्ष थे मि० 
प्रॉस्टेन चेम्बरलेन, जो बाद में भारत-सचिव भ्रोर परराष्ट्रसचिव हुए 
थे। कमीशन के दूसरे भेम्बरों में लॉड फंबर, सर शापुर्जी भरोचा, सर 
ग्रनेस्ट केबल और श्रध्यापक केन्स थे। इसके सेक्रेटरी थे सर बेसिल 
ब्लेकेट, जो बाद में भारत के ग्र्थ-सदस्य हुए । 

पिछली कमेटियों की तरह इस कमीशन की भी सारी कारंबाई 
लन्दन में ही हुई । इसकी रिपोर्ट २४ फरवरी १६१४ को ब्रिटिश सरकार 
के पास भेजी गई । इसके एक मेम्बर सर जेम्स बग्बी ने सोने के प्रचार 
के सम्बन्ध में औरों से अपना मतभेद प्रकट किया था। रिपोर्ट में गअध्या- 
पक (वत्तमान लॉडं) केन्स का रिजवं बंक ज॑सी संस्था पर एक नोट था। 

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि कितनी ही बातों 
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में वस्तुस्थिति फोलर-कमेटी द्वारा स्वीकृत शकीम में भिन्न थी । यहां की 

मुद्रा-प्रणाली का श्राधार था तो मि० लिण्डसे का प्रस्ताव, जो कमेटी 

द्वारा श्रस्वीकृत हो चुका था; पर कमेटी के बताए हुए मार्ग का अवलंबन 

न करने के लिए कमीशन ने अ्रधिकारियों की किसी प्रकार की निन्‍्दा नहीं 

की, बल्कि उसका कहना था कि जो कुछ हुआ था, श्रच्छा ही हुआ था । 
कमीशन की सिफारिशों में कुछ खास बातें ये थीं:-- 

(१) यह निश्चित हो जाना चाहिए कि भारतीय मुद्रा-प्रणाली का 
लक्ष्य कया है । १८६८ की कमेटी की राय थी कि इस देश में सोने के 
मान की सफलता के लिए सोने का सिक्‍का आवश्यक हैं । पर पिछले १५ 
वर्षा के इतिहास से इस धारणा की पुष्टि नही होती । 

(२) चलण में सोने के उपयोग को प्रोत्साहन देना भारतवषं के 
लिए हितकर न होगा । 

(३) सोने के सिक्के की यहां ढलाई की कोई आवश्यकता नही । 
पर भारतीय जनता सचम॒च इसे चाहती हे और भारत-सरकार इसका 
खत देने को तैयार है, ता सिद्धांतत: कोई श्रापत्ति नही हो सकती । हां, 
जो सिक्रका ढाला जाय वह साॉवरेन होना चाहिए । 

(४) एक्सचेज को पुश्ती के लिए रिजव में काफी सोना और स्टलिंग 
रहना चाहिए । 

(५) गोल्ड स्टंण्डड रिजवं की अ्रभी कोई हृद नहीं बांधी जा सकती | 

(६) रुपयों की ढलाई से जो मुनाफा हो वह पूरा-का-पूरा इसी 
रिजवे में जमा किया जाय । 

(७) इस रिजवं में इस समय जितना सोना रखा जाता हूँ उससे 
ग्रधिक रखने को जरूरत हें । 

(५) गोल्ड स्टेण्डर्ड रिजवे लन्दन में ही रहना चाहिए । 

(६) सरकार को साफ तौर से यह जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेनी 
चाहिए कि जब कभी स्टलिंग की भारतवर्ष में मांग होगी तब वह भारत- 
सचिव के नाम १५३६ पें की दर से हुंडी बेचने को तैयार रहेगी । 

(१०) भारत-सरकार के हाथ में जब कभी बचत का रुपया हो तब 
उसे प्रेसिडेंसी बेकों को उधार देने का नियम-सा कर लेना चाहिए । किन 
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शर्तों पर रुपया उधार दिया जाय, यह निश्चित हो जाना चाहिए । 

(११) इस समय हम किसी स्टेट या सेण्ट्रल (केन्द्रीय) घबेंक की 
स्थापना के पक्ष या विपक्ष में कुछ भी नहीं कह सकते; पर इतना हम 
ग्वध्य कहेंगे कि यह विषय महत्वपूर्ण हे और इस पर विशेषज्ञों की एक 
छीटी-सी कमेटी द्वारा विचार होने की आवद्यकता हैं । 

इण्डिया श्रॉफिस की फाइनेन्स कमेटी के दो चेयरमेंन श्रौर एक मेम्बर 
ऐसी बेंकों से सम्बन्ध रह चुके थे, जिनका इंडिया ऑफिस से लेन-देन का 
सरोकार रहता था । यह बात समालोचकों द्वारा आपत्तिजनक बताई जा 
चुकी थी । इसपर कमीशन ने प्रपनी राय यह दी कि ऐसे सम्बन्ध के 
कारण किसी प्रकार का पक्षपात तो साबित नहीं होता, पर भारत-सचिव 
की चाहिए कि जहां तक हो सके, ऐसी समालोचना या शिकायत के लिए 
कोई मोका ही न दें । 

इंडिया प्रॉफिस के दलाल को जिस छसूल पर दलाली दी जाती थी, 
उसका कमीहान समर्थन न कर सका । उसकी सिफारिश थी कि कुछ 
समय बाद इस प्रदन पर फिर से विचार किया जाय । 

बेक आाव्‌ इंग्लेड के विषय में उसने दबी जबान इतना ही कहा कि 
हम लोगों के विचार में, इंडिया ऑफिस झौर इस बेक के सम्बन्ध को नई 
भित्ति पर रखने का समय आरा गया हैं । 

कमीशन की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन ही थी कि अ्रगस्त १६१४ 
में प्रथम महासमर छिड़ गया। श्रब यह निदचय हुआ कि जब तक श्ाति 
स्थापित नहीं होती तब तक कारंवाई मुलतबी रहे । 


। 
लेने के देन 

महासमर के कारण भारतवर्ष को जो आथिक लाभ होना चाहिए 
था नही हुआ; बल्कि गहरी हानि हुई । परतन्त्रता के फलस्वरूप उसे 
लेने के देने पड़ गए । 

प्रारम्भ में हमारे व्यापार को धकक्‍का-सा लगा और काम-काज बहुत 
कम हो चला ।। एक्सचेंज में कमजोरी आ्राने लगी जिसको रोकने के लिए 
सरकार ने भारत-सचिव के नाम उलटी हुण्डी बेचना शूरू किया । लोग 
बेकों से अ्रपने-अपन रुपए उठाने लगे । पहले दो महीनों में ही सेविग्स 
बेक डिपॉजिट में छः करोड़ की कमी हो चली | सितम्बर से अक्टूबर 
१६१४ तक दो करोड़ की और कमी हुई । बाद म॑ परिस्थिति सुधरी और 
डिपॉजिट बढ़ने लगे । शुरूआत में घबराहट के मारे लोग नोट भी तेजी 
से भुनाने लगे । ३१ जुलाई 2९१४ और ३१ मार्च १९१५ के बीच 
नोटों का चलण प्राय: दस करोड़ कम हो चला । पर इसके बाद अवस्था 
सुधरने पर नोटों का चलण फिर बढ़ने लगा और बढ़ता ही गया । जुलाई 
१६१४ के अन्त में सोने की मांग बढ़ चली और सरकार के हाथ से प्राय: 
१,८००,००० पौड का सोना निकल गया। ४५ अगस्त को सरकार ने 
सोना देना बन्द कर दिया। उसके बाद नोटों के बदले सिर्फ रुपए मिल 
सकते थे । 

भारतवर्ष की करेन्सी और एक्सचेज पर महासमर का क्‍या असर 
हुआ उसे बताने से पहले यह बता देना आवश्यक है कि इंग्लेड में ग्रब 
सोना और स्टलिंग दोनों दो चीजे हो चली, उनकी समानता जाती रही । 
हमारा जितना धन विलायत मे जमा था, और जिसे हम बराबर सोना 
मानते आते थे, अब स्टलिग कागज रह गया । 

इग्लेड तथा अ्रन्य मित्र-देशों को इस समय भारतवर्ष से बहुत कुछ 
माल मिल सकता था और वह मिलने भी लगा । 
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एक्सपोर्ट के मार्ग में कई कठिनाइयां थीं। जहाज कम मिलते थे, 
ग्राथिक प्रतिबन्ध के कारण जितना माल जा सकता था, न जा पाता था । 
फिर भी एक्सपोर्ट में कमी नहीं हुई, बल्कि १६१६-१७ से वृद्धि ही होने 
लगी । दूसरी ओर बाहर से कम माल आने लगा, क्योंकि जमं॑नी, श्रास्ट्रिया 
हंगरी जैसे देशों से तो कुछ आ ही नही सकता था और दूसरे देशों से भी 
ग्राने में कई तरह की रुकावट थी । फिर भी दाम ऊचे होने के कारण 
जो कुछ आया उसकी कीमत महासमर के पूर्व जसी ही बनी रही । 
१६१४-१५ से १६१८-१९ तक ऐसे माल का जितना इम्पोर्ट हुआ उससे 
हर साल प्राय: ७६ करोड़ रुपए अधिक का एक्सपोर्ट हुगा । यह कोई 
प्रसाधारण बात नही थी, पर सोना-चांदी पहले की शअपेक्षा बहुत कम 
ग्राए, इसलिए और देशों से हमारा पावना पहले से कही ग्रधिक हो चला । 
लड़ाई से पहले पांच वर्षो में यहां १८० करोड़ के सोना-चांदी आए थे । 
पर इन पांच वर्षो में कुल ५४ करोड के आए । सालाना झसत प्राय: 
११ करोड़ बठा । 

भारतवर्ष से ही उस समय ईराक, ईरान और पूर्व अफ्रीका में लड़ाई 
के खर्च के रुपए मंगाए जाते थे। फौज का वेतन-आंदि चुकाने, लड़ाई 
के सामान खरीदने और शासन-सम्बन्धी सारा व्यय चुकाने के लिए इन 
रुपयों की जरूरत पड़ती थी । इन रुपयों के बदले भारत-सरकार विला- 
यत में ब्रिटिश सरकार से स्टलिंग पाती थी। १६१४ और १६१५९ के 
बीच इस प्रकार के खर्च का जोड़ २४०,०००,००० पौंड हो चुका था 
भ्रौर खर्च जारी ही था भारतवपषं में प्रमेरिका श्रौर ब्रिटिश उपनिवेशों की 
श्रोर से उन दिनों करोड़ों के माल खरीदे गए थे, इसके लिए भी खास 
ब्यवस्था करनी पड़ी थी । 

इन सब कारणों से यहां करेन्सी की मांग बढ़ने लगी और टकसालों 
में रुपयों की ढलाई जोर शोर से होने लगी। प्रप्रैेल १६९०४ और माचे 
१६१९ के बीच जब करेन्‍सी की मांग काफी अच्छी थी, प्रायः १८०, 
०००,००० स्टेडड श्रौंस चांदी के रुपए ढले थे । पर श्रप्रेल १६१६ और 
मार्च १९१९ के बीच प्राय: ५० ०,०००,००० स्टेंडड औंस चांदी का इस 
काम में उपयोग हुआ । 
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३१ मां १६१४ को प्रायः ६६ करोड़ के नोट चलण में थे । ३० 
सवम्बर १९१९ को यह तादाद प्रायः १८० करोड़ हो चली थी। नोट 
बढ़ते गए पर उनकी प्रृह्त्ती के लिए करेन्‍्सी रिजवं में जो सोना-चांदी 
रखे जाते थे उसका अनुपात घटता गया । महासमर से पहले कानून था 
कि श्जिवं में सिक्यूरिटीज या कागज अ्रधिक-से-अधिक १४ करोड़ रुपए 
के रखे जा सकते थे । धीरे-धीरे यह हद बढ़ाकर १२० करोड़ कर दी 
गई जिसमें २० करोड़ के कागज भारत-सरकार के रखे जा सकते थे, 
बाकी ब्रिटिश सरकार के । ३० नवम्बर १६१९ को नोटों कै चलण की 
पुश्ती इस प्रकार थी :-- 


करोड़ रुपए 
चांदी (रूपए ) ४७ 
सोना ३३ 
कागण १०० 
जज 


नोटों के सम्बन्ध में दूसरी गई बात यह हुई कि १९१७ माई 
रुपए के और १६१८ में एक रुपए के नोट जारी किए गए। ३१ माच 
१९१९ को ढाई रुपए के नोट प्राय: १ करोड़ ८४ लाख के और एक 
रुपए के नोट प्राय: १०॥ करोड़ के चलण में थे । 

पहले सरकार की नीति यह रहती थी कि नोट भुनाने के लिए सर्वे- 
साधारण को हर तरह की सुविधा दी जाय । महासमर में यह नीति कायम 
ने. रह सकी । कागज की पुश्ती कागज से करके नोट बढ़ाए जा रहे थे, 
इसलिए लोगों का नोटों में वह विश्वास न रह गया था जो पहले था। 
लोग रुपए मांगते थे। १९१६-१७ में प्राय: ३८ करोड़ और १९१७-१५ में 
२८ करोड़ रुपए चलण में गए । १ भ्रप्रेल १९१८ को रिजवे में कुल १०॥ 
करोड रुपए रह गए थे -बर्थात्‌ महासमर से पूर्व कम-से-कम जितना 
रिजवे में रखना निरापद समभा जाता था उससे प्राय: पग्राठ करोड़ कम । 
मार्च और ग्रप्रेल १९१९ में महासमर-सम्बन्धी परिस्थिति कुछ चिन्ता- 
जनक हो चली जिसका नतीजा यह हुआ्ला कि लोग नोटों को बेतहाशा 
भुताने लगे । जून के पहले सप्ताह में रुपए कुल प्रायः चार करोड़ रह 
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गए थे । इस बीच में सरकार ने अमेरिका से कुछ चांदी लेने की व्यवस्था 
कर ली थी और वह चांदी अब आने भी लगी | इसके फलस्वरूप परि- 
स्थिति में सुधार होने लगा । 

सरकार नोटों के बदले रुपए देने के लिए सब जगह बाध्य नहीं थी 
पर ग्राम तोर से दिया करती थी । पर यह सुविधा अब न रही । रेल या 
स्टीमर-द्वारा सिक्‍के ले जाने पर प्रतिबन्ध लग गया । डाक-द्वारा भी अब 
कोई उन्हें कहीं न भेज सकता था । करेंसी ग्रॉफिसों में सरकार नोटों के 
बदले रुपए देने को श्रब भी बाध्य थी । पर वहां भी अ्रब. यह विधान 
कर दिया गया कि एक आदमी को एक ही दिन इतने से ज्यादा रुपए न 
मिल सकेंगे । इन प्रतिबन्धों और रुकावटों के कारण चलन में रुपयों का 
स्थान नोट ग्रहण करते गए । पर नोटों पर ऐसी हालत में बद्रा लगना 
स्वाभाविक था। कुछ समय तक तो कही-कही यह बट्ठा १६ प्रतिशत 
लक रहा । ु 

हम स्वाधीन होते श्रौर दूसरों के हाथ माल बेचते या उनके लिए 
कुछ खच्च करते तो हम उनसे बेबाकी स्टलिग-जेसे कागजी रुपए में न 
कराके चांदी या सोने में कराते । घड़ी भर के लिए यह मान लें कि हमारे 
देनदार चांदी या सोना देने में ग्रसमर्थ होते और हम फिर भी उनके साथ 
कारोबार करना चाहते तो हम यह व्यवस्था कर सकते थे कि उन्हें कुछ 
समय के लिए अ्रपना रुपया कजें दें । पर हम थे पराधीन श्रौर इस परा- 
धीनता के कारण हम दाम या भुगतान अपनी इच्छा या सुविधा नहीं 
बल्कि इंग्लेण्ड की इच्छा श्रौर सुविधा के अनुसार लेने को विवश थे । 
वर्षों से वहां हमने जो सोना जमा कर रखा था वह तो कागज हो ही गया, 
श्रव इंग्लैणड हम से जो कुछ लेने लगा उसका दाम भी कागज में ही चुकाने 
लगा । करेन्सी रिजव की जो शाखा लन्दन में थी उसमें स्टलिग के कागज 
रख दिए जाते श्रौर उनके महे इधर नोट निकाल दिए जाते दोनों श्रोर 
पतंगबाजी थी। 

महासमर छिड़ते ही प्राय: प्रत्येक देश ने सोने के निर्यात पर प्रति- 
बन्ध लगा दिया | सोना बाहर जा सकता था तो उसी हालत में जब 
बिता सोना दिए किसी देश का काम चलनेवाला न था। १९१७-१८. मैं 
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भारतवर्ष में जापान और अमेरिका से कुछ सोना इस कारण ग्राया था कि 
उन्हें यहां माल खरीदना था और उस समय भारत-सचिव से हुंडी मिलने 
में कटियाई थी । जब सोना दलंभ हो चला तब चांदी की मांग बढ़ी । 
पर चांदी का उत्पादन १९१४ से ही कम होने लगा था। १९१० से 
१६१३ तक तमाम दुनिया की खानों से २२८,५५२,००० औंस चांदी 
निकली थी । १९१४ से १६१७ तक कुल चांदी १७८५,०७५,००० आ्रौंस 
निकली । इस कमी का खास कारण यह था कि मेक्सिको में राजनेतिक 
ग्रशांति के कारण चांदी का उत्पादन बहुत घट गया । इधर ब्रिटिश साम्राज्य 
ग्रौर चीन आदि देशों की ओर से मांग कही-से-कही बढ़ गई । इसका 
नतीजा यह हुआ कि चांदी महंगी हो गई । १६१५ में जो दाम २७। पेस 
था वह अगस्त १६२७ में ४३ पेंस, ग्रौर एक ही महीना बाद ५५ पेंस 
हो चला था । 

ग्रमेरिका, कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन ने चांदी के दाम की घटाबढी को 
रोकने की कुछ खास व्यवस्था की, जिससे चांदी का दाम कुछ समय तक 
प्रति औंस प्रायः एक डॉलर बना रहा । मई १९१८ और अप्रेल १६१६ 
के बीच लन्दन में दाम ४७।॥॥ श्रौर ५० पेंस के बीच रहा। मई १६१९ 
में अ्रमेरिका और ग्रेट ब्रि'न ने चांदी के बाजार से अपना-अपना नियंत्रण 
उठा लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि लन्‍्दन में दाम फौरन ५८ पेंस 
हां गया । उसके बाद भी दाम बढ़ता ही गया ओर १७ दिसम्बर को 
७८ पेंस तक पहुंच गया था । 

चौथे ग्रध्याय में कहा गया है कि जब चांदी का दाम लन्दन बाजार 
में २४ पेस होता तब एक रुपए की चांदी की कीमत € पेंस से कुछ ऊपर 
होती । इसी प्रकार जब चांदी का दाम ४३ पेंस हो गया तब रुपए की 
चांदी की कीमत १६ पेंस के पास पहुंच गई, अर्थात्‌ चांदी इतनी महंगी 
हांते ही रुपए की असली कीमत उसकी नकली कीमत के पास पहुंच गई। 
और जब चांदी भ्रोर भी महंगी हुई तब १६ पेंस में रुपया देना सरकार 
के लिए अपतम्भव हो गया | 

बचाव के लिए सरकार ने एक्सचेंज को ऊंचा करना शुरू कर दिया | 
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२८ अगस्त १९१७ को टी० टी० का दाम १६१ पेंस से १७ पेंस कर 
दिया गया । उसके कुछ ही दिन बाद यह विज्ञप्ति निकली कि भारत- 
सरकार के नाम हुंडी की दर अब चांदी के दाम पर निर्भर करेगी। १२ 
अप्रेल १९१९ को दर १८ पेंस कर दी गई और १३ मई १९१६ तक यही 
दर रही । अमेरिका ने चांदी के बाजार पर से नियंत्रण उठा लिया, इस 
कारण चांदी और भी महंगी हो चली और रुपए की एक्सचेंज-दर श्रब 
२० पेंस कर दी गई । उसके बाद ज्यों-ज्यों चांदी तेज होती गई यह दर 
ऊची होती गई । इसके मरातिब ये थे :--- 


१२ अगस्त १६१६ २२ पेंस 
१५ सितम्बर “ २४ पेंस 
२२ नवम्बर २६ पेंस 
१२ दिसम्बर २८ पेंस 


३ सितम्बर १६१७ को चांदी का व्यापारियों-द्वारा इम्पोर्ट बन्द कर 
दिया गया । एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया--बिना सरकार 
से लाइसेंस प्राप्त किए कोई सोना या चांदी के सिक्के इस देश से बाहर 
नहीं भेज सकता था । 

इम्पोर्ट रोका गया था इस उद्देश से कि जो चांदी संसार में उपलब्ध 
थी उसका कोई हिस्सा भारतवर्ष के व्यापारियों के हाथ लगने न पावे । 
एक्सपोर्ट इसलिए रोका गया था कि लोग सिक्‍कों को गलाकर या यों 
ही बाहर भेजना न शुरू कर दें । २९ जून १९१७ के बाद तो चांदी या 
सोनेके सिक्कों को और किसी काममें ले ग्राना भी जुर्म करार दे दिया गया । 

चांदी की कमी के कारण सरकार अपना सोने का स्टॉक भी बढ़ाने 
लगी। २९ जून १६१७ के बाद जो सोना विदेश से आता उसे मंगानेवाले 
को सरकार के हाथ बेच देना पड़ता। अगस्त १६१६ में रॉयल मिण्ट 
अर्थात्‌ ब्रिटिश टकसाल की एक शाखा बम्बई में खोली गई श्रौर वहां साँव- 
रेन ढाले जाने लगे। इससे पहले कुछ ऐसी मोहरें यहां की टकसालों में 
ढाली जा चुकी थीं जो प्राय: हर बात में साँवरेन के समान थीं | भ्रप्रेल 


"'४॥४०४7०७7४६८ '7श॥)र्घ८75-- तार-द्वारा की जानेवाली हुंडा 
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१६१९ में रॉयल मिण्ट की यह शाखा उठा दी गई। 

ऊपर कहा जा चुका है कि महासमर छिड़ते ही सरकार ने साँवरेन 
देना बन्द कर दिया था। बाजार में सॉवरेन की कीमत बढ़ चली और 
१५) से ऊपर रहने लगी । कानूनन सॉवरेन की कीमत अब भी वही 
१५) थी, श्रौर सरकार उसके बदले १५) देने को ही बाध्य थी । सॉँव- 
रेन ऐसी हालत में करेन्सी के काम नआ सकते थे । फिर भी रुपयों का 
इतनी कमी हो रही थी कि दो बार सरकार को इस देश के कुछ हिस्सों 
में किसानों से माल खरीदने के लिए कई करोड़ के सोने के सिक्के ( सॉँव- 
रेन और देशी मोहरें) देने पड़े । 

शांति स्थापित हो जाने पर श्रमेरिका ने € जून १६१६ से सोने के 
एक्सपोर्ट की स्वतन्त्रता दे दी। दक्षिण अफ्रीका और ग्रॉस्ट्रेलिया का सोता 
भी बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हो गया । इसलिए इस देश में सोने की 
आमद बढ़ चली । भारतवर्ष लन्दन में और अन्यत्र भी सोना खरीदने 
लगा । १५ सितम्बर १६१७ के बाद भारत-सरकार इम्पोर्टर को सोने 
का दाम इस हिसाब से देने लगी कि हुंडी की दर का घटा-बढ़ी के अन॒- 
सार सोने की जो कीमत हो वह उसे मिल जाया करे । 

ग्रगस्त १९१६ के भअ्रन्त में भारत-सरकार ने यह घोषित किया कि 
हर पखवारे उसकी ओर से सोने की बिक्री की जायगी । इस बिक्री का 
नतीजा यह हुआ कि बाजार में सोने का दाम गिर पड़ा । १५ अगस्त 
१६१६९ को दाम था ३२.१२ रुपए तोला । २२ सितम्बर को यह गिर कर 
२७ रुपए रह गया था । फिर दाम में कुछ तेजी भ्राई श्रौर अक्तूबर के 
अन्त तक वह २९.१२ रुपए तोला हो चला। फिर कुछ ही दिन बाद वह 
गिर कर २८.५ रुपए तोला रह गया । जब दाम ३२.१२ रुपए तोला था 
तब एक साँवरेन की कीमत २०.६ रुपए थी । जब दाम २८.५ रुपए 
तोला रह गया तो सॉवरेन की कीमत थी १७.११ रुपए । 

चांदी-सम्बन्धी परिस्थिति को काबू में लाने के लिए सरकार ने हर 
तरह की तदबीर की, पर चांदी की कमी बनी ही रही भ्रौर भ्रन्त में उसे 
ब्रिटिश सरकार की मार्फत अमेरिका का दरवाजा खटखटाना पड़ा | 
अमेरिका के पास रिजवं में बहुत कुछ चांदी पड़ी हुई थी और उसने 
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उसका एक हिस्सा भारत-सरकार को देना स्वीकार कर लिया। २३ 
अगस्त १९१८ को वहां इसके लिए पिटमेन ऐक्ट नामक विधान बना 
जिसका आशय था कि वहां की सरकार दूसरी सरकारों को इस रिजर्व 
में से ३४५०,०००,००० चांदी के डॉलर तक चांदी बेच सकती हैं। भारत 
को इसमें से २००,०००,००० आऔंस चांदी मिली जिसका दाम प्रति श्रौंस 
(खालिस चांदी) १०१: सेंट चुकाना पड़ा। यह चांदी मिल जाने से 
भारत-सरकार का बहुत बड़ा संकट टल गया। समय-समय पर वह 
बाजार में भी चांदी खरीदती रही । सब मिला कर उसने ५३८.००५,००० 
आंस (स्टेडड ) चांदी खरीदी । 

३० मई १६१६ को एक करेन्सी कमेटी की नियुक्ति हुई जिसके 
अध्यक्ष मि० बेबिगटन स्मिथ थे और जिसके एकमात्र भारतवासी मेम्बर 
थे मि० दादीबा मेरवान जी दलाल । कमेटी को यह देखना था कि भार- 
तीय प्रणाली पर महासमर का क्‍या असर हुआ हँ-- उस प्रणाली में कौन 
से हेरफेर की जरूरत हैं और किस प्रकार यहां के गोल्ड एक्सचेंज स्टेडड्ड! 
में स्थिरत्व या स्थायित्व लाया जा सकता हैं। उस समय एक्सचेंज की 
दर २० पेंस थी । 

२२ दिसम्बर १६१९ को कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई और भारत- 
सचिव के पास भेजी गई । मि० दलाल, कमेटी की रिपोर्ट से सहमत न 
हो सके और उन्होंने अपने विचार अलग ही एक नोट में प्रकट किए । 

कमेटी की खास सिफारिश यह हुई कि रुपए की एक्सचेंज-दर सोने 
में बांध दी जाय और यह दर २४ पेंस (सोना) हो | इस हिसाब से 
सॉवरेन की कीमत १५) के बजाय १०) होती । १८७३ से पहले एक्स- 
चेंज का जो रेट था उसे फिर से ले आने के लिए, ऊंचे एक्सचेंज के पक्ष- 
पातियों की दृष्टि में, यह श्रवसर अनुपम था--इसे हाथ से जाने देना 
परले सिरे की मूखंता होती । 

मि० दलाल ने इस धींगाधींगी का जोरों से विरोध किया। उन्होंने 
झकाटय युक्तियों से यह प्रमाणित कर दिया कि एक्सचेंज की दर (१६ 
पेंस) में किसी प्रकार का परिवर्तन न होना चाहिए था। 

कमेटी ने जिस दर की सिफारिश की थी वह थी २४ पेंस (सोना ) । 
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उस समय इंग्लेंड में सोने का स्टेंडड या मान नहीं था--नोटों के बदले' 
सोना मिलना बन्द हो गया था । सोना और स्टलिंग दोनों दो चीजें हो 
रही थीं। एक सौ ओंस खालिस सोना हो तो उसके ४२५ सॉवरेन 
ढाले जा सकते हें---शायद यह कहना ठीक होगा कि ढाले जा सकते थे। 
पर १७ दिसम्बर १९१९ को जो भाव था उसके अ्नूसार एक सौ श्रौंस 
खालिस सोने का दाम प्राय: ५४४ पौंड स्टलिंग (कागजी) होता था ॥ 
एक पौंड स्टलिग (कागजी) अब तक सॉवरेन के बराबर न होकर ६३५ 
प्र्थात्‌ ७८ सॉवरेन (सोना) के बराबर था। इसीको दूसरी तरह यों: 
कह सकते हें कि एक सॉवरेन (सोना) भ्रबः 4६४ ग्रर्थात्‌ १.२८ पौंड 
स्टलिंग (कागजी ) के बराबर था। कमेटी ने रुपए को सस्‍्टलिग से न 
बांधकर सोने से बांधने की सिफारिश की । २४ पेंस (सोन) का अर्थ 
२४ पेंस स्टलिग नहीं, बल्कि इससे कहीं अधिक था । 

एक्सचेंज को उठाने के पक्ष में दलील यह दी गई थी और दी जा 
रही थी कि चांदी का दाम ४३ पेंस से ऊपर हो जाने पर रुपए का प्रतीक- 
मद्रा रहना असम्भव था, इसलिए रुपए को चलण में कायम रखने के 
लिए उसकी एक्सचेंज-दर को काफी ऊँचा रखने की जरूरत थी। भविष्य 
के सम्बन्ध में भी कमेटी की धारणा थी कि चीजों के दाम शी प्र गिरने वाले 
ते थे--श्रौर चांदी का दाम इतना ऊँचा रहनेवाला था कि रुपए की कीमत 
२ शिलिग श्रर्थात्‌ २४ पेंस (सोने में) से कम रखने से उसके चलने से 
निकल जाने का भ्रर्थात्‌ धातु के रूप में बिक जाने का डर था । लाडे केन्स 
प्राथिक विषयों में बड़े दूरदर्शी माने जाते हें । उन्होंने भी दो शिलिंग जैसी 
ऊँची दर का समर्थन इस श्राधार पर किया किसंसार में चीजों के दामों 
के गिरने की कोई संभावना न थी-बल्कि सम्भावना यह थी कि दाम और 
भी ऊपर चढ़ेंगे । कहा गया कि इस महंगी को ध्यान में रखते हुए यह भर 
भी जरूरी था कि रुपए की एक्सचेंज-दर काफी ऊँची हो---जिससे भारत- 
ब्ष में महंगी की भीषणता कुछ ह॒द तक कम हो सके । 

वास्तव में--जैसा कि मि० दलाल ने अपने वक्तव्य में कहा था--- 
चांदी की तेजी ही एक्सचेज की दर में वृद्धि का एकमात्र कारण नहीं 
हो सकती थी, क्योंकि भ्रधिकारियों की मंशा थी कि चांदी सस्ती हो 
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'जाय तो भी एक्सचेंज १६ पेंस से काफी ऊँचा रखा जाय । 

पर जो दलील दी गई थी उसका मि० दलाल के दाब्दों में जवाब 
'पह था--+ > 

“महासमर की समाप्ति हो जाने पर भी चांदी के एक्सपोर्ट पर प्रति- 
बन्ध बना रहा । अगर यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया होता तो चांदी में 
इतनी तेजी न आती । भारतवर्ष आसानी से दूसरे देशों के हाथ श्रपनी 
चांदी का एक हिस्सा बेच सकता था ! इसका चांदी के दामों पर अच्छा 
ग्रसर पड़ता । चांदी का एक्सपोर्ट रुक जाने से और जो चांदी बेच सकता 
था उसका चांदी का खरीदार बन जाने से ही इस बाजार में श्राग लग गई । 

“अगर यह मान भी लिया जाय कि चांदी का एक्सपोर्ट होने लायक 
न था तो भी लड़ाई के समय उसका दाम बढ़ने के कारण एक्सचेंज को 
उठाना मुनासिब न था। भारत-सचिव को चाहिए था कि जितने रुपए 
की उन्हें जरूरत होती उतने की भारत-सरकार के नाम हुंडी करके इस 
काम से हाथ खींच लेते--व्यापारी अपना देना, चांदी न भेजकर, और 
“जिस तरह चुका सकते, चुकाते । 

''जब तक संसार-मात्र में सोने के एक्सपोर्ट पर प्रतिबन्ध था तब 
तक थोड़े समय के लिए एक्सचेंज में कुछ वृद्धि शायद श्रनिवार्य-सी थी, 
पर जब अमेरिका ने € जून १६१६ से प्रतिबन्ध हटा लिया और दक्षिण 
अफ्रीका का सोना भी १८ जुलाई १६१६ से लन्दन के बाजार में बे-रोक- 
-टोक बिकने लगा तब कोई भी कारण न हो सकता था कि एक्सचेंज की 
दरको २० पेंस से २८ पेंस कर दिया जाय । 

“सोने और रुपए के बीच की दर जो कायम थी वह महासमर 
के समय उठा दी गई । पर महासमर के बाद जो कुछ किया गया वह 
उससे भी श्रनुचित था । शान्ति स्थापित हो जाने पर परिस्थिलि बदल 
गई । लड़ाई के कारण बडे प॑माने पर होनेवाले तरह-तरह के खर्च की 
ग्रब कोई जरूरत न रह गई । । व्यापार के लिए रुपए की मांग श्रवदय 

थी, पर यह मांग पूरी करने से कहीं श्रधिक प्राववयक यह था कि यहां 
की जनता के मुद्रा-सम्बन्धी श्रधिकार की रक्षा की जाय, मल्य का जो 
मान या टेण्डड कर दिया गया था उसे अविचल रहने दिया जाय | हर 
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हालत में--पर खास कर दान्ति स्थापित हो जाने पर--चाहिए यह कि 
व्यापार उस मान या स्टेण्डडे के पीछे चले--न कि यह कि मान या स्टें- 
ण्डई ही व्यापार का अनवर्ती बन जाय । अगर उस स्टेण्डर्ड (को बदले 
बिना व्यापार की मांग पूरी नही की जा सकती थी तो मुनासिब था कि 
वह मांग पूरी न की जाय; यह हगिज मुनासिब न था कि मांग तो पूरी 
की जाय और स्टंण्डड को उठा दिया जाय ।” 

रुपया स्वयं हमारी म॒द्रा-प्रणाली में मूल्य का कोई मान न था । यह 
मान या स्टेण्ड्ड १६ पेंस अथात ७.५३३४४ ग्रेन सोना था। रुपया 
कागजी नोट की तरह उसका प्रतिनिधि-मात्र था। अगर चांदी महंगी हो 
गई थी तो सरकार को चाहिए था कि मान या माप-दण्ड को ज्यों-का-त्यों' 
रखते हुए, रुपए में चांदी का परिमाण कम कर देती या नए रुपए ढालती 
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मान या सापदण्ड के लिए जिस धातु का उपयोग होता था वह 
महंगी हो रही थी, इसलिए सान या मापदण्ड ही बदल दिया जाय--- 
यह प्रस्ताव कितना अनुचित था यह नीचे के उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायगा । नापने के गज को लीजिए । यह १६ गिरह या तीन फुट का 
होता है । मान लीजिए कि कहीं गज नापने के लिए रेशम का फीता 
काम में लाया जाता हुँ (सोलह पेंस के लिए एक रुपए की तरह) । 
अचानक रेशम महंगा हो गया ओर गज के लिए उसका उपयोग श्रसम्भव 
हैँ । ऐसी दहक्षा में वहां वाले क्‍या करेंगे ? श्रवश्य ही रेशम की जगह 
वह ओर किसी वस्तु का उपयोग करने लगेंगे जो रेशम से सस्ती हो । 
थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इस विषय का नियन्त्रण सरकार 
करती है और उसने रेशस की जगह ध्ृत के व्यवहार की आज्ञा न देकर 
यह श्राज्ञा दे दी कि १६ अ्रंगल के बजाय अ्रब २४ अंगूल का एक गज 
समभा जायगा । ऐसी आज्ञा या विधान का एक फल यह होगा कि जो 
किसीको एक गज देने के लिए बाध्य हे उसे १६ की जगह अब २४ अंगल 
नाप कर देना होगा । एकक्‍्सचेंज-रेट बढ़ा देने का नतीजा भी ठीक ऐसा 
ही हुआ । पहले जो किसी को १) देने को बाध्य था उसे अब ७.५३३४४ 
ग्रेन की जगह ११.३००१६ ग्रेन सोना (या इसी हिसाब से अपने खेत 
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ही नहीं । कई व्यक्तियों और संस्थात्रों ने उस समय यह प्रस्ताव किया 
था कि दो या तान रुपए के ऐसे सिक्के निकाले जायं जिनमें चांदी का 
परिमाण फी रुपया १६४ ग्रेन के हिसाब से न होकर इतना कम हो कि 
चांदी का दाम काफो ऊँचा होते हुए भी रुपयों के चलण से निकल जाने 
का कोई खतरा न रहे । दरग्रसल नए रुपए ढालने की कोई ऐसी जरूरत 
ही न थी। व्यापारियों पर हो यह जिम्मेवारी छोड़ देनी चाहिए थी कि 
भ्रपता देना चुकाने के लिए उन्हें जो व्यवस्था उत्तम जंचती, करते । 

पूछा जा सकता हैँ कि व्यापारी आखिर क्या करते ? उत्तर यह है 
कि इंग्लैण्ड को अगर हमारे माल की जरूरत थी तो वह हमें सोना देता--- 
खास कर जब शान्ति स्थापित हो गई और कई देशों में सोने को बाहर 
जाने कीं स्वतन्त्रता मिल गई--या इंग्लेंड हमसे कर्ज लेता । इसके बजाय 
किया यह गया कि हमारा स्टेण्डड बदल दिया गया--एक्सचेंज की जो 
ऊँची-से-+ची दर उस समय हो सक्रती थी, कायम कर दी गई - नोटों 
की छूट कर दी गई और नोटों की पुश्ती के लिए लन्दन में ब्रिटिश ट्रेजरी 
बिलों' के रूप में स्टलिग कागज रखे जाने लगे। इन ट्रेजरी बिलों के द्वारा 
भी ब्रिटिश सरकार ने हमसे कर्ज लिया, पर यह कं एसा न था जिसे 
हमने अपनी खुशी या रजामन्दी से दिया हो । यह तो हमसे जबरन लिया 
हुआ कर्ज था--श्रोर जिस समय बंबिगटन स्मिथ कमेटी की रिपोर्ट तेयार 
हुई उस समय यह कर्ज ८३ करोड़ रुपए से ऊपर हो चला था। 

ऊँचा एक्सचेंज-दर के द्वारा इस देश में दाम गिरने के सम्बन्ध में 
कमेटी ने जो कुछ कहा था उस पर मि० दलाल की टिप्पणी यह थीः-- 

“कहा गया हैँ कि एक्सचेंज उठाने का एक अच्छा नतीजा यह होगा 
कि भारतवषं में दाम गिरने जायंगे । दाम जरूर गिरेंगे, पर दाम गिराने 
का यह तरीका ठीक नहीं कहा जा सकता । भारतवर्ष में कृत्रिम फुला- 
वट-जेसी ग्रवस्था नहीं हुई है । वहां फ़ुलावट हुई भी है तो उस प्रकार 
की जिसे स्वाभाविक विस्तार का नाम देना अधिक उपयक्त होगा।... 


का उपज ) देना पड़ा । कारण कि रुपया-रूपी गज अ्रब १६ को जगह 
१४ अंगल की नाप या स्टंण्डड बन गया था। 
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एक्सचेंज-दर ऊँची कर देने से रुपयों में दाम जरूर गिरेंगे, पर जहां 
करेन्सी की फुलावट हो वहां गिरावट करके दाम गिराना तो जायज है 
पर स्टंण्डर्ड या मूल्य के मान में श्रदल-बदल करके दाम गिराना जायज 
नहीं हो सकता । भारतवर्ष में करेन्सी की मिकदार, दाम ऊँचे होने के 
कारण बढ़ी हैँ; दाम, करेन्सी अधिक होने के कारण नहीं बढ़े हें। और 
बढ़ी हुई करेन्सी का दामों पर कोई खास असर इसलिए नहीं पड़ा है कि 
लोग हर तरह की करेन्‍्सी को दबा कर बेठ गए हैं। भारतवर्ष में एक्स- 
चेंज ऊँचा होने से दाम जरूर नीचे रहेंगे, पर दाम बढ़ानें का जो वास्त- 
विक कारण है वह ज्यों-का-त्यों बना रहेगा ।” 

कमेटी की दूसरी सिफारिशों में कुछ इस प्रकार थीं :-- 

(१) भारत-सरकार, बिना भारत-सचिव की अनुमति प्राप्त किए, 
एक्सचेंज कमजोर पड़ने पर उलटी हुण्डी बेचने को तैयार रहे । इस उलटी 
हुण्डी की दर इस बात को ध्यान में रख कर निश्चित की जाय कि भारत- 
वर्ष से इंग्लैण्ड सोना भेजने में क्या खर्च पड़ता हैं । इसका अर्थ यह था 
कि इस देश में दस रुपए देनेवाले को सरकार लन्‍्दन में एक सॉवरेन 
या उतने का स्टलिग (सोना भेजने का खर्च काट कर) दे दे । 

(२) भारतवषं में श्रब सोना बेरोक-टोक आने दिया जाय । 

(३) जब तक चांदी की तेजी बनी रहे तब तक सरकार थोड़ी मिक- 
दार में चलण के काम आने के लिए सोने के सिक्‍के दिया करे। 

(४) रॉयल मिण्ट या ब्रिटिश टकसाल की जो शाखा बम्बई में खुली 
थी,भ्रौर जो बाद में बन्द कर दी गई थी वह फिर से खोल दी जाय | इसमें 
सॉवरेन (गनी) ढालने की व्यवस्था की जाय । सरकार यह घोषित कर 
दे कि जो कोई सोना लावेगा उसे नई एक्सचेंज-दर से--प्रर्थात्‌ एक रुपया 
-: ११.३००१६ ग्रेन खालिस सोने के हिसाब से सॉवरेन मिल सकेंगे । 

(५) चांदी की कमी और महंगी के कारण सरकार के लिए श्रब 
सॉवरेन के बदले रुपए देना आवश्यक न रहे । 

(६) सॉवरेन की कीमत अरब १५) के बजाय १०) होगी,इसलिए 
सरकार यह घोषित कर दे कि श्रमुक तिथि तक जो कोई सॉवरेन लाकर 
देगा उसे फी सॉवरेन १५) मिल जायगा । यही बात मोहर के सम्बन्ध 
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में भी रहे, और कुछ समय बाद चलण से मोहर उठा दी जाय । 

(७) चांदी के इम्पोर्ट पर जो प्रतिबन्ध है वह यथासम्भवशीक्र 
हुटा दिया जाय । 

(८) एक्सपोर्ट-सम्बन्धी प्रतिबन्ध अभी कुछ समय के लिए बना रहे । 

(९) चांदी खरीदने की जो वतंमान व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार 
के हेर-फेर की हम सिफारिश नहीं करते । 

(१०) करेन्‍्सी रिजव का जो हिस्सा कागज के रूप में रखा जा 
सकता हैं वह कुछ समय के लिए १२० करोड़ बना रहे । 

(११) करेन्‍्सी रिजवं में जितना सोना या झटलिंग' है उसकी नई 
कीमत २४ पेंस की दर से ठहराई जाय । ऐसा करने से रिजवे में ३८.४ 
करोड़ की कमी होगी । यह कमी धीरे-धीरे पूरी कर दी जायगी । 

(१२) करेन्‍्सी रिजवे की जो सोना-चांदी हो वह इसी देश में रखी 
जाय । बाहर उसी हालत में रह सकती है जब यहां श्रानेवाली हो या भ्रा 
'रही हो । 

(१३) नोट भुनाने के लिए जो सुविधाएँ सर्वेसाधारण को पहले 
प्राप्त थीं वे स्थिति सुधरते ही फिर से जारी कर दी जांय । सरकार को 
यह अ्रधिकार हो कि वह नोटों के बदले चांदी या सोने के सिक्‍के दे सके । 

(१४) सरकार को जो सोना प्राप्त हो सके वह फिलहाल गोल्ड 
स्टेंडड रिजव में न रखकर पेपर-करेन्सी रिजवं में रखा जाय | जब ऐसा 
करना सम्भव हो तब गोल्ड स्टेंडर्ड रिजवें में भी काफी सोना रखने की 
व्यवस्था की जाय; पर इस समय तो सबसे सन्‍्तोषजनक व्यवस्था यही 
हो सकती हे कि उस रिजवें को ऐसी सिक्‍यूरिटीज' के रूप में रखा जाय 
जिनकी मियाद थोड़े ही समय में पूरी होनेवाली हो । 

(१५) गोल्ड स्टेंड्ड रिजव के सोने का अधिक-से-श्रधिक श्राघा 
हिस्सा भारतवर्ष में रखा जाय, पर गर्व॑ंसाधारण को वह सिफफ निर्यात के 

* इसके लिए सोना और स्टलिंग समान माने गये । 

* ३० नवम्बर १९१९ को रिजर्व ३७,४३८,३१७ पौंड स्टलिंग था 

“जिसमें ३७,४११,२२४ पोंड स्टलिंग सिक्यरिटीज के रूप में था। 
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लिए मिल सके । 

कमेटी ने बहुमत से जो सिफारिश की थी उसे भारत-सचिव ने 
मंजूर कर लिया | फरवरी १६२० में सरकारी विज्ञप्ति निकलते ही 
एक्सचेंज की दर २८ पेंस(स्टलिग) से ३२॥। पेस (स्टलिग) हो चली। 
यह नई दर २४ पेंस (सोना) के आसपास थी। पर बाजारवालों को 
इतनी ऊंची दर के ठहरने का विश्वास न हो सका और उनकी ओर से 
स्टलिग की मांग होने लगी | उह्देश यह था कि पहले रुपयों के-बदले 
ऐसी ऊची दर से स्टलिंग ले लिया जाय, फिर एक्सचेंज गिरने पर उसी 
स्टलिंग से अधिक रुपए, बना लिए जाय । सरकार स्टलिंग की मांग पूरी 
करने के लिए, कमेटी की सिफारिश के अनुसार उलटी हुंडी बेचने लगी | 
विधान में संशोधन कर सॉँवरेन की कीमत १०) कर दी गई श्रौर लोग 
उसे इस दर में लेने-देने को बाध्य कर दिए गए । 

स्टलिंग की मांग इतनी ज्यादा थी कि सरकार के लिए उसे पूरा 
करना असम्भव था । उसे नेक सलाह दी गई कि वह मांग पूरी करने के 
प्रयत्न को छोड़ दे और भारतक्ष का जो धन लन्दन में संचित था उसे 
बरकरार रखे । पर सरकार ने एक न सुनी ओर उलटी हुंडी बेचती ही 
गई । जब इससे भी २४ पेंस (सोना) वाली दर कायम न हो सकी तब 
वह अपनी नीति बदल कर २४ पेस स्टलिंग पर एकक्‍्सचेज को ठहराने की 
कोशिश करने लगी । यह नीति-परिवर्तन २४ जून १९२० से किया गया 
पर इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली और अन्त में हार मान कर 
उसने २८ सितम्बर को उलटी हुण्डी बेचना बन्द कर दिया । 

स्‍्टलिंग की मांग अपरिमित-सी थी, और वह मांग पूरी करने की 
सरकार की शक्ति ग्रत्यन्त परिमित | ऐसी दशा मे एक्सचेज का गिरना 
स्वाभाविक था। जो दर १ जनवरी १९२० को २७८ पेंस स्टलिंग थी 
वह १ अगस्त १९२० को २२८ पेंस स्टलिग हो चली थी । उसके बाद 
भी दर क्रमछ: गिरती ही गई । 

१९१९-२० और १९२०-२१ में सब मिलाकर सरकार ने ५५,५३२ 
००० पौंड सस्‍्टलिंग की उलटी हुन्डियां बेचीं। सरकार को इसके बदले 
यहां ४७ करोड़ १४ लाख रुपए मिल्ले | अगर पुरानी दर १६ पेंस रहतो 
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तो इतने रुपयों के बदले सरकार को कुल ३१,४२६,६६६ पौंड स्टलिग 
बेचना पड़ता । इससे स्पष्ट है कि २४ पेंसवाली दर को कायम करने के 
प्रयत्न में सरकार ने २४,०००,००० पौंड स्टलिग से अधिक गंवा दिया । 
यह धन मारतवासियों का था, जिसे सरकार ने उनके हानि-लाभ की 
तनिक भी परवा न कर बात-की-बात में लुटा दिया । पुरानी दर से २४, 
०००,००० पौंड स्टलिग के ३६ करोड़ रुपए हुए । 

स्टॉलिग के लिए जो इतनी बड़ी मांग पंदा हो गई वह इस नई ऊंची 
दर के कारण ही । इसलिए यद्यपि यह कहा गया है कि उलटी हुंडियों 
की बिक्री से प्रायः ३६ करोड़ की हानि हुई तथापि यह भी ध्यान में 
रखने की बात है कि अगर यह ऊंची दर सरकार-द्वारा स्वीकृत न होती 
तो स्टलिग के लिए जो कृत्रिम मांग पैदा हो गई वह न होती और लन्दन 
में जो हमारा स्टलिंग धन था वह इस प्रकार हवा न हो जातो । 

१६१६-२० में यहां से एक्सपोर्ट बहुत ही बड़े पैमाने पर हुथ्रा । 
साने चांदी को छोड़ बाकी चीजों के इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट प्रायः १२६ 
करोड़ रुपए भ्रधिक का हुआ । पर स्थिति पलटते देर न लगी। १९२०- 
२१ में एक्सपोर्ट तो ३२७ करोड़ से २५८ करोड़ और इम्पोटे २०१ 
करोड़ से ३३६ करोड़ हो चला । १९२१-२२ में भी ऐसी ही अवस्था 
रही । जिस समय एक्सचेंज की दर २४ पेंस को जा रही थी उस समय 
इसके विरोधियों ने कहा था कि इस ऊंची दर का परिमाण यह होगा कि 
एक्सपोर्ट कम हो जाय॑ंगे और इम्पोर्ट बढ़ जायंगे--शऔर सम्भवत: एक्स- 
पोट से इम्पोर्ट का पलड़ा भारी हो जायगा । ठीक यही हुआ्ना । जून १६- 
२० से ही यह पलड़ा भारी होने लगा और दोनों वर्षो के श्रंकों को मिला- 
कर एक्सपोर्ट से इम्पोर्ट का पलड़ा प्राय: €€ करोड़ रुपए भारी रहा। 
स्थिति में इस विपय्यंय की बहुत बड़ी जिम्मेवारी एक्सचेंज की नई दर 
पर थी । सर वेलन्टाइन शिरोल अपनी ॥709--00 2ग।)। ८ 
(भारत--प्राचीन और नवीन) नामक पुस्तक में लिखते हैं :-- 

“बैबिग्टन स्मिथ कमेटी की सिफारिश को भारत-सचिव ने स्वीकार 
कर लिया और फरवरी १६२० में नई दर को कायम करने के लिए 
उद्योग होने लगा, हांलाकि जनवरी में ही इस बात का सबूत मिल गया 
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था कि आथिक स्रोत की गति भारतवषं के प्रतिकूल होने लगी थी। 
रुपए की एक्सचेंज दर २ शिलिंग सोना होने जा रही थी । कमेटी में 
इसके एकमात्र विरोधी बम्बई के सराफा बाजार के पारसी व्यापारी 
मि० मेरवान जी दलाल थे जिन्हें इस विषय का व्यावहारिक ज्ञान शायद 
कमेटी के बाकी सब मेम्बरों से अधिक था। उन्होंने सिफारिश की थी 
'कि पुरानी एक्सचेंज-दर को बदला न जाय। शीघ्र ही यह बात प्रमा- 
णित होनेवाली थी कि उनका यह कहना बृद्धिमत्ता और दूरदशिता से 
पूर्ण था ।” 

उलटी हुंडियों की बिक्री श्रौर सरकारी नीति की असफलता का 
उल्लेख करते हुए सर वेलण्टाइन अ्ागे लिखते हैं '-- 

“जब सरकार ने यह घोषित कर दिया कि वह एक्सचेंज-दर २ 
शिलिंग सोना करने जा रही थी तब भारतीय व्यापारियों ने यह मान 
लिया कि वह ऐसा कर सकती थी और जरूर करेंगी । लड़ाई के दिनों 
उनका स्टाक प्रायः खाली हो गया था--उन्होंने दो शिलिग की रेट से 
हिसाब लगाकर कपड़े तथा दूसरी ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बड़े-बड़े श्रार्डर 
दिए। उस समय दाम खूब तेज थे। पर माल भारतवष॑ में पहुंचते 
पहुंचते रुपए की एक्सचेंज-दर काफी नीचे आ गई थी और दाम भी' 
गिर पड़े थे । भारतीय इम्पोर्टर ने देखा कि सौदा उसको बेतरह महंगा 
पड़ने जा रहा था ।'***''' बस, उसने माल छड़ाने से ही इनकार कर 
दिया, क्योंकि माल छुड़ाने का श्रथ था उसका स्वनाश । उससे यह कहना 
कि व्यापारी को अभ्रपना कौल-करार जरूर पूरा करना चाहिए, बिलकुल 
ज्यर्थ था; वह इसका उत्तर यह देता कि इस विषय में सरकार ही श्रपना 
उदाहरण सबके सामने रख चुकी थी--उसने भी एक तरह का कौल- 
करार किया था कि वह रुपए की कीमत दो शिलिग कर देगी और उससे 
श्रपने बचन की रक्षा न हो सकी थी । सरकार की ओर से कहा गया कि 
उसने कोई कौल-करार नहीं किया था, पर भारतीय व्यापारी की ओर 
से इसका जवाब यह दिया गया कि श्रब॒ तक तो सरकार की बात को 
लोग इसी प्रकार का महत्व देते श्रा रहे थे--यहां तो यही समझा जाता 
था कि उसने जो कुछ कह दिया उसे वह पूरा करके ही रहेगी ।” 
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सर वेलण्टाइन शिरोल भारतीय ग्ाकांक्षाप्रों के श्रौर भारत के 
राष्ट्रीय आन्दोलन के विरोधी और निन्दक थे; इसलिए उनका ऐसा: 
लिखना विशेषतापर्ण है । 

उलटी हुंडियों की बिक्री-द्वारा जो परिस्थिति पैदा की गई उसे उस 
समय “लूटपाट” कहा गया था । इसकी साथकता समभने के लिए कुछ बातें: 
ध्यान में रखने की हैँ । लन्दन में हमारा जो धन संचित था वह १६ पेंस 
या उससे कुछ ऊँची दर के हिसाब से--श्रर्थात्‌ जब हमने १५) का माल 
बेचा तब हमें लन्दन में एक पौंड स्टलिंग या उससे कुछ अधिक स्वीकार 
करना पड़ा । पर जब दर २४ पेंस (सोना) कर दी गई और उसे ठह- 
राने के लिए उलटी हुंडियां बेची जाने लगीं तब एक पौंड स्टलिग ७), 
में ही मिलने लगा । १५) की दर से हमने लन्दन में जो कुछजमा |किया 
था उसे ७) की दर से हमें छोड़ना पड़ा । यह लूट-खसोट वहीं तो और 
क्या थी ? 

इस लूट-खसोट के लिए दोषी कहां तक भारत-सचिव थे और कहां 
तक भारत-स रकार, इसका स्पष्टीकरण न हो सका । जनता की श्रोर से 
कई बार यह मांग पेश की गई कि सरकार इस सम्बन्ध में भुगते हुए 
पत्रों श्रौर तारों को प्रकाशित करे। पर उसने ऐसा नहीं किया। अनुमान--- 
जिसकी पुष्टि इतिहास से होती हं--वही हूँ कि जो कुछ हुआ, भारत- 
सचिव की प्रेरणा ओर दबाव से । 

२८ सितम्बर १६२० के बाद उलटी हुंडियों की बिक्री तो बन्द हो 
गई, पर कानूनन दर २४ पेंस (सोना) ही बनी रही--श्रर्थात्‌ एक सॉव- 
रेन के बदले सरकार केवल १०) देने को बाध्य थी । एक्सचेंज गिर जाने 
के कारण सॉवरेन की वास्तविक कीमत इससे कहीं ज्यादा थी; और 
ऐसी हालत में सॉवरेन करेन्सी के काम न भ्रा सकते थे । 


* स्टलिंग में उलटी हुंडियों कौ दर २७३३ पेंस से ३४३६३ पेंस तक 
थी । स्टरलिंग सोने की अपेक्षा सस्ता था; इसलिए (२४ पेस सोना) 
३४१९१ पेंस (स्टलिंग) होता था। ३४३६ पेंस के हिसाब से एक पौंड 
स्टिंग प्रायः ७) का हुश्ा । 
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सरकार रुपए लेकर बदले में स्टलिग दे रही थी। इसक। अर्थ यह 
हुप्ना कि चलण से रुपए या नोट निकले जा रहे थे । १ फरवरी और 
१५ सितम्बर १६२० के बीच उलटी हुंडियों की बिक्री के फलस्वरूप 
नोटों का चलण १०४ करोड़ रुपए से घट कर १५८ करोड़ रुपए हो 
गया था । इसके अलावा रुपयों के चलण में भी कमी हुई थी। सिद्धान्ततः 
सरकार के लिए यह सम्भव था कि रुपयों की कमी करके एक्सचेंज की 
दर को जो चाहती, कर देती । पर व्यवहार में ऐसी कमी करना उस 
समय सरकार के बस की बात नहीं थी । इसलिए वह ऐसी क्त्रिम दर 
को न ठहरा सकी । 

पर कुछ भी हो, हमारे शासकों का ध्येय यही बना रहा कि रुपए 

का विनिमय-मूल्य २ शिलिंग सोना कर दिया जाय, और वे इसके लिए 
अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करने लगे । 

फरवरी १०२० में चांदी के इम्पोर्ट का रास्ता खुल गया और प्रति- 
बन्ध एक-एक कर हटाए जाने लगे। २१ जून को सोने का इम्पोर्ट भी खुल 
गया | पेपर करेन्‍्सी रिजवे-सम्बन्धी विधान में संशोधन कर यह व्यवस्था 
की गई कि सिक्‍यूरिटीज की हद तो १२० करोड़ ही रहे पर ऐसा कोई 
नियम न हो कि इतनी सिक्‍यूरिटीज तो स्टलिग में रहे और इतनी रुपए 
में । इस विधौन में दूसरे एक्ट द्वारा श्लौर भी हेर-फेर किए गए । रिजर्व 
में जो सिक्यरिटीज और सोना था उनकी कीमत नई दर से लगाई गई । 
एक सॉवरेन पहले १५) के नोट की पुश्ती करता था, श्रब १०) के नोट 
की पुश्ती करने लगा | इस कारण रिजवं में कुछ कमी पड़ी, जिसकी पूर्ति 
भारत-सरका र ने श्रपने कागज रिजवं को देकर कर दी । 


६ 
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जिस समय उलटी हुंडियों की बिक्री शुरू हुई (फरवरी १६२०) 
प्रायः उसी समय से चांदी का भाव गिरने लगा। उस समय दाम ८२ 
और ८९॥ पेंस के बीच था, पर सितम्बर १९२० तक ५७६ और ६०डें 
पेंस के बीच आ चुका था | उसके बाद चांदी के दाम यों रहे :--- 


ऊंचे-से-ऊंचा नीचे-से-नीचा 
पेंस पेंस 
जनवरी १६२० ४२२ ३५२ 
दिसम्बर ३े७ट्‌ ३४२ 
१९२२ . ३७टे ३०्ट 
१६२३ ३३३६ ३०५ 
१९२४ ३६३६ ३११ 
१६२५ ३३४८६ ३१,६८६ 
एक्सचेंज का क्रम यह रहा :-- 
स्टलिग सोना 
पेंस पेंस 
१ जनवरी १९२१ १७५ १२५२ 
के १६२२ १५१६ १३३३ 
हु १६२३ १६३२ १५२. 
ह १६२४ १७३२ १५, २ 
! १६२५ १८३६ १७३२ 


धीरे-धीरे स्टलिंग की कीमत बढ़ती गई और जन १९२४ में इंग्लेण्ड 
में किर सोने के मान या स्टेंडई की प्रतिष्ठा हो गई । उसके बाद स्टलिंग 
और सोने में मल्य-सम्बन्धी एकता हो चली । 

१ अगस्त १९२१ को रुपए की एक्सचेंज-दर स्टरलिंग में 
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१५३३ पेंस श्र सोने में ११३५ उस थी । पर कानूनन दर वही २४ पेंस 
(सोना ) थी--श्रर्थात्‌ सरकार एक सॉवरेन के बदले १०) से ज्यादा देने 
को तेयार नहीं थी । जाहिरा तोर पर वह चृपचाप बंठी हुई थी, कुछ 
नहीं कर रही थो;; पर श्रसलियत में उसने अपनी इस नीति-द्वारा नई 
करेन्सी की पंदाइश को रोक रखा था। उद्देश था धीरे-धीरे रुपए को महंगा 
करके उसके मूल्य में मनमानी वृद्धि करना । अ्नुक्‌ल परिस्थिति का अर्थ 
था रुपए का ऐसा श्रभाव कि लोग उसकी कीमत द॑ने को मजबूर हो जांय। 
कुछ न करके सरकार वास्तव में ऐसे श्रभाव को प्राकृत या यथार्थ करना 
चाहती थी । 

२४ जनवरी १६२२ को व्यवस्थापिका परिषद में सर विद्वुलदास 
ठाकरसी ने इस आशय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि-- 

“एक ऐसी कमेटी नियुक्त की जाय जिसके अधिकांश मेम्बर भारत- 
वासी हों और जो निम्नलिखित विषयों पर विचार करे:-- 

(१) करेन्सी ओर एक्सचेंज-सम्बन्धी वर्तेमान नीति; 

(२) भारतीय टकसालों में सोने के सित्रकों की श्रबाधित ढलाई ; 

(३) गोल्ड स्टेड्ड रिजव को लन्दन से हटा कर भारतवणष में रखने 
की आ्रावशयकता ।” 

उस समय तक दाम काफी गिर चुके थे । कपास, पाट, चाय, लोहा, 
प्रायः सभी चीजों के दाम नीचे हो रहे थे | श्रगर १९१३ के दाम को 
१०० मान ले तो फरवरी १६२० में दाम इस प्रकार थे:--- 

ग्रेट ब्रिटेन ३०२ 


ग्रमे रिका २३२ 
झोर ये दाम गिर कर जनवरी १६२२ में क्रमशः १५९ और १३८ 
हो गये थे । 


भारतवर्ष में जुलाई १९१४ का दाम १०० माना जाय तो १६९२० 
का श्रोसत २०४ बेठता था और १९२१ का १८१ होता था। जनवरी 
१६२० में यहां के दाम का “इण्डक्स नम्बर --श्रर्थात्‌ 'सूचक अंक” १७८ था। 

चांदी की बात ऊपर कही जा चुकी हैँ । बबिग्टन स्मिथ कमेटी ने: 
झपनी रिपोर्ट में कहा था कि:--- 
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“अगर लोगों के विश्वास के प्रतिकल, संसार मे चीजों के दाम तेजी 
से गिर पड़े तो यह उलट-फेर कर देनेबाली एक नई बात होमी | इस 
हालत में हो सकता हूँ कि भारतवषं में मज्री आदि इसी हिसाब से न 
गिरे और भारतवर्ष से एक्सपोर्ट इतना क्रम हो कि जिस एक्सचेंज-दर 
की हम लोग सिफारिश कर रहे हैं उसे कायम रखना असम्भव हो जाय। 
अगर परिस्थिति सचमच ऐसी हो जाय तो इस विषय पर नए सिरे से 
विचार करना और तदनुकल काये करना आवश्यक होगा ।” 

सर बिट्गुलदास का कहना था कि परिस्थिति इस समय सचमुच ऐसी 
हो रही थी, इसलिए आवश्यक था कि सारे विषय पर फिर से विचार 
किया जाय और २४ पेसवाली फरजी दर के कारण व्यापारियों को जो 
दुविधा या चिन्ता हो रही थी उसका अन्त कर दिया जाय । 

पर सरकार की ओर से यही उत्तर मिला कि अ्रभी कुछ भी करना 
ठीक न टोगा प्रभी कुछ और ठहरिए और देखिए कि स्थिति क॑ंसी 
होती है । 

२० जनवरी १६२० से भारत-सचिव ने भारत-सरकार पर हुंडी 
करना बन्द कर दिया | तीन साल तक इन हुण्डियों की बिक्री बन्द रही। 
जब एक्सचेंज-रेट १६ पेस स्टलिंग हो चली तब फिर हुण्डियां बिकने 
लगी । इस बीच में भारत-सचिव अपना काम ब्रिटिश सरकार से भारत- 
सरकार का पावना वसूल कर और लन्‍्दन में कर्ज लेकर चलाते रहे । 
इधर सरकारी बजट में टोटा होने लगा था । १९१८-१९ और १६९२२- 
२३ के बीच प्राय: ९८ करोड़ का टोटा रहा। इसके कई कारण थे-- 
साधारण व्यय में वृद्धि, १९१६ के अ्रफगान-युद्ध का खर्च झर एक्सचेंज 
को २४ पेंस (सोना) करने का प्रयत्न । लेहाजाी सरकार को लब्दन में 
काफी कर्ज लेना पड़ा, जो इस प्रकार था:--- 


१९२१-२२ में १७,५००,००० पौंड._ सस्‍्टलिग 
१९२२-२३ में ३२,५००,००० पा न 
१९२३-२४ में २० ०००,००० रे 


सरकारी दर २४ पेंस सोना होने के कारण नई करेन्सी की पेदाइश 
बन्द थी ही, उधर सरकारी नीति के कारण जो करेन्‍्सी मौजूद थी उसका 
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भी संकोच हो रहा था। यह संकोच कई प्रकार से किया जा सकता था । 
जब रुपया चलण में जाता हे तब करेन्‍्सी का विस्तार होता हूँ; जब 
रुपया चलण से खिंच कर सरकारी खजाने या रिजवं में पहुंच जाता हूँ 
तब करेन्सी का संकोच होता हैं । जब भारत-सचिव भारत-सरकार के 
नाम हुंडियां बेचते और यहां उन हुंडियों के भुगतान के लिए रुपए दिए 
जाते तब करेनन्‍्सी का विस्तार होता । इसके विपरीत जब भारत-सरकार 
लोगों से रुपए लेकर उलटी हुंडियां बेचती तब करेन्सी का संकोच होता । 
१ जनवरी १६२० ओर ३१ अगस्त १६२४ के बीच इस प्रकार प्राय: ४५॥|। 
करोड़ रुपए का संकोच हुआ । इसी तरह जब सरकार कजं लेती तो 
करेन्सी का संकोच होता, श्रौर जब कर्ज चुकाती तब करेन्‍्सी का विस्तार । 

सरकार की नीति कुछ ह॒द तक सफल हो चली और सितम्बर 
१६२४ में एक्सचेंज-दर १६ पेंस (सोना) पर श्रा गई। सर पुरुषोत्तम- 
दास ठाकुरदास ने उस समय व्यवस्थापिका परिषद्‌ में दो बिल पेश कर 
यह विधान कराना चाहा कि स्थायी रूप से एक्सचेंज १६ पेंस (सोना) 
कर दिया जाय । पर इन बिलों पर परिपद्‌ में विचार न हो सका । इस 
समय ग्रर्थ-सदस्य सर बेसिल ब्लंकेट थे। उन्होंने सरकारी नीति का 
स्पष्टीकरण करते हुए १६ सितम्बर को कहा कि:-- 

“ऐसे समय में जब कि हॉलेण्ड, स्विटजरलेण्ड और दक्षिण अफ्रीका 
जैसे देश भी स्टलिग की गति के विषय में कुछ और निश्चयपूर्वक जाने 
बिना सोने के मान या स्टेण्डड की स्थापना को अभ्यने लिए जोखिम का 
काम समभते हे, भारत-सरकार रुपए की एक्सचेज-दर को सोने में अभी 
निश्चित कर देता भारतवर्ष के लिए हितकर नहीं समभती । 

बात यह थी कि सरकार की नीयत १६ पेस (सोना) से ऊंची दर 
करने की थी ओर वह जिस अ्रवसर की प्रतीक्षा में थी वह अ्रभी पहुंचा 
नहीं था । 

१९२३ में बाजार में रुपए की तंगी यहां तक बढ़ गई कि बेक-रेट ५ 
प्रतिशत से € प्रतिशत कर दी गई । जुलाई १६२४ में बंगाल चेम्बर की 
कमेटी ने सरकार के पास एक आवेदनपत्र भेजा जिसमें इस तंगी की 
शिकायत करते हुए उसने कहा था:-- 
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“प्रत्येक प्रगतिशील देश के लिए प्रतिवर्ष करेन्सी में वृद्धि आवश्यक 
हैं । पर भारतवषं में जंसी परिस्थिति हे उसमे यह वृद्धि (हो ही नहीं 
सकती । इसीलिए यहां रुपए की ऐसी टान हो/रही हैँ । एक्सचेज-दर २४ 
पेंस होने के कारण यह संभव नही कि सोना या सॉवरेन लाकर कोई 
सरकार को दे और बदले में नोट ले। फिर भारत-सचिव द्वारा जो हुडियां 
बेची जाती है उनके फलस्वरूप भी आजकल साधारणत: करेन्सी की वृद्धि 
नहां होती । श्रगर इन हुण्डियों का भुगतान करेन्‍्सी रिजर्व से होता, तो 
करेन्सी की वृद्धि हो सकती थी । पर ग्रब तो सिफं यह होता है कि इम्पी- 
रियल बेक में जो रुपया एक खाते में जमा है वही दूसरे खाते में डाल 
दिया जाता हँ--करेन्सी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती । 

अर्थ-सदस्य ने परिषद्‌ में यह स्वीकार किया कि रुपए की काफी 
तंगी हो रही थी, पर इसके इलाज के बारे में उन्होंने इतना ही कहा कि 
सरकार इस बात की भरपूर चेष्टा करेगी कि स्टलिग के बदले यहां लोगों 
को करेन्सी दी जाय । साथ ही उन्होंने कहा कि:-- 

”क्रोई भी कारंवाई करने से पहले इस बात का ध्यानपूर्वक विचार 
करना होगा कि १६ पेंस सोना या इससे भी ऊंची दूसरी दर भारतवासियों 
के हक,में अच्छी होगी। यह विचार करते समय उन लोगों के हित को 
खास तौर से याद रखना होगा, जो कर या टेक्स देते हे और जो माल के 
खरीदार और काम मे लाने वाले हें ।” 

इन शब्दों से ही स्पष्ट हो गया कि सरकार की असली नीयत क्‍या 
थी । उस समय रुपए की कीमत स्टलिंग में १८ पेंस थी । सरकार चाहती 
थी कि जब इंग्लेड में स्टलिंग और सोना दोनों मे फिर एकता हो जाय 
श्रौर वहां सोने का मान या स्टेण्डर्ड फिर स्थापित हो जाय तब रुपए की 
एक्सचेंज-दर भी बराबर के लिए १८ पेंस सोना हो चले । भारत-सचिव , 
इतने से ही सन्तुष्ट नहीं थे। वह १८ पेंस (सोना) से भी ऊंची दर के 
इच्छुक थे । पर भारत-सरकार को वस्तुस्थिति का जैसा ज्ञान था वेसा 
उनको नहीं । सरकार जानती थी कि अगर इससे भी ऊंची दर के लिए 
प्रयत्न किया गया तो यहां ऐसी भयंकर स्थिति पैदा हो जायगी जिसे 
संभालना संभवत: उसके लिए श्रसंभव हो जायगा । ,८ अ्रक्तूबर १६२४ 
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को उसने भारत-सचिव को तार दिया-- 

“ग्रब आम तौर से लोग यह समभने लगे हे कि बाजार में रुपए को 
जो तंगी हैँ वह सरकार के करेन्सी का संकोच करने या उसके विस्तार 
को रोक देने का फल है ।” 

उसी तार में यह भी कहा गया था कि “अगर हम पेच जड़ते ही 
गए और रुपए की तंगी बढ़ती ही गई तो अधिक संकट उपस्थित होने 
का बड़ा खतरा हें ।” 

किर भी भारत-सचिव की राय न बदली--वह यही चाहते रहे कि 
एक्सचेंज की ऊपरी हद न बांधी जाय । हां, वह इतना करने को राजी 
हुए कि किसी एक हफ्ते में 2 पेनी से ग्रधिक एक्सचेंज को न उठने दिया 
जाय । 

११ अक्तूबर को भारत-सरकार ने फिर तार दिया--: 

“भारत के हित को, और भविष्य में अपनी भ्राथिक जिम्मेवारी को, 
देखते हुए हम समभते हैँ कि १८ पेस की ऊंची दर मुनासिब न होगी । 

उसने जिस नीति का समर्थन किया वह उसीके शब्दों में यह थी:-- 

 “ग्पने मन में हम यह निश्चित कर लें कि रुपए की एक्सचेंज-दर 
१८ पेंस स्टलिंग की जायगी, श्रौर तब तक कुछ न करें जब तक स्टलिग 
श्र सोना इन दोनों का मूल्य एक नहीं हो जाता । 

उस समय सारे विषय पर एक नए करेनन्‍्सी कमीशन द्वारा विचार 
होने जा रहा था। रेट के सम्बन्ध में केवल विचार का अ्रभि नय होनेवाला 
था, वर्योंकि विचार तो सरकार पहले ही कर चुकी थी, और होना वही 
था जो उसे मंजूर था। भारत-सचिव तो और भी ऊंची दर चाहके थे, 
इसलिए भारत-सरकार की नीति के सम्बन्ध में उन्होंने उसे व्यंग-पुर्वेक 
लिखा कि जिस समय कमीशन अपनी कारंवाई शुरू करनेवाला था उसी 
समय उसको यह जता देना कि इस विषय का निर्णय हो चुका था, और 
कुछ हो या न हो, शिष्टाचार नहीं था । 

कमीशन की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार ने अपना इरादा जनवरी 
१९२५ में जाहिर किया। उस समय रुपए की दर १८ पेंस (सोना) के 
झास-पास पहुंच चुकी थी । ग्रेट ब्रिटेन में मई १६२४ में सोने के मान या' 
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स्टेण्डडं की फिर से स्थापना हुई । २५ अगस्त को हिल्टन यंग की भप्रध्यक्षता 
में कमीशन की नियुक्ति हुई । 

इस कमीशन के चार मेम्बर भारतवासी थे--सर पुरुषोत्त मदास 
ठाकुरदास, सर राजेन्द्रनाथ मुकर्जी, सर मानिकजी दादाभाई और भ्रध्या- 
पक जहांगीर कुबेर जी कोयाजी । इनमें सर पुरुषोत्त मदास को छोड़ भ्रौर 
किसीके सम्बन्ध में जनताको यह विश्वांस नही था कि वह विचार-स्वातन्त्र्य 
का परिचय दे सकेंगे या सरकार की इच्छा के विरुद्ध जा सकेगे । कमीदन 
की दूसरी विशेषता यह कही जा सकती हें कि जहां पहले की कमीशन- 
कमेटियों ने इस विषय के अनुसन्धान के लिए भारतवर्ष में श्राने की और 
गवाहियां लेने की कोई आवश्यकता नही समभी थो वहां इस कमीशन ने 
इस देश में भी गवाहियां ली और ग्रनुसन्धान किया । कमीशन ने प्राय: 
एक वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट दाखिल की । सर पुरुषोत्तमदास ने बहुमत 
के विरुद्ध अपना अलग नोट या वक्तव्य दिया । रुपए की दर जून १६२५ 
में ही १८ पेंस (८.४७५१ ग्रेन )सोनां हो गई थी और कमीशन की रिपोर्ट 
निकलने तक यह दर प्रायः एक साल अपनी जगह कायम रह चुकी थी । 

अ्प्रेल १९२६ में एक्सचेंज कुछ कमजोरी दिखाने लगा। सरकार 
ने करेन्‍्सी में श्राठ करोड़ की कमी कर दी और 2१७॥ पेंस की दर से 
उलटी हुण्डी बेचने को तंयार हो गई । १९२२ मे तत्कालीन ग्रर्थ-सदस्य 
के द्वारा सरकार वचन दे चुको थी कि जब कभी फिर उलटी हुण्डी बेचने 
की नोबत आवेगी तब सरकार परिषद्‌ की सम्मति लिए बिना कोई कारंबवाई_ 
न करेगी। पर १९२६ में बिना परिषद्‌ से पूछताछ किए ही वह उलटी 
हुण्डी बेचने को तेयार हो गई । 

बहुमत ने एक्सचेज के सम्बन्ध में वही राय दी जिसकी उससे आ्राशा 
की जा सकती थी--यह कि एक्सचेंज को १८ पेंस पर टिका दिया जाय। 
' उसकी खास दलील यह थी कि इस दर को कायम हुए इतना समय हो 
चका--देश में चीजों के दाम और मजरी का इससे बहुत कुछ मिलान 
हो चुका हें--अब इसको हटाकर दूसरी दर कायम करने से बड़ी गड़बड़ी 
होगी । पाठकों को याद होगा कि फौलर कमेटी ने १६ पेंस के पक्ष में भी 
'ऐसी ही बातें कही थीं। १६ पेंस की तरह १४८ पेंस भी कृत्रिम ढंग से 
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पैदा किया गया और कुछ महीनों के लिए टिकाया गया। फिर एक 
करेन्सी कमीशन ने आकर यह कहा कि जो चीज जमी हुई हैं उसे उखाड़ने 
की सलाह हम दे ही कंसे सकते हें ! 

मिलान वाली दलील यह है कि एक्सचेज उठने से दाम गिरते हैं, 
मजूरी सस्ती हो जाती है--श्रौर किसान-जसे उत्पादक को जहां अपना 
'गलला बेचने पर कम रुपया मिलता हैँ वहां साथ ही और चीजें सस्ती 
होने के कारण उसका खर्च भी कम पड़ता हं---इसलिए वह अन्त में न 
न में रहता हैँ, न घाटे में । एक्सचेंज की घटाबढ़ी थोड़े समय के लिए 
किसी को लाभ पहुंचा सकती हे, और किसी को हानि । पर अन्त में सब 
चीजों का उससे मिलान हो जाता हैँ श्रोर यह मिलान हो जाने पर हानि- 
लाभ का प्रइन ही जाता रहता है । लेना-दना समाप्त हो गया, किसी की 
स्थिति में कोई अन्तर नही पड़ा । 

बात ठीक-सी जंचती है, पर इस सम्बन्ध में कई प्रइन किए जा सकते 
है । क्या गल्‍ले का दाम गिरने के साथ सरकार ने या जमींदारों ने किसानों 
से कम लगान लेना शुरू कर दिया था ? क्या महाजन इस बात पर राजी 
हो गए थे कि ब्याज में कमी कर देंगे ? क्‍या मज्रों ने सचमुच खुशी-खशी 
' ग्रपनी मजूरी में कटौती मंजूर कर ली थी, ओर क्या रेल-भाड़ा अब दाम 
गिरने से घटा दिया गया था ? अगर नही, तो कैसे कहा जा सकता था 
कि मिलान हो चुका था ? भारतवर्ष का भीतरी व्यापार उसके विदेशी 
व्यापार से कई गुना बड़ा हैं। इस भीतरी व्यापार की सेकड़ों चीजें ऐसी 
हैं जो कभी एक्सचेज या इम्पोर्ट की लिस्ट पर नही चढ़तीं श्रौर जिन पर 
एवसचेज का असर पड़ता ही नहीं, और पड़ता भी हूँ तो बहुत कम या 
बहुत समय बाद । चावल, गेहूं, कपास या पाट के दाम पर तो एक्सचेंज 
का अ्रसर फौरन पड़ गया और किसान को कम पंसे मिलने लगे । पर 
उसका बोक प्राय: ज्यों-का-त्यों बना रहा। मिलान उसके लिए सार्थक 
न हो सका । उसे लगान वही देना पड़ता हैँ, महाजन को ब्याज वही देना 
पड़ता हैँ, खेत में काम करने वालों को मजूरी वही देनी पड़ती हे। कितनी 
ही चीजों के, जो उसके काम आनेवाली हैं, उसे प्राय: दाम भी वही देने 
पड़ते हे जो पहले देने पड़ते थे। अगर कहा जाय कि इम्पोर्ट की चीजें 
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सस्ती हो गई तो इसका जवाब यह हैं कि किसान आखिर इन पर खर्च 
हां कितना करता हूँ ? 

सर पुरुषोत्त मदास ने अपने वक्‍तव्य में इस विषय की विस्तत आलो- 
चना की और दिखाया कि १५ पंस दर के कारण दामों में या मजरी में 
जितनी कमी होनी चाहिए थी, नही हुई थी; इसलिए मिलानवाली दलील 
थोथी थो । उधर पुरानी दर १६ पस को फिर से कायम करने के पक्ष 
में बहुत कुछ कहा जा सकता था। वह प्राय: २० वर्ष तक इस देश में 
मूल्य का मान रह चुकी थी। अभी तक यह साबित नही हुआ था कि 
वह दर कायम नही रखी जा सकती । महासमर के समय की परिस्थिति 
भ्रसाधारण थी । और देशों को भी उस समय मुद्रा-सम्बन्धी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा था। वंबिग्टन स्मिथ कमेटी की नियुक्ति ऐसे 
समय में हुई थी जब कि स्थिति श्रस्वाभाविकता और क्ृत्रि मता से परि- 
पूर्ण थी । सरकार भी उसकी बात मानकर ऐसे समय में कार्रवाई करने 
चली जब कि और किसी देश की ओझोर से अपनी मुद्रा-सम्बन्धी समस्या 
को हल करने का कोई प्रयत्न नही हुआ था। भ्रगर दर २४ पेस न की 
जाती, और १६ पेंस रहने दी जाती, तो न तो इतनी हेरानी-परेशाना 
उठानी पड़ती, न इतना नुकसान होता । दर इससे नीचे गिरती भी तो 
बहुत कम समय के लिए । पर जो हुआ्ना, हुआ-श्रब भी सरकार को चाहिए 
कि १६१६-२० की भयंकर भूल के दुष्परिणाम से देश को बचावे श्रोर 
१६ येस दर को फिर से कायम कर दे | 

सर पुरुषोत्तमदास ने श्रपने वक्तव्य में इस प्रश्न के भ्रौर पहलशों पर 
भी विचार किया और प्रमाणित कर दिया कि प्रत्येक दृष्टि से पुराना 
चावल ही हमारे लिए पथ्य हो सकता था । 

कमीशन की दूसरी सिफारिश यह थीं:--- 

(१) चलण में नोट ओर रुपए रहें और सरकार इनके बदले सोना 
देने को बाध्य हो, पर वह सोना इस रूप में हो कि उसका मुद्रा की तरह 
उपयोग न हो सके । 

(२) करेन्‍्मी-सम्बन्धी सारी व्यवस्था एक बड़ी बेंक के हवाले कर 
दी जाय जिसका नाम रिजवं बेंक हो । 
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(३) सॉवरेन श्रबव सिक्का न रहे और उसे लेने-देने को कोई बाध्य 
नेहो। * 
(४) कागज के नोटों के बदले जो रुप6 देने की व्यवस्था हे वह 
धीरे-धीरे उठा दी जाय । जो पुराने नोट चलण में हें उनके लिए तो यह 
व्यवस्था रहे, पर नए नोटों के लिए न रहे । पर काननन ऐसी व्यवस्था 
न होते हुए भी व्यवहार मे नोटों के बदले रुपए दिए जांय । एक रुपए 
के नोट फिर से जारी किए जांय । करेन्सी-विभाग को अधिकार हो कि 
वह एक रुपए के नोटों को छोड़ बाकी नोटों के बदले या तो कम कीमत 
के दूसरे नोट दे सके या- अगर वह चाहे तो--रुपए । 

(५) रुपया लेने-देने को लोग बाध्य बने रहे पर नए रुपए तब तक 
न ढाले जायें जब तक चलण म उनका परिमाण काफी कम न हो जाय । 

(६) पेपर करेन्सी और गोल्ड स्टेण्डड रिजव॑ मिला दिए जांय, और. 
उस संयुक्त रिजवं में सोना, चांदी या सिक्‍्यूरिटीज का परिमाण क्‍या हो, 
यह कानन-द्वारा निश्चित कर दिया जाय । 

(७) हुंडियों और चेकों पर जो स्टाम्प-ड्यूटी है वह उठा दी जाय । 

सोने के जिस मान या स्टेण्ड्ड की कमीशन ने सिफारिश की थी 
उसमे सिक्‍कों का कोई स्थान नहीं था । कमीशन की राय सोने के सिक्‍कों 
के चलण के खिलाफ थी; इसलिए उसने सिफारिश की थी कि करेन्‍्सी- 
विभाग सोना लेने-दने को बाध्य तो हो पर वह सोना सिक्‍मकों के रूप में 
न होकर सिल या पासे के रूप में हो, और ४६९० ऑआंस से कम लेने-देने 
का किसी को अधिकार न हो । कमीशन ने इस स्टेण्डड को गोल्ड बुलियन 
स्टेण्डडं-अ्र्थात्‌ सोने का धात्वात्मक मान बताया । जो गोल्ड एक्सचेंज 
स्टेण्डड फौलर-कमेटी की सिफारिश को ठुकरा कर यहां स्थापित किया 
जा चुका था उसे कायम रखने की कमीशन ने सलाह नहीं दी। उसने 
इसका एक दोष तो यह बताया कि एसी म॒द्रा-प्रणाली में रुपयों का चलण 
भ्रनिवायं था और चांदी में एक हद से ज्यादा तेजी आते ही रुपए गायब 
हो सकते थे | वेसी हालत में इलाज यही हो सकता था कि कम कीमत 
के नोट निकाले जांय--या “निकल' के सिक्के जारी किए जांय, या रुपए 
में चांदी की मात्रा घटा दी जाय | पर कमीशन की राय में इस प्रणाली 
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का खास दोष यह था कि यह सरल न होकर जटिल थी---इसे समभना 
सबके लिए आसान नहीं था--लोगों को अपने इस प्रश्न का कोई संतोष« 
जनक उत्तर न मिल सकता था कि नोट या रुपए के पीछे पुश्ती करने- 
वोली और उसकी कीमत ठहरानवाली आखिर कौन सी चीज है ? इस 
पर जनता का जैसा विश्वास होना चाहिए, नहीं था; और बहुत से लोगों 
का यह खयाल (गलत ही सही) था कि इसमें ऐसी कारसाजी के लिए 
बहुत गुंजाइश थी जिससे भारत का अनिष्ट हो सकता था। कमीशन ने 
जिस स्टेडड की सिफारिश की उसके विषय में सर पुरुषोत्तमदास का 
कहना था कि अगर सोना भारतवर्ष मे आने से रोका न जाय या उसके 
मार्ग में बिना व्यवस्थापिका परिषद्‌ की स्वीकृति के, किसी प्रकार की 
बाधा न डाली जाय, तो में भी सोने के इस थधात्वात्मक मान या स्टेंडर्ड 
के पक्ष में हूं । 

कमीशन ने रिजवे बेक की स्थापना की जो सिफारिश की थी उसके 
विषय में सर पुरुषोत्त मदास का मत था कि इम्पीरियल बेंक को ही ऐसी 
संस्था का रूप दे दिया जाय और कोई नई सस्था खड़ी न की जाय । 

कमीशन की सिफारशों में जो रुपए की एक्सचेंज दर से सम्बन्ध 
रखती थी वह लोगों को विशेष आपत्तिजनक जंची और उसके विरुद्ध 
एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा हो गया । यह आंदोलन अभूतपूर्व था, 
क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी सिफारिश या सरकारी कारंवाई का ऐसा 
संगणित विराध देखने में नही आया था। बात यह थी कि श्८ष्९्रया 
१८६८ की गपेक्षा आज जनता कही ग्रधिक जाग्रत थी । १६१६-२० से 
भी यह बहुत आगे बढ़ गई थी । इसका श्रेय महात्मा गांधी को था। 
लोग इतने दिनों से बराबर यही देखते श्रा रहे थे कि सरकार को अपनी 
मुद्राःसबधो नी।त-रीति वही रखनी पड़ती थी जो इंग्लण्ड के व्यापारियों 
या पूंजीपतियों के हक में श्रच्छी थी, न कि इस देश की जनता के । इस 
नीति-रीति का उद्देश होता आया था भारतवर्ष का दोहन कर इंग्लेण्ड के 
मुंह में धारोष्ण पहुंचा देना । १६ पेस की जगह १८ पेंस एक्सचेंज करने 
की तैयारी भी इसी नीयत से थी। इससे भारतवर्ष के उत्पादकों की, 
करोड़ों किसानों की, हानि थी । लाभ था ब्रिटिश व्यवसायियों का--इस 
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देश में ब्रिटिश माल मंगानेवालों का, यहा के ब्रिटिश कमंचारियों का । 

सरकार ने निश्चय किया कि व्यवस्थापिका सभा-द्वारा सबसे पहले 
एक्सचेंज की नई दर पास करा ली जाय, फिर और विषयों को हाथ में 
लिया जाय । यह जानी हुई बात थो कि व्यवस्थापिका सभा में जनता के 
प्रतिनिधियों की ओर से इस प्रस्ताव का घोर-से-घोर विरोध होगा । 
इसलिए सरकार ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा कर १८ पँेंस को पास 
कराने की तैयारी शुरू कर दी । 

२७ और २८ मार्च १६२७ को परिषद्‌ में इस विषय पर वाद-विवाद 
हुआ । प्रथं-सदस्य सर बेसिल ब्लेकेट ने इसका श्रीगणेश करते हुए उन 
परिणामों का एक बड़ा ही भयंकर चित्र खीचा, जो १८ की जगह १६ 
पेंस के ग्रहण से उपस्थित होनेवाले थे । उनके कहने का सारांश यह था 
कि अभ्रगर एक्सचेज की दर १६ पेंस कर दी जायगी तो दाम चढ़ेंगे, और 
दाम चढ़ने से चारों श्रोर बड़ी अशांति पैदा हो जायगी । मजूरों के तथा 
ऐसे लोगों के हक मे, जिनकी आमदनी बंधी या निश्चित है, इस प्रकार 
की महंगी बहुत ही बुरी चीज होगी । 

वास्तव में दाम बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि जैसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है, १८ पेंस के कारण दाम या मजूरी ग्रभी यथेष्ट 
परिमाण में गिरी नहीं थी । ग्रगर रेट उस समय १६ पेंस कर दी जाती 
तो अवस्था में विशेषश्रनन्तर पड़ने का कोई कारण नहीं था। गिरने के 
बजाय दाम जहां थे,प्राय: वहीं बने रहते । उठने की बात तो विभीषिका- 
मात्र थी, जिसका उहश था कुछ लोगों को डर दिखा कर उनकी सहा- 
नुभूति प्राप्त कर लेना । सर पुरुषोत्तमदास ने इस दलील का जवाब देते 
हुए अपने वक्तव्य में बहुत ही ठीक लिखा था कि:--- 

“हमारे साथियों ने जो दलील पेश की हैं उसमें देखने की बात तो 
भ्राखिर यही हूँ कि जो चीजें यहां पंदा या सर्फ॑ होती हैँ उनके दामों में 
१६ पेंस दर के कारण कितनी वृद्धि होगी | हमारे साथियों का कहना हैं 
कि दामों का मिलान १८ पेंस की दर से बहुत कुछ हो चुका हँ--श्रर्थात्‌ 
दाम उस हद तक गिर चुके हैं, इसलिए ग्रगर दर १६ पेंस कर दी गई 
तो दामों में पूरे १२॥ प्रतिशत की वृद्धि होगी । पर में इसे नहीं मानता।. 
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में यह दिखा चुका हुं कि दामों का मिलान ग्रभी बहुत कुछ होना बाकी 
हैं, बल्कि यह कहा जा सकता हूँ कि जो होना चाहिए उसका अ्रधिकांश 
अभी नहीं हुआ है--श्रर्थात्‌ दाम अभी गिरे नहीं, गिरनेवाले हें। ऐसी 
हालत में अगर दर १६ पेंस कर दी गई तो आधिक स्थिति में जो उलट- 
फेर होगा वह बहुत ही तुच्छ या नगण्य होगा और उससे हानि भी होगी 
तो बहुत ही कम लोगों की । पर अगर दर १७ पेंस हुई तो घोर आथिक 
विपय्यंय हुए बिना न रहेगा । उस विपय्यंय का अ्रभी आरम्भ ही हुआ है, 
उसके ब्रे-से-बरे फल तो फलने ही को हें ।” 

परिषद्‌ में उस समय लोक-पक्ष तीन दलों या पार्टियों में विभकत था।' 
एक तो स्वराज्य पार्टी थी, जिसके नेता पंडित मोतीलाल नेहरू थे; दूसरी 
नशनलिस्ट पार्टी, जिसके नेता पं० मदनमोहन मालवीय थे; और तीसरी 
इंडिपेण्डेट (स्वतंत्र ) पार्टी, जिसके नेता मि० जिन्ना थे। १८ पेंस की दर 
का सभी ने विरोध किया । लोक-पक्ष की ओर से पहला भाषण पं० मदन- 
मोहन मालवीय का हुआ । वह इस विषय के इतिहास से पूरी तरह भ्रभिज्ञ 
थे और १८६३ से ही देखते श्रा रहे थे कि सरकार की करेन्सी और एक्स- 
चेंज-सम्बन्धी नीति इस देश के लिए कितनी अनिष्टकर थी । उन्होंने 
ग्रपने भाषण में इस दलील की धज्जियां उड़ा दीं कि १८ पैेंसवाली दर 
पूरी तरह जम चुकी थी, उसे उखाड़ने से बहुत लागों को हानि होने का 
डर था:-- 

“ग्रथं-सदस्य ने कहा हैं कि यह दर प्रायः दो साल से कायम है । 
उनका कहना हूँ कि खुदा के वास्ते अब इस दर को कोई हाथ न लगावे । 
वह इस बात की विस्मृति-सी दिखाते हें कि हम लोगों ने १६२४ में ही 
एक्सचेंज को स्थिर कर देने का आग्रह किया था । हम लोगों का प्रस्ताव 
था कि एक्सचेंज १६ पेंस कर दिया जाय--यह उन्हें स्वीकार क्‍यों न 
हुआ ? उस समय तो उन्हें इतना भी स्वीकार न हुआ कि रायल (शाही) 
कमीशन-द्वारा इस विषय पर विचार कराया जाय । बाद में उन्होंने इसे 
स्वीकार भी किया तो लोकमत का निरादर-सा करते हुए । कमीशन के 
मेम्बरों की नामावली प्रकाशित होते ही हम लोग समभ गए थे कि फंसला 
वही होने वाला है जो सरकार को मंजूर हैँ । हम लोगों को इस बात का 
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निश्चय हो गया था कि उसका निर्णय १८ पेंस के ही पक्ष में होनेवाला है ।' 

इसके बाद जो बहस हुई उसमें खास हिस्सा लेनेवाले सर पुरुषोत्त म- 
दास ठाकुरदास, श्रीयत घनश्यामदास बिड़ला, मि० जिन्ना, मि० जमना- 
दास मेहता श्रौर सर विक्टर सैसून थे--जो सब-के-सब १६ पेंस के पक्ष- 
पाती थे | दो-एक अंगरेज मेम्बरों ने भी इसी पक्ष का समर्थन किया । 
बड़ी सरगर्मी से बहस हुई श्रौर १८ पेंस के पक्ष में जो दलीलें दी गई थीं 
उनकी बड़ी छीछालेदर की गई । वोटों के लिए काफी खींचातानी रही 
और सरकार ने सचमच अपनी पूरी ताकत लगा दी | अन्त में जब वोट 
लिए गए तब सरकार के पक्ष में आए ६८ और विपक्ष में ६५--श्रर्थात 
तीन वोटों से सरकार की जीत रही, और १८ पेंस कायम रह गया । 

जो विधान पास हुआ उसके द्वारा व्यवस्था यह हुई कि सरकार को 
कोई जितना सोना चाहे २१८) १० तोले के हिसाब से बेच सकता था। 
सोने को बम्बई टकसाल में पहुंचाना पड़ता और कोई भी पासा ४० 
तोले से कम का न हो सकता था । नोटों या रुपयों के बदले सरकार उसी 
दर से बम्बई में सोना--या वह चाहती तो लन्दन में स्टलिग--दे सकती 
थी । १,०६५ तोले से कम सोना न मिल सकता था। स्टलिग द्रवेने के 
लिए सरकार की ओर से १७६६ पेंस की दर म॒करंर हुई--बम्बई से 
लन्दन सोना भेजन में जो खर्च पड़ता उसे १८ पेंस से काटकर । सॉवरेन 
लेने-देने को कोई बाध्य न रहा, पर सरकार २१५) १० तोला के हिसाब 
से (अर्थात्‌ १३।-४ फी सॉवरेन) उन्हें लेने तो बाध्य कर दी गई । 

सरकार ने अपनी जीत की बड़ी खशियां मनाई। पर १६ पेंस के 
पक्ष में पड़नेवाले वोट प्रजा-द्वारा निर्वाचित मेम्बरों के थे, और १८ पेंस 
'के पक्ष में पड़नेवाले प्राय: सारे वोट ऐसे मेम्बरों के थे जो सरकार द्वारा 
मनोनीत होकर परिषद्‌ में आए थे। अगर परिषद में सिर्फ प्रजा के 
प्रतिनिधि होते तो दर १६ पेंस ही होती । इसलिए सरकार की जीत 
जीत नहीं, हार थी 

सरकार की ओर से प्रजापक्ष को हराने के लिए कसी चालें चली गई 
थीं इस पर पं० मोतोलाल नेहरू ने वहीं परिषद्‌ में कुछ प्रकाश डाला 
था :-- 
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“वोटों के लिए दोनों ओर से जो कंन्वेसिंग हुई हैँ उसके सम्बन्ध में 
बहुत कुछ कहा गया है । में यह नहीं कहता कि कैन्वेसिंग होनी ही नहीं 
चाहिए, पर इतना में जरूर कहूंगा कि कंन्वेसिंग दो प्रकार की हो सकती 
हें--जायज तरीकेवाली, और नाजायज तरीकेवाली । किस प्रकार की 
कैन्वेसिंग हुई है इस सम्बन्ध में यहां एक घटना का उल्लेख कर देना 
चाहता हुं । कांग्रेस की ओर से मि० रफी अहमद किदवाई शअसिस्टेण्ट 
हिवप नियुक्‍त हे । एक रोज उन्हें अपने किसी रिश्तेदार का भेजा हुश्रा 
तार मिला कि खबर मिली हैँ कि आपके वालिद सख्त बीमार हैं। में 
लखीमपुर जा रहा हूं। आप भी वहां पहली ट्रेन से पहुंचिए--सरदार 
हुसेन ।” तार मिलते ही मि० रफी अहमद ने अपने वालिद को तार दिया 
ओर दर्याफ्त किया कि आपकी तबीयत कंसी हैं ? वहां से जवाब आया 
कि “बिलकुल ठीक हैँ | यह तार क्‍यों ?” मि० सरदार हुसन मि० रफी 
अहमद के रिश्तेदार जरूर हे, पर वह उस तार के विषय में कुछ भी 
नहीं जानते जो उनकी ओर से भेजा गया था। मेरे लिए न तो यह 
संभव हैं, भर न आसान कि में भेजनेवाले का पता लगा सक्‌ , पर यह 
बताने की आवश्यकता नहीं कि वह तार किस दल की ओर से भेजा गया 
था। में आशा करता हूं कि ऐसे तरीकों से होनेवाली जीत कोई श्रभि- 
मान का वस्तु नहीं समझी जायगी ।” 

परिषद्‌ में ही दूसरे मेंबर ने इससे भी नाजायज कारंवाई का जिक्र 
करते हुए कहा था कि-“जो-जो तरीके काम में लाए गए थे उन्त सबपर 
प्रकाश पड़े तो सभ्य संसार चकित और स्तम्भित हुए बिना न रहेगा ।” 


ही 


इतिहास की पुनरावृत्ति 


रेट कायम कर देना एक बात है, उसे टिकाना और । इस देश भ 
जब से स्वयंसिद्ध मुद्रा नाम की कोई चीज नहीं रही और करेन्‍सी की 
मिकदार सरकार की मर्जी पर रह गई, तब से--जंसा कि पहले कहा जा 
चुका हँ--सरकार के लिए कोई भी दर कायम करना और उसे टिकाना 
सम्भव हो गया । पर यह सिद्धान्त की बात है । व्यवहार में सरकार की 
दक्ति और उसके साधन परिमित हे, इसलिए सब कुछ उसीकी मर्जी से 
नहीं हो सकता । पहले-पहल जब उसने १६ पेस की दर चलानी चाही थी 
तब उसे इसके लिए कई साल ठहरना पड़ा था । करेन्‍्सी की मात्रा कम 
करते-क रते वह सफलता के पास पहुंची थी । फिर जब वह उसी दर को बरा- 
बर करने के लिए २ शिलिग करने चली तब उसे इस देश के करोडों रुपए 
लूटा देने पर भी कामयाबी नहीं हुई और भ्रन्त में उसे यह प्रयास छोड़ 
देना पड़ा । श्रब दर १८ पेंस कायम कर दी गई, पर इसका यह ग्रथ नहीं 
कि विधान बनते ही इस दर में आप-ही-ग्राप स्थायित्व आ गया । जब 
आधिक स्थिति इसके श्रनुकल नहीं थी--अश्रर्थात्‌ जब रुपए की अ्रसली 
कीमत बाजार में १६ पेंस के लगभग थी तब उसके बदले १८ पेंस आसानी 
से केसे मिल सकता था ? हां, उसी पुराने अस्त्र का फिर उपयोग करके- 
करेन्सी का संकोच करके--सरकार ऐसी स्थिति ग्रवश्य पैदा कर सकती 
थी कि बाजार को रुपए की नई कीमत स्वीकार करनी पड़े। और इस 
अध्याय में हम देखेंगे कि उसने सचमुच यही किया। १८ पेंस दर को 
टिकाने के लिए सरकार ने फिर उन्हीं कृत्रिम उपायों का अ्रवलम्बन किया 
और जहां तक करेन्‍्सी का सम्बन्ध हैँ, देश को भूखों मार कर उसके रुपए 
की नई कीमत मंजूर करा ली । जो कुछ हुआ वह, श्रौर ही पमाने पर 
सही, इस देश में पहले भी हो चुका या । 

नई दर के विरोधियों ने सरकार को काफी चेतावनी दें दो थी कि 


इतिहास की पुनरावत्ति १६१ 


इसके परिणाम भयंकर होनेवाले थे | देश की दृष्टि से यह बहुत भ्रच्छा 
होता, अगर वे सच्चे भविष्यवक्ता न निकलते श्रौर नई दर से इतना 
प्रनर्थ न होता | पर उसके भाग्य में कुछ श्रौर ही बदा था, इस कारण 
नई दर का आधिपत्य आसानी से स्थापित न हो सकाओर भारतवासियों 
को इसकी वेदी पर अपने हित का काफी बलिदान करना पड़ा । विरो- 
धियों की भविष्यवाणी सच्ची साबित हुई,और यह दर भश्रत्यन्त हानिकर । 
१६२८ को छोड़ प्राय: हर साल एक्सचेज की कमजोरी बनी रही और 
इसमें बल लाने के लिए सरकार ने हमारा क्या-क्या अनिष्ट नहीं किया ? 
हमारा जो धन सोने के रूप में संचित था वह उड़ा दिया गया--हमारे 
ऊपर जो कर्ज का बोझ था वह और भी भारी कर दिया गया--हमारे 
एक्सपोर्ट व्यवसाय और हमारे उद्योग-धन्धों को प्रवल आघात पहुंचाया 
गया और हमारे करोड़ों किसानों की दशा और भी दीन-हीन कर दी गई। 

दर की कमजोरी साल-ब-साल बनी रहने के कारण सरकार के लिए 
भारत-सचिव की मागः पूरी करना, हुंडियों के जरिए उनके पास पए 
भेजना असम्भव-सा हो गया; क्योंकि जिस हद तक स्टलिग की माग बढ़ती 
उस हद तक रुपए की कीमत गिरती---ग्रर्थात्‌ एक्सचेंज-दर और भी नीचे 
ग्रा-जातो । इसलिए बाजार में न जाकर या तो सरकार ने भारत-सचिव 
को करेन्सी रिजर्व से रुपया उठा लेने दिया, या भारत-सखिव ने 'उसकी 
ओर से लन्दन में कर्ज ले-लेकर ग्रपना काम चलाया। भारत-सचिव के 
पास कब कितना भेजने की बात थी और कितना बाजार की मार्फत भेजा 
जा सका, यह नीचे के अंकों से जाहिर होगा:-- 

: पहले तो भारत-सचिव लन्दन में भारत-सरकार के नाम हुण्डियां 
बेचा करते--अर्थात्‌ स्टलिंग लेकर भारत-सरकार से रुपए दिला देते । 
पर १९२३-२४ से इस प्रणाली में परिवर्तन होने लगा और कुछ समय 
बाद भारत-सचिव-द्धारा इन हुण्डियों की बिक्री बिलकुल बन्द हो गई। 
अब भारत-सरकार यहीं टेण्डर मंगाती और यहां रुपए देकर लन्दन में 
स्टलिंग खरीद लेती । 
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लाख पौंड स्टलिंग 
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पिछले दोनों साल हालत बडी ही नाजुक रही । १६३०-३१ में कुल 
५,२३९६५,००० पौड स्टलिग खरीदा जा सका। प्रायः ५७ लाख पौंड 
सस्‍्टलिग सरकार को बचना भी पड़ा । १६ नवम्बर १६३० को सरकार 
के पास स्टलिंग बेचनेवालों की ओर से कोई टेण्डर आया ही नही,जिसका 
नतीजा यह हुआ कि कुछ समय के लिए सरकार बाजार से ही हट गई। 
१६३१-३२ मे एक्सचेज की कमजोरी इतनी बनी रही कि सरकार कुछ 
भी स्टलिंग न खरीद सकी । उसके रुपए को दबाकर बेठ जाने पर भी 
रुपए की कीमत जंसी-की-तंसी ही रही । 

जब उलटी हुण्डियां बेची गई थीं तब भारतवर्ष के सचित सुवर्ण 
तथा स्टलिंग धन को लुटा देने में सरकार को तनिक भी सकोच नही हुआ 
था। ३१ मार्च १६१६ को जितने नोट चलण में थे उनके सेकडे ६५.६ 
भाग की पुश्ती रिजवं में ऐसे सुवर्ण तथा सस्‍्टलिग धन-द्वारा होती थी । 
एक साल बाद यह परिणाम घट कर १६.६ रह गया था-क्योंकि पहले 
जहा प्राय: ११५ करोड़ ( १६ पेस के रेट से ) था वहां शभ्रब॒ कुल ३२ 
करोड़ (२४ पेंस की दर से) रह गया था। उलटी हुण्डियों की बिक्री के 
ग्ारम्भ और अन्त के बीच प्रायः ७७ करोड़ का सोना और स्टलिंग हवा 
हो गया । इसके बाद जो समय आया उसमें फिर कुछ संचय हुआ और 
३१ मार्च १६२६ को नोटों का सेकड़े २६.५ भाग रिजवं में सोने-स्टलिंग 
के रूप में था। यह रकम थी प्रायः ५१ करोड़ (२४ पेंस की रेट से ) 
अर्थात्‌ प्राय: २२ करोड़ (१८ पेंस की रेट से प्रायः ३० करोड़) सोना 
और प्राय: २९ करोड़ (१६८ पेंस की रेट से प्राय: ३८।॥ करोड़ ) स्टलिंग । 
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नई दर का दौरदौरा शुरू होने पर यह धन भी धीरे-धीरे जाता रहा । 
२२ जन १९३१ को समाप्त होनेवाले सप्ताह में स्‍्टलिंग तो सब-का-सब 
गायब हो चुका था और सोना कुल १८ करोड़ रह गया था । जब करेंसी 
रिजवं से स्टलिंग सिक्‍्यूरिटीज जाती रहीं तब भारत-सचिव गोल्ड स्टेण्डड्ड 
रिजवे से सोना ले-लेकर काम बलाने लगे । लन्दन में इस रिजवं से जो 
सोना उठाया जाता उसके महें रिजव की भारतीय शाखा में रुपए दाखिल 
कर दिए जाते । 

उधर सोने और स्टलिंग का--झ्और अब दोनों समान थे--यह हाल 
रहा, इधर सरकार ने रुपए गलाकर बाजार में चांदी बेचनी शुरू कर 
दी । हिल्टन यंग कमीशन ने यह सिफारिश जरूर की थी कि करेन्‍्सी 
रिजवे में चांदी इतनी ज्यादा नहीं रहनी चाहिए-- उसका परिमाण घटा 
देना चाहिए---पर उस कमीशन की ख्वाहिश तो यह थी कि चांदी की जगह 
रिजर्व में सोना रखा जाय । सरकार ने रुपए गला. गला कर बाजार में 
चांदी तो बेच दी, पर रिक्त स्थान की पूति सोने से नहीं की । चांदी की 
बिक्री १९२७ में ही शुरू हुई थी । तब से १९३०-३१ के श्रन्त तक १० 
करोड़ ऑंस से ज्यादा चांदी सरकार-द्वारा बेची जा चुकी थी । चांदी का 
दाम यों ही गिर रहा था । इस बिक्री से बाजार और भी मनन्‍्दा रहने 
लगा। उधर सरकार को रिजव के रुपए गजाकर बेचने से करोड़ों का 
घाटा रहा, और सब से दुःख की बात यह हुई कि चांदी की जगह सोना 
नहीं रखा गया। 

रिजवे का सोना और चांदी इस प्रकार उड़ाकर या तो नोटों का 
चलण ही घटा दिया गया या जहां रुपए थ वहां कोरा कागज रख दिया 
गया । भारतीय वाणिज्य-व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करनेवाली महासभा 
(जिसको प्राय: फेडरेशन कहते हें) सरकार की इस नीति का बार-बार 
विरोध करता गई । उसका कहना था--औशऔर बहुत ठीक कहना था-- 
कि सोने का परिमाण घटते-घटते बेहद कम हो चला था, और श्रगर यही 
क्रम रहा तो नोटों की पुश्ती नाम की कोई चीज ही न रह जायगी । १४ 
फरवरी १६३० को फेंडरेशन के प्रस्ताव के उत्त र में तत्कालीन अथे-सदस्य 
सर जॉज शुस्टर ने कहा कि “परिस्थिति इतनी खराब नहीं कही जा 
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सकती, क्योंकि हमारे पास जनवरी के भ्रन्त मे प्रायः ८८ करोड़ का सोना 
या सोने की सिक्यूरिटीज थी । चलण में जितने नोट हे उनका यह प्राय: 
ग्राधा होता हूँ । बेक ग्रॉव इग्लेण्ड के पास तो सोने का परिमाण ८ जन- 
वरी को इससे कम ही था--अर्थात्‌ नोटों के सेकड़े ३६ भाग की ही 
पुश्ती सोने से होती थी । 

हमारे अ्र्थ-सदस्य ने जानबूभ कर एसी बात कही जो ग्रसत्य थी । 
जनवरी १६३० के अन्त में पेपर करेन्सी रिजवं में सोना और सोने की 
सिक्‍्यूरिटीज मिलाकर कुल प्रायः ३५ करोड़ था । इससे स्पष्ट है कि 
गोल्ड स्टेण्डड्ड रिजवं के सोने को शामिल करके ही उन्होंने सोना ८८ 
करोड़ रुपए का बताया था। पर गोल्ड स्टंण्डड रिजव॑ कागज के नोटों 
की पुदती के लिए तो था नहीं । वह तो चादी के नोटो भ्रर्थात्‌ रुपयों की 
पुषती के लिए था| भ्रसलियत यह थी कि गोल्ड स्टेण्डड रिजवं रुपयों 
की दृष्टि से ही काफी नही था । उस समय करेन्‍्सी रिजवं के रुपयों को 
छोड़ चलण में बाकी रुपए प्रायः २०० करोड थे । सोने मे इनकी कीमत 
प्राय: ५० करोड़ थी । गोल्ड स्टेण्डड रिजवं का सोना बंचने पर भी 
रुपयों की पुष्ती के लिए प्रायः १०० करोड़ की कमी थी। इस सम्बन्ध 
में यह भी ध्यान में रखने की बात हूँ कि चांदी की जो कीमत यहां ली 
गई है वह उस समय की बाजार-दर के अ्रनसार है। भ्रगर इतनी चांदी 
कभी बाजार में बिकने को श्राती तो दर और भी गिरती और उसकी 
कीमत कम हो जाती । कुछ भी हो, कागज के नोटों के प्रसंग में गोल्ड 
स्टेण्डड रिजवे के सोने की बात करना लोगों को भ्रमान्ध करने की चेष्टा- 
मात्र थी । 

भारत-सचिव को अपना काम चलाने के लिए न सिर्फ करेन्‍्सी 
रिजये के धन पर हाथ फेरना पड़ा, बल्कि उन्हें लन्दन में कर्ज भी काफी 
लेना पड़ा । मई १९२३ से १६२७ के श्रन्त तक स्टलिम में हमें कोई कर्ज 
छेना नहीं पड़ा था | पर इसके बाद तो स्थिति इतनी बिगड़ी कि सरकार 
के लिए लन्‍्दन में कर्ज लेना अनिवायं-सा हो गया । बजट में व्यवस्था न 
होते हुए भी कर्ज लेना पड़ता; या सरकार का तखमीनां कुछ होता, 
झौर श्रसलियत॒ कुछ ग्रौर ही होती । 


इ तिहास की पुनरावत्ति १६५ 


स्‍्टलिंग में कर्ज --लाख पौंड 


बजट के अनुसार भ्रसलियत 
१६२७ - १६२८ कुछ नहीं ७५ 
९९ कु ३त ९९०६ १) १०० 
१६२६ -१६३०  *२२ १०५ 
१६३०- १६३१ ६० ३१० 
११२२ ५९० 


मीमांसा-भाग के लेखक श्रीयक्त बिडला जी ने १८ पेंस दर पास 
होने से पहले, परिषद्‌ में यह ग्राशंका प्रकट की थी कि बिना लन्दन में 
इस प्रकार कर्ज लिए इस दर को टिकाना असम्भव होगा और उन्होंने 
पूछा था कि:-- 

“इस बात की क्‍या गारण्टी हो सकती है कि १८ पेंस की दर को 
ठहराने के लिए सरकार को इंग्ल॑ण्ड में बहुत बड़ा कर्ंदार मन बनना 
पड़ेगा ? श्रौर अगर उसने कर्ज लिए तो ब्याज का देनदार कौन होगा ? 
क्या स्टलिंग में जो कर्ज लिए जावेंगे उनका ब्याज चुकाने के लिए इस 
देश के कर-दाताग्नों से पसा वसूल न किया जायगा, भौर क्या इस कारण 
उनका बोभ कहीं-से-कहीं भारी न हो चलेगा । 

इस बीच में सरकार की देनदारी किस प्रकार बढ़ी यह नीचे की 
न्ञालिका से जाहिर होगा:--- 


करोड़ रुपए 
भारतवर्ष में-/- ३१ मार्च १९२४---३१ मार्च १९२७--३ १मार्च १६३१ 
कर्ज ३५८.८१ ३७४.४४ ४१७.८५ 
ट्रेजरी बिल जो लोगों ४. 
के हाथ में थे । २.१२ ४५.२८ 

पोस्ट श्राफिस सेविग्स 

बेंक की देनदारी ! बल. अल जी र 
कैश सटिफिकेट ८.४२ २६.६८ ३८.४४ 
दूसरी देनदारी ६२.८२ १२३.०८ १०६.२० 
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भारतवषे में सारी देदारी _€८६.६६ ५५३,७३ -। _._ ...६.५४.६५ 
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करोड़ रुपए 
३१ मा १९२४--३१ मार्च १६२७-३१ मार्च १६३१ 
इंग्लैण्ड प्र: 
कर्ज और दूसरी देनदारी । 
(८ पेंस की रेटसे.. |  ईई हर. ४८ ५१७.०१ 
भारतवर्ष और इंग्लैण्ड |... रा 
का मिलाकर | ६१६.०० १,००६.१६ १९,१७१.६६ 


ऊपर ट्रेजरी बिलों का जिक्र हे । १९३०-३१ में सरकार की इस 
रूप में देनदारी ५५ करोड़ से ऊपर थी । इन बिलों के द्वारा कुछ महीनों 
के लिए कर्ज लेना और इस प्रकार बाजार से रुपए को यथासम्भव खींच 
लेना श्रब सरकार की मुद्रा-नीति का एक मुख्य भाग बन गया । जुलाई 
१९२७ में सरकार ने कुछ कजें लेना चाहा, पर उसे यथेष्ट सफलता नहीं 
हुई | अगस्त में उसने ट्रेजरी बिल निकाल कर ऊंचे ब्याज पर रुपया लेना 
शुरू किया । साख गिर जाने के कारण सरकार को यह ऊंचा ब्याज देना 
पड़ता था। बेकों को डिपॉजिट के लिए जो ब्याज देना पड़ता उससे प्राय: 
१ प्रतिशत अ्रधिक सरकार को ऐसे कर्ज के लिए देना पड़ता था। पर 
एक्सचेंज-दर को टिकाने के लिए करेन्सी का संकोच करना सरकार के 
लिए इतना ग्रावदयक था कि वह इन ट्रेजरी बिलों के जरिए बाजार से 
रुपया खींचती ही गई । इधर करेन्सी का कब कितना विस्तार या संकोच 
हुआ यह नीचे की तालिका से स्पष्ट होमा । इसमें » विस्तार का 
ग्रौर--संकोच का सूचक है । 


लाख रुपए 

१ जनवरी १९२० से ३१ मां १६२१ तक “>रेप, ४८ 
१९० १३४७ २ - ३,८० 
5 - €,६० 
१६२३४- ८४ १८,१५ 
१६२४--२ ५ १,६० 
१६€२५--२६ १,०० 


१६२६--२७ « २८,७७७ 


इनल्निहास को पुनराब॒त्ति १९७ 
१९२७--२८ - ४,१० 
१९२८--२६ 26 १,६० 
१९२९-३० - २२,४१ 
१६३०--३ १ कक ३५,६४ 


इस प्रकार १ जनवरी १९२० और ३१ मार्च १६९३१ के बीच करेन्सी 
प्रायः १३३ करोड़ कम हो चली । देश की जनसंख्या और उसकी आव- 
इयकताए बढ़ रही थीं । इसलिए करेन्सी का बढ़ना भी ग्रावश्यक था । 
पर बढ़ना दरकिनार, जो करेन्सी थी उसमें भी इतनी कमी कर दी गई । 
प्रथम महासमर से पूर्व, सवेसाधारण की भूख मिटाने के लिए सरकार ने 
हर साल प्रायः २२॥ करोड़ करेन्सी दी थी। महासमर के समय उसे 
इसकी णगह हर साल प्राय: ५० करोड़ देना पड़ा था। (इस ५० करोड़ 
में सॉवरेन शामिल नही है, क्योंकि वे इस समय करेन्‍्सी का काम नहीं 
कर रहे थे ) | देश की आवश्यकताएं तो महासमर के समय से भी बढ़ 
गई थी, पर यह भो मान लिया जाय कि स्थिति वही थी जो महासमर 
से पूर्व, ता भी करेन्सी में हर साल २२॥ करोड़ रुपए की वृद्धि होनी 
चाहिए थी | इसके विपरीत हुई हर साल प्राय: १२ करोड़ रुपए की 
कमी या हास । कोई आाश्चय नही कि इस अनावृष्ठि के कारण एक भयं- 
कर दुष्काल उपस्थित हो गया--जल के ग्रभाव से जो गति पेड़-पौधों की 
होती हूं वही रुपए के अभाव से वाणिज्य-व्यापार और उद्योग-धन्धों की 
होने लगी । १८६३ श्ौर १८५९८ के बीच का इतिहास अपने-भ्राप को 
दोहराने लगा । 

ब्याज की दर यहां और देशों के मुकाबिले कितनी ऊंची थी यह 
नीचे दिखाया गया हे:--- 

दिसम्बर के श्रन्त में बंक-रेट (फी सदी) 


(१६२७) (१६२०) (१६२९) (१९३०) 
लन्दन ४३ ४२ # ३ 
न्यूयाक ३२ प्र डे २ 
एम्स्टडंम ४३ 8 ४३ ३ 
बन ३३ ३३ २३ २३ 
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कलकत्ता ७ ७ ७ ६ 
२० जून १९३१ को दरें इस प्रकार थीं:-- 
लन्दन कक शाप २१ फीसदी 
न्यूयाक डे का ११ 
एम्स्टडडंम पर कम २ ,, 
बन श अब २ 
कलकत्ता 3334 330 ६. ,, 


१६२६ में इम्पीरियल बेक के विरोध करने पर भी सरकारी आ्रादेश 
से बेंक-रेट ७ से ८ प्रतिशत कर दी गई थी । परिषद्‌ में इस विषय पर 
प्रश्न किए गए तो अर्थ-सदस्य ने कहा कि सरकार ने जो कुछ किया, 
सोच-समभ कर किया भौर उसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर' है । 

१८६३ के बाद भी सरकारी नीति ने इस देश में ऐसी ही, स्थिति 
पैदा कर दी थी । उस नीति का उद्देश था रुपए की तंगी करके उसका 
मूल्य १६ पेंस कर देना । जो तंगी इस बार पेंदा की गई थी उसका 
उद्देश था रुपए के मूल्य को (६८ पेंस पर ठहराना । फौलर कमेटी के 
सामने सरकारी नीति के समर्थकों ने कहा था कि इधर एक्सचेंज में स्थिरता 
का श्रभाव रहा है, इसलिए विलायतवालों ने श्रपनी बहुत कुछ रकम यहां 
से उठाली हँ--बेंकों के पास उधार देने के लिए अ्रब उतना रुपया-पैसा 
नहीं रहा हूँ श्रौर इसी कारण बाजार में ऐस्ती तंगी हँ--प्रर्थात्‌ इस तंगी 
का सरकार के रुपए न ढालने से कोई सम्बन्ध नही था ! दूसरे गवाहों 
ने इस तर्क का खण्डन करते हुए कहा था कि “बात ऐसी नहीं । एक्सचेंज 
की स्थिरता से ही किसी देश में बाहर से पूँजी नहीं श्रा सकती । पूंजी 
तो तब ग्राती हैं जब उसका लाभदायक उपयोग हो सकता है, और जहां 
ऐसी स्थिति होती हूँ वहां एक्सचेंज की अस्थिरता भी पंंजी के आने को 
नहीं रोक सकती । एक्सचेंज-दर गिरते रहने पर भी बाहर से करोड़ों 
रुपए आकर यहां के वाणिज्य-व्यवसाय और उद्योग-धंधों में लग चुके थे। 
उधर इंग्लेण्ड और झ्रायरल॑ण्ड के बीच का एक्सचेंज स्थिर होते हुए भी 
इंग्लेण्ड से झ्रायरल॑ण्ड में जाकर बहुत कम पैसा लगा था; क्योंकि आयर- 
लण्ड में उसके लाभदायक उपयोग के लिए बहुत कम गुंजाइश थी । बंकों 
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के पास उधार देने लायक रकम और करेन्सी--इनमें श्रन्तर था तो इतना 
ही, जितना टोस्ट श्रौर,रोटी में होता है । पर जैसे बिना रोटी के टोस्ट 
अ्सम्भव है बसे ही बिना नई करेन्सी मिले बेकों के लिए उधार देते 
जाना असम्भव था । 

मि० कैम्पबेल ने --जो बाद में फौलर कमेटी के मेम्बर हुए थे-- 
१८९३ में ही यह चेतावनी दी थी:-- 

“अगर एक्सचेंज को टिकाने की चेष्टा की गई तो इसका नतीजा 
यह जरूर हो सकता हैँ कि बाहरवाले अपनी रकम यहां से उठा लें। 
एक्सचेंज की दर १६ पेस कर देने की तेयारी हो रही हैं । ऐसी हालत 
में ऐसे लोगों का यह तक हो सकता हैँ कि दर इससे ऊँची तो होगी नही, 
पर सम्भव हे कि गिर कर नीची हो जाय, इसलिए बेहतर है कि हम दर 
गिरने से पहले ही अपनी रकम भारतवर्ष से उठा ले ।” 

सरकार की नई मृद्रा-नीति से यहां के व्यापार श्रौर उद्योग-धंधों को 
जबर्दस्त भ्राघात पहुँचा, ओर ऐसी अवस्था में बाहर के घन का कुछ हृद 
तक यहां से उठ जाना अनिवाये था। पर रुपए के जिस भ्रभाव की शिका- 
यत देश के कोने-कोने से सुनने में श्राई और जिसके कारण कितने ही बड़े 
ब्यापारी भी तंग-तबाह हो गए उसका मूल कारण तो यही था कि सर- 
कार की नीति भयंकर गिरावट की हो रही थी और लोगों को नई करेग्सी 
मिल नहीं रही थी । 

१६२७ के बाद भी बाजार में रुपए की जो तगी हुई उसका कारण 
सरकार की झोर से यही बताया गया कि राजनैतिक श्रान्दोलन से घबरा- 
कर या चिन्तित होकर बाहरवाले अपना पैसा यहां से धीरे-धीरे उठा रहे 
थे । पेसा उठने का वास्तविक कारण और ही था । लोगों को यह विश्वास 
नही था कि १८ पेस की दर अधिक काल तक टिक सकेगी । इसलिए उन्होंने 
नुकसान से बचने के लिए इस दर के रहते अपना पंसा उठा लिया। कुछ लोग 
उस विचार से भी उठा ले गएकि जब दर गिरेगी तब पैसा वापस लायेंगे 
और इस प्रकार कुछ धन कमा लेंगे । पर बाजार की जो बरी हालत हो 
रही थी उसकी तह में फिर सरकार की वही गिराकट-नीति थी । फक॑ 
था तो इतना ही कि इस बार उस नीति का रूप कहीं उम्र था--भ्रौर 
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करेन्सी की वृद्धि ही नहीं रोक दी गई थी, बल्कि चलण से करेन्‍्सी बहुत 
मिकदार में उठा ली गई थी । 

१६२३-२४ से १९२५-२६ तक हर साल इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट प्राय: 
८८ करोड़ श्रधिक हुआ्ना, पर बाद के तीनों साल इतने श्रच्छे .न रह सके 
झ्रौर एकक्‍्सपोर्ट हर साल ४७ करोड़ ही अधिक रहा। १९२९-३० में 
यह प्राधिक्य बढ़ कर प्राय: ५३ करोड़ हो गया था, पर 0क्‍्सपोटर्ट को 
कम होते देर न लगी और १६३०---३१ में वह इम्पोर्ट से प्राय: ३७॥ 
करोड़ ही अधिक रहा । 

जिस समय एक्सचेंज-दर २४ पेंस की गई थी उस समय उसके पक्ष- 
पातियों ने जोर देकर कहा था कि संसार में दाम गिरनवाले नहीं, बल्कि 
श्रौर ऊपर चढ़नेवाले हें । बात कुछ और ही हुई, और दाम काफी नौचे 
गिर पड़े । १६२७ में जब दर १८ पेस की जा रही थी तब उसके विरो- 
धियों ने कहा था कि संसार में दाम चढ़ने की तो कोई ग्राशा की नहीं 
जा सकती, पर दाम गिरने की आशंका जरूर की जा सकती हैं । और 
भ्रगर सचमृच ऐसा हुझ्ा --अर्थात्‌ चौजों के सोने में दाम गिरे -श्रोर 
रुपए की एक्सचेंज-दर १८ पेंस रही, तो यहां के किसानों को इन दोनों 
पाटों की चक्‍की में पिसना पड़ेगा । पर सरकार की श्रोर से उनका मजाक 
उड़ाया गयो और कहा गया कि संसार में दाम गिरने का कोई कारण 
नजर नही ग्राता- हमें यह मान ही लेना होगा कि दाम स्थिर बने रहेगे । 
काश कि ऐसा ही होता ! 

श्री बिड़ला जी बराबर यह कहते जाते थे कि सरकार को अपना घर 
संभालना चाहिए---अर्थात अपने खर्च को घटा कर दिवालियापन से 
बचना चाहिए । ७ मार्च १९२८ को उनके एक भाषण मे हम यह चैेता- 
बनी पाते हे :-- 

“जो आफत हमारे ऊपर श्रा पहुंची हँ उसके बारे में भी में कुछ 
कहना चाहता हूं । पांच साल से लगातार फसल श्रच्छी होती आई हूँ । 
इससे मुल्क में खुशहाली होनी चाहिए थी | पर हम देखते कया हे ? 
परिषद्‌ के बहुत से मेम्बरों को मालूम होगा कि देश की ऋ्रय-शक्ति बहुत 
ही कम हो गई हैँ । कपड़े के लिए--चाहे वह स्वदेशी हो या विदेशी-- 
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बाजार में मांग बहुत ही कम है । और पांच साल पहले से लोग श्राज 
हर तरह ज्यादा गरीब हैं । आखिर फसल अच्छी होते रहने पर भी यह 
गरीबी क्‍यों ? इसका सीधा-सादा जवाब यह हूँ कि करों या टेक्सों के 
बोझ से मुल्क का दम घृट रहा हे। अ्रगर स्थिति को सुधारना हैं तो 
सरकार को चाहिए कि अपना खर्च घटावे । जो बीमारी हैं उसका और 
इलाज हो ही नहीं सकता । खच्च में कहां कितनी कमी होनी चाहिए, इस 
विषय पर विचार करने के लिए दूसरी कमेटी बेठनी चाहिए । परिषद्‌ 
का कतंव्य है कि इस सारे प्रइन पर ध्यानपृवंक विचार करे ।” 

पर सरकार की ओर से कहा जाता कि न कोई बीमार हैँ, न किसी 
इलाज की जरूरत हैँ । हमारे ग्रथ-सदस्य सर जॉर्ज शुस्टर उन दिनों श्री 
बिड़ला जी को निराशावादी कह कर उनका मजाक-सा उड़ाते और यही 
कहते जाते कि ग्रनिष्ट की आशंका का एसा कोई कारण हैं ही नही ! 

पर आशावादियों की आ्रागा पूरी न हो सकी | बाद जब बीमारी 
बहुत बढ़ गई और सर जॉर्ज शुस्टर के लिए भी अपना असली भाव 
दबाए रखना भअ्रसंभव हो गया तब वह और ही राग अलापने लगें और 
सबसे सहानुभूति और सहायता का भअतरोध करने लगे। अब उनका 
कहना था कि नाव मंभधार में है, इसे किनारे लगाने की कोशिश में 
ग्राप सब मेरा साथ दीजिए । 

पर यह सब होते हुए भी सरकार अपनी नीति का परित्याग करने 
को तैयार नहीं थी । सर जॉज शुस्टर को लोगों की सहाब॒भूति या सहा- 
यता की आ्रावश्यकता वही तक थी जहां तक नए टवसों का ताल्‍लक था । 
श्रारंभ में जहां सरकार को श्रोर से यह कहा जाता कि बीमारी हैं ही 
नही वहां अब यह कहा जाने लगा कि अगर श्रपना बोझ भारी करके मुल्क 
करोड़ों रुपए नहीं जुटाता तो उसकी जान बचने की नहीं | भारत-सरकार 
को १६२७-२८ में दो करोड़ २१ लाख, १६२८-२६ में एक करोड़ छ: 
लाख और १९२९-३० में १ करोड़ ५६ लांख टोटा रहा | १९३०--३ १ 
में हालत ज्यादा बिगडी और पांच करोड से ऊपर नए टक्‍स लगने पर 
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ऐसी एक कमेटी १९२२-२३ में बेठी थी। 
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भी जहां ८६ लाख बचत की आशा की गई थी बहां प्रायः १३॥ करोड 
टोटा रहा । 

सरकार ने अपने खर्च को कुछ हद तक घटाथा। कर्मचारियों के 
वेतन में १० प्रतिशत की कटोती' भी की, पर परिस्थिति काबू में लाई 
बई विशेषत: करदाताओं का बोकभ भारी करके। तीन साल में प्रायः 
४२ करोड़ की कर-वृद्धि हुई--१६३०-३१ के बजट-द्वारा पांच करोड़, 
१६३१-३२ के बजट-द्वारा १५ करोड़ और बाद के सप्लीमेंदरी बजट- 
द्वारा २२ करोड़ की । 

आरम्भ में ही निराशावादियों की चेतावनी पर ध्यान दिया जाता 
तो यह नौबत न झाती । निराशावादी ही यथार्थवादी थे । 


९ ११३३-३४ के बजट-द्वारा बह कलेती १० से ४ प्रतिशत कर 
दी गई और १९३५-३६ के बजट-द्वारा बिलकुल उठा दी गई । 








टः 


मन्‍्दी की मार 


ऊपर कहा जा चुक़ा हैं कि इंग्लैण्ड १६२५ में गोल्ड स्टेण्डड पर लौट 
आया । आगे हम देखेंगे कि १९३१ में वह गोल्ड स्टेण्डड से हट गया । 
सोने के इस पुनग्रेहण और परित्याग के बीच दामों के इतिहास में एक 
ऐसे अध्याय का आरम्भ हो चुका था जो संसारमात्र के लिए दारुण-दुःख - 
पूर्ण था श्रीर जिसकी समाप्ति बरसों तक होनेवाली नहीं थी | हमारा 
अभिप्राय सितम्बर १९२९ में ग्रारम्भ होनेवाली मन्दी से हूँ । 

पहले महासमर के बाद भी दाम भहरा पड़े थे, पर १६२२ में वे 
एक सतह पर पहुँच कर रुक-से गए और १६२६ तक प्रायः वहीं बने 
रहे । इंग्लैण्ड में यह सतह लड़ाई के पहले की सतह से प्राय: ५० प्रतिशत 
ऊँची भी, पर इसका कारण यह नहीं कि सोने का उत्पादन इस बीच में 
इसी अनुपात से बढ़ गया था। असलियत यह हैं कि जहां १६१० से 
१६१४ तक खानों से कुल सोना ४७०,०००,००० पौंड का निकला था 
बहां १६१५ से १६१६ तक कुल सोना ४३०,०००,००० पौंड का निकला | 
सोने का उत्पादन कप होते हुए भी दाम इतने ऊंचे क्‍्योंकर हो सके ? 
इसका उत्तर यह हे कि लड़ाई के दिनों में सोना चलण से निकल कर 
रिजवं बेंकों की तिजोरियों में जा पहुँचा जिसका नतीजा यह हुश्रा कि 
नोटों का परिमाण कहीं-से-कहीं बढ़ गया । उदाहरणार्थ-इंग्लैण्ड में लड़ाई 
से बहले सब मिला कर १५८,०००,००० पौड का सोना था-प्राय: 
१२३,०००,००० पौण्ड चलण मे. बाकी बेक आव्‌ इंग्लैण्ड के कोष में । 
जब चलण का सोना भी उसके कोष में ग्राकर केन्द्रीभमूत हो गया तब 
उसके लिए उस सोने के झ्राधार पर बहले की अपेक्षा कही अ्रधिक नोटों 
का प्रसार करना सम्भव हो गया । उधर ग्रमेरिका में बाहर से इतना 
सोना आया कि १६१४ में वहां जो स्टॉक था वह १९१९ में दूना हो 
चला । वहा सोने का चलण भी बना रहा । सोने का उत्पादन कम होते 
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हुए भा दामों के उस ऊँचे सतह पर कायम रहने का रहस्य यही हू कि 
ग्रमेरिका भें तो सोने कीयों ही बहुतायत हो चली, और दूसरे देशों में 
सोना चलण से निकल कर रिजवं बेंकों की तिजोरियों में भर गया । सोने 
श्रौर नोटों के बीच जो श्रनुपात पहले था वह अब न रहा--पश्रर्थात्‌ नोटों 
की पुशती के लिए अब पहले की अपेक्षा कम सोना आवश्यक हो चला । 
सोना केन्द्रीमृत हो गया, श्रन॒ुपात मे हेर-फेर कर दिए गए--नोटों का 
प्रसार बढ़ गया, दामों की सतह ऊँची हो चली । 

लड़ाई की मुसीबत ने इग्लंण्ड तथा कई ग्रन्य देशों को गोल्ड स्टेण्डडे 
से ग्रलग कर दिया था । अब जरा अच्छे दिन आए और लोगों को यह 
दीखने लगा कि सोने की ओर से कोई खतरा नही हूँ, तब उन देशों में 
लोकमत का कुक़ाव गोल्ड स्टेण्डडं॑ को फिर अपना लेने के पक्ष में होने 
लगा। श्रमेरिका में गोल्ड सण्डई बना हुआ था --वहा का डॉलर एक 
निर्दिष्ट मात्रा के सोने का प्रतिनिधि था; नोट देकर कोई भी उसके 
बदले उतना सोना पा सकता था और उसका जेंसा उपयोग चाहता, कर 
सकता था। एसी हालत मे इंग्लेण्ड-जैसे देश के लिए गोलढ़ स्टैण्ड्ट पर 
वापिस आने का व्यावहारिक अर्थ था पौंड को डॉलर के साथ बांध देना- 
अर्थात्‌ डॉलर या सोने में पौंड को कोमत को तरल या चचल न छोड़ 
कर उसे स्थिर, निश्चित निश्चल, कर देना ! 

प* कीमत बाधो जाय तो किस दर से ? निखें पुराना हो या नया ? 
जब पहले इग्लण्ड और अमेरिका दोनो गोल्ड स्टेण्डडं पर थे तब एक पौंड 
४.८६ डॉलर की बराबरी करता था। वहां १९२५ म सरकार ने यह 
निर्णय किया कि श्रव आगे से पौड के बदले बे-रोक-टोक सोना मिल 
सकेगा और निर्ख वही पुराना (अर्थात्‌ १ पौंड ८४.८६ डॉलर) होगा। 
पर इस निर्णय के विरोधो भी थे जिनका कहना था कि पौंड का मूल्य 
इतना ऊँचा नही होना चाहिए---इससे निर्यात (एक्सपोर्ट) व्यापार को 
धक्का लगेग। और उद्योग-धंधों की गहरी हानि होगी । 

इंग्लैण्ड की देखा-देखी कई और दक्न गोल्ड स्टेण्डडं पर आ गए-- 
जैसे इटली, फ्रांस, बल्जियम, जेकोस्लोवाकिया श्रादि | पर उन्होंने निखें 
पुराना न रख कर नथा कायम किया। मसलन फ्रांस ने अपनी मुद्रा का 


मन्दी की सार २०५ 


नया मल्य (सोने में) पुराने १०० की जगह २०.३ ही निश्चित किया । 

प्रत्येक देश की म॒द्रा के पुराने सुवर्ण-मूल्य को १०० मान लें तो 
उसके मुकाबिले उसका नया मूल्य क्या था, यह नीचे की तालिका से 
स्पष्ट होगा :-- 


इंग्लुण्ड १०० 
इटली २७.३ 
फ्रांस २०.३ 
जेकोस्लोवाकिया १४.६ 
बेल्जियम १४.५ 
फिनलंण्ड १३.० 
यूगोसलाविया ६.१ 
ग्रीस ६.७ 
पोटंगाल ४.१ 
बल्गेरिया "३.७ 
रूमानिया ३.१ 


भारतवषं भी इंग्लेण्ड के बाद गोल्ड स्टेण्डड पर आ गया, पर उसने 
जो कुछ किया -या यों कहिए कि उससे जो कुछ कराया गया वह दुनिया 
के पर्द पर बे-मिसाल था । इंग्लेण्ड ने १०० की जगह १०० रखा, पर 
श्र देशों से उसका अनुकरण न बन पड़ा । भश्रत्येक ने श्रपनी मुद्रा को 
सोने से तो जोड़ दिया, पर उसका मूल्य कही-से-कहीं घटा कर | हम 
भारतवासी ही संसार भर में तीसमार खां निकले जिन्हें १०० की जगह 
१०० से भी सन्‍्तोष न हुआ और जिन्होंने श्रपने रुपए का मूल्य १६ पेंस 
की जगह १६८ पेंस श्रर्थात्‌ १०० की जगह ११२॥ करके दम लिया। पर 
हम भारतवासियों ने क्या किया ? हम तो इंग्ल॑ण्ड के हाथ की बेजबान- 
बेबस कठपुतली ठहरे ! 

१९२२ में पौंड श्रौर डालर के बीच एक्सचेंज की दर १ पौंड ८८ 
४,.२५४“डॉलर थी। उस समय इंग्लैण्ड में थोक दाम अ्रमेरिका से प्राय: 
१५ प्रतिशत ऊंचे थे। अगर यह मान लेने का यथेष्ट कारण होता कि 
प्रव श्रागे दोनों देशों में दामों की गति समान रहेगी तो एक्सचेंज की 
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इसी रेट को स्थायी कर देना उपयुक्त होता । पर इसके खिलाफ यह 
दलील थी कि ग्रादर्श तो यही हो सकता है कि पौंड फिर झपने असली 
स्वरूप को प्राप्त कर ले--प्रर्थात्‌ 5.८६ डॉलर तक पहुँच जाय । कारण 
कि जब तक पौंड वहां तक नहीं पहुँच जाता तब तक लन्दन की साख 
फिर पूरी तरह नहीं जम सकती और वह फिर एक बार संसार का 
ग्राथिक केन्द्र नही बन सकता । लुप्त गौरव को फिर से प्राप्त करने के 
उद्देश से ही वहां की सरकार ने १६९२४ में पौंड को ४.८६ डॉलर पर 
पहुँचा कर उसका यही मूल्य स्थिर कर दिया, यद्यपि इंग्ल॑ण्ड को इसके 
बाद यह अनुभव होने लगा कि यह जल्दबाजी हो गई-- उसे पौंड को 
इस तरह सोने को जंजीर से जकड़बन्द नहीं करना चाहिए था। 

१६२४५ में लक्षणों से यह प्रतीत होता था कि अमेरिका में दाम 
उठनेवाले हे, पर वहां उसके बाद दाम उठने के बजाय गिरने लगे । बाकी 
दुनिया में भी दामों का भुकाव गिरने की ही ओर था । 

इंग्लेण्ड भ्रगर औरों की तरह अपने दामों को गिरा सकता तो उप्तके 
लिए चिन्ता की कोई बात नहीं थी पर वह ऐसा करने में असमर्थ 
था । कारण यह कि वहां मजदूरी में कवी करना जरा टेढ़ी खीर थी । 
कल-का रखानेवालों का कहना था कि विदेशों में दाम गिर रहे हें, हमारे 
सामने उस प्रतियोगिता का मुकाबिला करने के दो ही उपाय हँ--या तो 
एक्सचेंज-रेट नीची कर दी जाय या हमें भी उसी ह॒द तक दाम गिराने 
दिया आय । पर दोनों में एक भी संभव न हो सका । न तो सरकार ने 
रेट गिराई, न मजदूरों ने अपनी शभ्रौसत मजदूरी में कोई खास कमी होने 
दी । कल-कारखानेवाले चीखते-बिल्लाते रहे-लाखों भ्रदमी बेकार बने रहे। 

जो सोना अ्रमेरिका जाता वह वहां तिजोरियों में बन्द कर प्राम: 
निष्क्रिय कर दिया जाता -सोने की वृद्धि के हिसाब से नोटों का प्रसार 
बढ़ाया नहीं जाता । इस कारण अमेरिका के दामों की सतह जितनी ऊंची 
हो सकती थी, नहीं थो । और जिन देशों से खिंच कर सोना अमेरिका 
जा रहा था वहां गिरावट की बीति से काम लेना झ्रावश्यक हो गया था, 
इसलिए वहां दाम धीरे-धीरे गिरने लगे थे । इंग्लेण्ड कौ देखा-देखी कई 
देश गोल्ड स्टेण्डड़े पर भ्रा गए--जिसका प्र यह हुआ कि भपने-प्नपने 
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कोष में रखने के लिए बे सोने के खरीदार बन गए। उधर सोने के 
उत्पादन को देखते हुए कुछ विशेषज्ञ यह कहने लगे कि बह संसार की 
बढ़ती हुई प्रावश्यकताओ्रों की पूति के लिए यथेष्ट नहीं था। मन्दी सोने 
के अभाव या कमी के ही कारण पंदा हुई, यह तो नहीं कहा जा सकता, 
पर इतना जरूर हें कि उसमें इसका'भी हाथ था,। दामों की घटा-बढ़ी 
को मिटाकर साम्यावस्था में लाने का जो काम सोना कभी किया करता 
था वह ग्रब उससे नही हो रहा था और जहां तक दामों पर असर डालने 
का स्रवाल था, वह उन्हें नीचे दबा रहा था । 

गोल्ड स्टेण्डर्ड या सुवणंमान की प्रतिष्ठा तो संसार में फिर से हा 
गई, पर न तो उसका पुराना रूप ही लौट सका, न उसे वह पुराना 
वातावरण ही मिल सका । कई देशों में यह व्यवस्था कंर दी गई कि 
सोना सिक्के के रूप में न मिल कर सिल या पासे के रूप में ही मिल 
सकेगा । इसका उद्देश था सोने को चलण में जाने से रोकना श्रोर इसका 
उपयोग यथासंभव भ्रन्तर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए ही होने देना! महा- 
समर से पहले गोल्ड स्टेण्डडं, एक्सचेज की रेटों को ही टिकाने में समर्थ 
न था, विभिन्न देशों में दामों को भी प्राय: अपनी-श्रपनी जगह कायम 
रखता था। पअ्गगर किसी देश में दाम अपेक्षाकृत ऊपर चढ़ते तो वहां का 
माल दूसरों को महंगा पड़ता, इसलिए वहां खरीदारी कम हो जाती श्रौर 
वहाँ की स्थिति से फायदा उठाने के लिए दूसरे देशवाले वहाँ अ्रपना 
माल विशेष रूप से भेजने लगते । नतीजा यह होता कि वहां बाहर से 
बाल ज्यादा ग्राने लगता और वहां से निकल कर सोना बाहर जाने लंगता। 
सोना कम होते ही बेर्के ब्याज की दर ऊंची कर देतीं भ्रौर द्रव्य महंगा होते 
ही दाम गिरने लगते। अगर कहीं दाम ग्रपेक्षाकृत गिरने लगते तो वहां गोल्ड 
स्टेण्डडं इसके विपरीत काम करता; श्रर्थात्‌ कहां से माल बाहर जाकर 
बिकने लगता-- वहां सोना बाहर से झाने लगता--सोने की वद्धि होने 
पर ब्याज की दर गिरती और द्रव्य सस्ता होते ही दाम चढ़ने लगते । 
इस तरह को दरकतों से क्षब्धसरोवर में फिर शांति झ्रा जातो-- वेषम्य 
का स्थान साम्य ले छेत्ता--बिगड़ी बातें भ्रमतिविलम्ब सुधर जातीं। 

पर भ्रव वह जमाना नहीं रह गया था। गोल्ड स्टेण्डड से सम्बन्ध 
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रखनेवाला खेल तो खेला जा रहा था, पर उसके पुराने नियमों की 
पाबन्दी करने को अब कोई भी देश तेयार नहीं था । पहले जब एक देश 
का माल दूसरे देश में जाकर बिकता तब उसे ऐसे अ्रवरोधों या रुकाबटों 
का सामना करना नहीं पड़ता ज॑से अ्रब खड़े होचले थे। एक्‍्सचेंज-सम्बन्धी 
परिस्थिति का ऊपर उल्लेख हो चुका हैं। किसीकी रेट ऊंची थी 
(जैसे इंग्लेण्ड की) , किसीकी बेहद ऊंची (जैसे भारतवर्ष की)--और 
किसीकी बेहद नीची (जैसे फ्रांसादि देशों की) । पर व्यापार के मार्ग में 
और भी बड़ी कठिनाइया थी । जिस समतल या प्रायः समतल भूमि पर 
उसे चलने का श्रभ्यास था वह ऊबड़-खाबड़ ही नहीं हो चली थी, उसमें 
कहीं खाइयां खुद गई थी, कहीं ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई थीं । 
अक्सर इसके लिए राष्टीयता दोषी ठहराई जाती है और कहा जाता 
है कि जिन देशों ने ऐसे उपायों का अवलम्बन किया उन्होंने दूसरों के 
साथ श्रपना भी नुकसान किया । पर जिन्होंने खाइयां खोदीं या दीवारे 
खड़ी कीं उन्होंने दूमरों के आक्रमण से अपनी-अपनी जान बचाने के लिए 
ऐसा किया । संसार से सच्ची भ्रन्तर्राष्ट्रीयता भ्रभी दुर--बहुत दूर थी । 
बड़े राष्ट्र छोट राष्ट्रों को दोष देते हे, पर क्या उनका अपना दिल पाक- 
साफ था ओर कया वे रात-दिन इन्हें हड़प जाने की फिक्र में नहीं रहते 
भे ? भारतवर्ष की ही बात लीजिए । कभी-कभी उसको भी इसलिए 
भला-बुरा कहा जाता हू कि उसने टेरिफ की दीवार ऊंची कर दी-श्रर्थात्‌ 
बाहर से आनेवाले माल पर शुल्क बढ़ा दिया | पर क्‍या भारतबणष अपने 
कटु भ्रनुभव को कट्तर होने देता ग्रौर विदेशी कल-कारखानों की प्रति- 
योगिता-द्वारा श्रपने कल-कारखानों के नष्ट होने का दृश्य देखता रहता ? 
प्रगर उसने वह दीवार ऊंची की तो उस आ्राक्रमण अपने-प्राप को बचाने 
के लिए--अ्रपनी हस्ती कायम रखने के लिए । “रोना है तो इसीका, 
कोई नहीं किसीका; दुतिया है और मतलब, मतलब है श्रौर अ्रपना'- 
जहां सारे संसार का यह हाल हो वहां ग्रात्मरक्षा के झथिक उपायों का 


ग्रवलम्बन करनेवाले देश या राष्ट्र को कोई दोषी क्योंकर ठहरा सकता 
हैं ? दोष था तो सबका, बल्कि यह कहना चाहिए कि दोष उनका था 


जो अपने बल का दुरुपयोग कर निरबंल को सताते भ्राए थे भौर जो आराज 
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भी अन्‍्तर्राष्ट्रीयता का वेदीपर अपने तुच्छ-से-तुच्छ स्वार्थ का भी बलिदान 
करने को तंयार नहीं थे । 

पर यह तो विषयान्तर-सा हुआझ्मा जा रहा हैं | हम यह कहने जा रहे 
थे कि स्थिति बहुत कुछ बदल गई थी और गोल्ड स्टेण्डडे के लिए पुरानी 
रीति से तारतम्य करना-कराना अब असम्भव-सा हो रहा था। पहले तो 
ऐसा होता कि किसी देश में अग्रधिक सोना आने पर द्रव्य सस्ता हो जाता, 
दाम चढ़ जाते, वहां बाहर से जिन्स या माल आकर बिकने लगता, फिर 
इसके बदले सोना बाहर चला जाता और जो वंषम्य उपस्थित हो गया 
था वह मिट जाता । पर अब यह होने लगा कि जिसके पास सोना पहुंचता 
वह उसे दबा कर बेठ जाता ओर उस सोने का दामों पर जो असर पड़ना 
चाहिए था, पड़ने नही देता । न दाम बढ़े, न वहां बाहर से जिनसे विशेष 
रूप से आकर्षित हो सकी । इसपर भी तुर्रा यह कि बाहर के माल पर 
ड्यूटी इतनी ऊंची कर दी गई कि साधारण अवस्था में जितना आ सकता 
था उतना भी न आसका ! जो सोना दबाए बेठा था वह अगर माल लेता 
जाता तो उसका सोना विदेशों मे फेल जाता और दामों को ऊपर उठाने 
में सहायक होता । पर उसने जो नीति ग्रहण की उसका अर्थ यह हुआा 
कि वह सोना लेगा, पर उसे छोड़ेगा नहीं । गोल्ड स्टेण्डड्ड का खेल पहले 
इस ढंग से नहीं खेला जाता था । 

इस सिलसिले में कुछ और बातों का उल्लेख आवश्यक हूँ । जमेंनी 
पर हर्जाने का इतना भारी बोक लाद दिया गया था कि उसकी कमर 
टूट-सी गई । पर वास्तव में विजित अपने साथ विजेता को भी ले डूबा । 
इंग्लेण्ड खद अमेरिका का बहुत बड़ा कजंदार हो रहा था, पर अभेरिका 
उससे माल में भुगतान लेने को तेयार नहीं था । अभ्रमेरिका की तरह फ्रांस 
भी साहकार बन गया था, पर उसकी भी नीति यही हो रही थी कि 
कजंदारों से जहां तक हो सके सोने में ही भुगतान लिया जाय, बल्कि 
उसने अपनी मुद्रा की कीमत घटाकर अपने नियति-व्यापार को उत्तेजन 
देना श्र दूसरों के क्षत्र पर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया था । 
प्रायः सबकी नीति यही हो रही थी--अपना माल ग्रधिक-से-ग्रवि क बे चैना, 
दूसरों का माल कम-से-कम खरीदना । ऐसी स्थिति में वह तारतम्य कंसे 
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हो सकता था जिस पर संसार का आशिक स्वास्थ्य निर्भर था ? 

बला जब तक टाली जा सकती थी, टाली गई । अ्रमेरिका और फ्रांस 
ने दूसरे देशों को कर्ज दे-देकर परिस्थिति को सम्हालने की चेष्टा की । 
इससे प्राय: दो साल--१६२६ से १६२८ तक--सुकाल-सा बना रहा । 
उत्पादन की वद्धि हुई, सुख-शान्ति विराजमान्‌ रही) पर यह अवस्था 
स्थायी नही थी । रोग जड़ से तो गया नही था, केवल उसका उभडना 
कुछ समय के लिए रुक गया था । 

कुछ ही समय बाद न्यूयाक के शेयर-बाजार में सट्टा ऐसे जोर-शोर 
से चला कि अमेरिका के ब्याज उपजानेवालों के लिए, दूसरे देशों के देने 
के बजाय अपने घर के सटोरियों को कर्ज देना कहीं अधिक लाभदायक 
प्रतीत होने लगा । फ्रांस ने भी दूसरे देशों को कर्ज देने से हाथ खींच 
लिया । इससे इन देशों की मुसीबत और भी बढ़ गई | वहां दाम तेजी 
से गिरने लगे । उन देशों की दशा विशेष शोचनीय हो चह्नी जो कच्चा 
माल-- मसलन चीनी, रबर, कहवा--पैदा करनेवाले थे। १६२९ में 
ग्रमेरिका में शेयरों के सट्टे ने श्रौर भी जोर यवकड़ा । इसका नतीजा यह 
हुआ कि बाहर से आकर्षित होकर बहुत कुछ पैसा अमेरिका पहुँचने 
लगा । दूसरे देश अपने-अपने बचाव के लिए तरह-तरह की तरकीबें करने 
लगे । इंग्लेण्ड ने अपनी बेक-रेट अर्थात्‌ ब्याज की दर ६॥ प्रतिशत कर 
दी । इसके फलस्वरूप वहां दाम और भी नीचे गिरे । आखिर श्रमेरिका 
भी मन्दी की हवा के फोंके से कब तक बच सकता था ? वहां के शेयर- 
बाजार में जो बेहद तेजी आ गई थी वह कुछ ही समय बाद जाती रही 
भोर प्रतिक्रियास्वरूप दामों का गिरना शुरू हो गया। मन्दी की घटा 
उत्तरोत्तर घनघोर होती गई और थोड़े ही समय में उसने आकाश-मात्र 
को आच्छादित कर लिया । 

दाम गिरने से उद्योग-धंधों को जबदंस्त धक्का पहुंचा । इंग्लेण्ड श्रादि 
देशों में बेकारी बढ़ चली । कई देशों ने अपनी-अपनी टेरिफ (आयात- 
सम्बन्धी शुल्क) की दीवार और भी ऊँची करके आत्मरक्षा करने का 
प्रयत्त किया । पर जहां सभी आयात को रोकने की ऐसी चेष्टा कर रहे 
थे वहां निर्यात का कम हो जाना अनिवायें था, इसलिए श्रन्त में प्राय: 
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प्रत्येक देश की दशा और भी खराब हो गई। १६३१ के प्रारम्भ में 
स्थिति कुछ सुधरती-सी नजर आने लगी, पर मई का महीना आते-भाते 
बह चांदनी जाती रही और रात पहले से भी अँधेरी हो चली । 

नई आफत की घटा ऑस्ट्रिया की आर से आई । वहां के उद्योग-धंधों 
के साथ जो सबसे बड़ी बंक सम्बद्ध थी उसका दिवाला निकल गया। , 
जिन चीजों की जमानत पर उसने दूसरों को कज दे रखा था उनकी 
कीमत गिर जाने से पावने की अपेक्षा देना ग्रधिक हो गया और अन्त में 
बेंक को टाट उलट देना पड़ा। इससे बड़ी घबराहट फैली और दूसरे 
देशों में भी लोग बेंकों से अपने-अपने डिपॉजिट उठाने लगे। जमंनी ने 
जलाई म॑ अ्रपनी बंकों को बन्द कर दिया और ऐसे कठोर नियन्त्रण लगा 
दिए कि दूसरे देशों की जो रकम बहां जमा थी उसको उठा कर कोई 
बाहर न ले जा सके । जमंनी को इग्लंण्ड ने बहुत कुछ कर्ज दे रखा था. 
इसलिए ऐसी स्थिति होते ही बाहरवाले इश्लंण्ड से अपनी-अपनी रकम 
हटाने या खेचने लगे । इग्लेण्ड, अमेरिका और फ्रांस से कर्ज छे-ले कर 
भुगतान करता गया, पर जब इससे भी सोने के स्रोत का प्रवाह ५-६ 
नहीं हुआ और उसकी स्थिति भयंकर हो चली तब सितम्बर मे उसने 
गोल्ड स्टेडड् को स्थगित कर अपने स्टलिग को सोने के बन्धन से नक्त 
कर दिया । उसकी देखा-देखी और देशों ने भी ऐसा ही किया । इने-गिने 
देश गोल्ड स्टेडर्ड पर रह गए, पर वहां एक्‍्सचेंज-सम्बन्धी ऐसे नियन्त्रण 
हो चले कि लोगों के लिए पहले की तरह भुगतान करना या सोना बाहर 
भेजना भ्रसम्भव हो गया । 

यों तो यह मनन्‍्दी सब को तबाह करनेवाली थी, मगर खास कर उन 
देशों को, जो कृषि-प्रधान थे। कल-पुरजों से बननेवाली चीजों के दाम 
उस हद तक नहीं गिरे जिस हद तक खेतों की उपज के । एक तो खेती- 
बारी करनेवाले, कल-का रखानेवालों की अपेक्षा, कहीं कम चुस्त-चालाक 
होते हें । फिर यह धंधा ऐसा हैँ कि इसकी नीति-रीति में समयानुकूल 
परिवतंन या तो होता ही नहीं, या थोड़ा-बहुत होता भी है तो बड़ी देर 
और मुध्िकल से । श्रन्न की मांग कम हो जाये पर भी किसान करे ता 
क्या ? न तो वह अन्न उपजाना छोड़कर दूसरे धंधे मे लग सकता है, न 
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वह कोई संगठन या समझौता करके उत्पादन को ही कम कर सकता हैं । 
इधर दुनिया में काइतकारी बहुत बढ़ गई हैँ। अरजेण्टाइन, कनाडा, ऑॉस्ट्रे- 
लिया-ज॑से देशो में खेती बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी है और अन्न का 
निर्यात उनके श्राथिक अस्तित्व का मुख्य आधार बन गया है । खेती का 
विस्तार ही नही बढ़ा हे, उसकी गहराई भी बढ़ गई है--र्थात्‌ अग्र- 
गामी देशों में खेती वैज्ञानिक ढग से होने लगी हैँ और इस कारण भूमि 
की उत्पादन-शक्ति कही-से-कही बढ़ चली हैं। भारतवषं-जंसे देश में 
लोगों को भरपेट मोटा अन्न भी नही मिलता, इसलिए यहां वह दिल्‍ली 
दूर है जहाँ पहुँच जाने पर श्रन्न की मांग तृप्त हो सकती है । पर समद्धि- 
शाली देशों में और बात हें । वहां लोगों को भरपेट अन्न मिल रहा हूँ । 
इसलिए शन्न की मांग परिमित हो गई हे, बल्कि भोजन में अन्न का 
स्थान कुछ ह॒द तक मांस-मछली, फल-मूल इत्यादि ने ले लिया हूँ, इस- 
लिए अन्न की खपत कम हो गई है । अमेरिका का उदाहरण देते हे । 
वहां १८८९ में फी शख्स पीछे २४४ पौण्ड गेहूं का श्राटा लगा था। पर 
१९२९ में यह मात्रा घट कर १७५ पौण्ड रह गई थी । एसी स्थिति में 
दाभ गिरने के कारण, कृषि-जोवी लोगों को उन लोगों की अपेक्षा विशेष 
क्षतिग्रस्त होना पड़ा जो तेयार माल बनानेवाले थे या अ्रपनी जीविका के 
लिए उसपर निर्भर थे । एक ओर अन्न की पंदावार बढ़ रही थी, दूसरी 
ग्रोर उसकी खपत कम हो रही थी। भारतवर्ष-जंसे देशों में ग्रन्न की 
वास्तविक कमी थी, पर वहां के लोग इतने दीन-हीन थे कि एसी सस्ती 
में भी उन्हें पेट भर अन्न मिलना असम्भव था। 

मनन्‍्दी के कारण दाम कहां तक गिरे यह नीचे के सूचक अंकों से 
जाहिर होगा:--- 


#६, (थोक दाम) 
कलकत्ता इंग्लेण्ड 
जुलाई १९१४८ १०० १९१३-०४ १०० 
१६९२९ सितम्बर १४३ १३५.८ 
१६२० | १११ ११५.५' 


१९३१ न ११ २९.२ 
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१६३२ | ९१ १०२१ 
१६९३३ कि ष्प १०३.० 
पर जिन वस्तुग्रों के दाम ऊपर लिए गए हैं उनमें निर्यात और 
आयात दोनों ही शामिल हें । अगर इनका पृथक्करण किया जाय तो यह 
स्पष्ट हो जायगा कि जिस हद तक निर्यात (अर्थात यहां से बाहर जाने- 
बाली ) वस्तुझ्रों के दाम गिरे उस हद तक आयात (भ्रर्थात्‌ बाहर से यहां 
आनेवाली ) वस्तुओ्रों के नहीं । इन सूचक अंकों को देखिए:--- 
कलकत्ता (१६१४८ १५०० ) 


निर्यात वस्तुश्रों के दाम श्रायात वस्तुओं के दाम 
१६२९ सितम्बर १३३ १५० 
१६३१ दिसम्बर ८१ १२४ 
१६९३२ ४. ५९ ११४ 
१६३३ ,, ७३ ११२ 


पर इन अंकों से भी परिस्थिति की भीषणता का पूरा पता नहीं 
चलता | निर्यात वस्तुग्रों में कुछ ऐसी हें जिनके उत्पादन का व्यवसाय 
विशेष रूप से संगठित हैं । मन्‍्दी की मार इन पर वेसी नहीं पड़ी जैसी 
साधारण क्ृषि-व्यवसाय पर । चाय का उदाहरण देते हें। यों तो इस 
देश की पंदावार में यह भी शामिल है और करोड़ों रुपए की चाय यहां 
से बाहर जाती है, पर यह व्यवसाय प्रधानतः विदेशियों के हाथ में हें और 
चाय उपजानेवाले धान या पाट उपजानेवालों से कहीं ग्रधिक शिक्षित, 
संगठित और शक्तिशाली हैं । ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस तरह अपनी 
रक्षा कर ली उस तरह दूसरों के लिए करना असम्भव था। चाय के 
व्यवसायियों गौर भारत-सरकार के सहयोग से उसका उत्पादन परिमित 
कर दिया गया, जिससे दामों का गिरना रुक गया और कुछ समय बाद 
दाम चढ़ने भी लगे । १९१४(८ १००) के आधार पर १९२१ सितम्बर 
में चाय के दाम १२९ थे, मई १६३३ में ७४ और मई १६३४ में १४७ 
थे। पर यह खशनसीबी उन चीजों को हासिल नहीं हो ध्षकती थी जिन्हें 
उपजाने में यहां के किसानों का हाथ हैं और जिनपर उनका भ्रस्तित्व 
निर्भर है । नीचे के सूचक अंकों से यह स्पष्ट है:--- 
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जुलाई १६१४८१०० 


सितम्बर मई मई 

१५६२६ १€३३ १९२३४ 
चावल १२४ ६० ६५ 
गेहूं १३५ ८ & ७२ 
तेलहन ' १७५ ७२ ६२ 
पाट... ६० प््‌्० ३७ 
कपास १४६ पड 9९ 


दामो के गिरने के कारण किसानों की श्राय कहीं-से-कही कम हो 
गई । नीचे दिए गए श्रंकों से इस पर प्रकाश पड़ता है। तालिका में, 
किसानों को मिलनेवाले दामों के ग्राधार पर, यह दिखाया गया हैं कि 
प्रत्येक प्रान्त की खेती की पैदावार की कीमत पर मन्दी का क्‍या असर 
पड़ा:-- 


(लाख रुपए ) 

54035 १६€३२३२-- ३ रे 
मद्रास १,८०,७८ ६€,३३ 
बम्बई १,२०,५२ ८३,८६ 
बंगाल रे €०, ४५४ 
संयुक्त प्रान्त १,४०,५२ 0 
पंजाब ७६,७८ ४०,४५३ 
बिहार-उड़ीसा १,२५,१७ ५६,५४५ 
मध्य प्रान्त ६८,७७ ३५,४० 

९,५५,१३ ५,०५,२२ 


प्र्थात्‌ जहां १९२८--२९ में इन प्रान्तों की खेती की खास पैदावार 
की कीमत प्राय: ९॥ श्ररब रुपए कृती गई थी वहां १९३२-- ३३ में वह 
भ्रायः ५ अरब रुपए की कृती जा सकी । मोटे तोर पर कहा जा सकता 
हैं कि किसान को जहां मन्दी आरम्भ होने से पहले १) मिलता था वहां 
उसे अ्रब सिर्फ ॥) मिल रहा था । पर उसकी देनदारी प्राय: ज्यों-की 
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त्यों खड़ी थी---लगान, कर, ब्याज इनमें किसी प्रकार की कमी नही हुई 
थी । कर्ज के बोक से यहां के किसान यों ही दबे हुए थे--ग्रब गल्ले की 
सस्ती के कारण उस बोझ का दबाव इतना बढ़ गया कि उनके लिए 
सांस लेना भी कठिन हो गया । यहां यह ध्यान में रखने की बात हूँ कि 
भारतवर्ष में एक्सचेंज की रेट ऊंची होने के कारण दाम पहले से ही नीचे 
थे । किसान को जहां १५ रुपए (१६ पेंस की दर से) मिलना चाहिए 
था वहा उसे प्रायः १३॥:॥ (१८ पेस की दर से) ही मिल रहा था । 
श्रौर उत्पादकों की भी यही स्थिति थी। मन्दी ने आकर व्यथित की 
व्यथा ओर भी बढ़ा दी---उसका दुःख अ्रसद्दयय कर दिया | हमारे किसान 
ओर भन्य उत्पादक दोनों ओर से मारे गए । यह इस देश की दुरवस्था 
की ग्रसाधा रणता थी । 

बिड़ला जी अपने एक तत्कालीन लेख' में इस मन्दी के सम्बन्ध में 
लिखते हे:-- 

“बतंमान श्राथिक संकट अनजान लोगों के लिए एक ग्रजीब पहेली 
हैँ । इसके पहले भी आ्िक संकट आते थे, किन्तु उनका जन्म किसी 
प्रकार के देवी -मानुषी प्रकोप, महामारी, श्रग्नि-प्रलय, जल-प्रलय, ग्रनावृष्टि, 
भूकम्प, राजविप्लव ऐसे-ऐसे कारणों से होता था । कारण मिट जाने पर 
स्थिति सुबर जाती थी । उस समय रेल-तार न होने के कारण दुनिया 
आज की तरह छोटी न थी, स्थानीय कष्ट अ्रपनी सीमा के भीतर ही कष्ट- 
प्रद होते थे । किन्तु आज के आ्राथिक संकट का ढंग कुछ अनोखा है । ब 
महामारी है, न प्लेग हे, न राजविप्लव है, न अनावृष्टि या अतिवृष्टि हूं, 
न अग्नि-प्रलय हे, भूकम्प तो अभी हाल में ही हुआ है । फिर भी चारों 
ओर से तबाही की ग्रावाज आती हूं | खेत धान्य से भरे हुए हें, किन्तु 
पेट खाली है । माल बंचनेवाले लालायित हैं, गोदाम ठसाठस भरे हुए हें 
इधर लेनेवाले चीजों के लिए तरस रहे हैँ । चीजें सस्ती हें, किन्तु गांठ 
में दाम नहीं । सामने हलवे से भरी थाली रखी हूँ गौर पेट में भूख है, 





! पानी सें भो सीन पियासी' (बिखरे विचार, पृष्ठ १४९) 
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परन्तु हाथ बंधे हूँ श्रौर हींठ सी दिए गए हैँ । ऐसी ही भ्राज की हालत है 
पुराने जमाने में जब फसल को बहुतायत होती थी प्रोर दाम मन्दे होते 
थे तब उसे लोग सुकाल कहते थे । आज भी चीजों की बहुतायत हैँ, दाम 
भी मन्दे हैं, तो भी सुकाल नहीं, दुकाल हूँ । श्रमेरिका में “चीजें कम पैदा 
करो”“-.-.इसकी धूम हैँ । यहां भी “पाट कम बोओओ , “गेहूं कम बोग्नो'- 
ऐसी सलाह देनंवालों की कमी नहीं । जहां सुभिक्ष की चाह थी, वहा 
दुर्भिक्ष में मक्ति सूभती हूँ । कल-कारखानेवालों ने तो पेदाइश कम करके 
अपनी स्थिति सुधार ली हैँ। उदाहरणार्थं, चाय और चटकलवालों ने 
ऐसा किया हूँ श्रौर कोयलेवाले करने की तैयारी में हें । किसानों में इतना 
एका नहीं कि इस तरह बंधेज के साथ पंदाइश घटा ले, तो भी वे कुछ 
इसी तरह की फिक्र में हें । क्या अ्रजब जमाना हूँ ! जहां बहुतायत के 
लिए लोग तरसते थे, यहां बहुतायत के मारे लोग परेशान हे ! 
झर यह परेशानी भश्रभी कई साल तक रहनेवाली थी ; 


& 
स्टलिग से गंठबन्धन 


पाठकों को स्मरण होगा कि हिल्टन यंग कमीशन ने रुपए को सोने 
का प्रतीक बनाने का प्रस्ताव किया था। सरकारी विधान ने रुपए को 
सोने और स्टलिग का प्रतीक बना दिया । १६२७ में जो एक्ट पास हुश्रा 
उसमे यह व्यवस्था थी कि सरकार सोने के बदले रुपया दे, और रुपए के 
बदले सोना अथवा स्टलिंग । ब्यवहार में वह सोने के बदले रुपए देती 
थी, श्रोर रुपए के बदले स्टलिंग । इंग्लेण्ड में उन दिनों स्‍्टलिंग के नोट 
सोने के प्रतीक थे । इसलिए स्टलिंग के रास्ते भो रुपया सोने पर ही 
पहुंच जाता था । 

१८९३ में चांदी की टकसाल बम्द करने के समय कहा गया था कि 
रुपया सोने का प्रतीक होगा । हमको वचन दिया गया था कि यहां विशुद्ध 
गोल्ड स्टेण्डर्ड (सुवर्ण-मान) की स्थापना होगी । पर गोल्ड स्टेण्डर्ड की 
जगह गोल्ड एक्सचेंज स्टेण्डड स्थापित किया गया । हिल्टन यग कमीशन 
,.की सिफारिश हुई कि गोल्ड एक्सचेज की जगह गोल्ड बुलियन ( धात्वात्मक ) 
स्टेण्डड की प्रतिष्ठा की जाय, पर जो विधान बना उसने इस देश को 
कुछ और ही स्टेण्ड्ड दिया । यह एक गंगा-जमुनी चीज थी जिसमें सोने 
से स्‍्टलिंग की प्रधानता थी और सस्‍टलिग सोने का प्रतोक था, इसलिए 
कहना चाहिए कि यहां वही पुराना गोल्ड एक्सचेंज स्टेण्डड, कुछ हेरफेर 
के साथ, काम कर रहा था | हां, लक्ष्य यही था कि धातु के रूप में ही 
सही, यहां विशुद्ध गोल्ड स्टेण्डड की स्थापना की जाय । 

१९२७ में यहां मुद्रा-संबंधी जो व्यवस्था की गई वह १ अप्रैल 
(१६२७) से १९ सितम्बर १६९३१ तक चली । २० सितम्बर को हय 
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घोषित किया गया कि इंग्लेड में मूल्य का मान अभ्रब सोना न रह गया 
था--शभर्थात्‌ वहां से गोल्ड स्टेंडड उठ चुका था | २१ दिसम्बर को यहां 
बड़े लाट ने एक फर्मान निकाल कर रुपयों के बदले सरकार के सोना या 
स्टलिंग देने को व्यवस्था उठा दी । इसका अर्थ यही हो सकता था कि 
सरकार रुपए को न सोने से सम्बद्ध रखना चाहती थी, न स्टलिंग से--- 
वह रुपए के मूल्य को हर तरह के बन्धन से मक्त कर देना चाहती थी । 
पर उसी दिन लन्दन में भारत-सचिव ने यह एलान किया कि रुपए का 
मूल्य १८ पेस स्टलिंग रहेगा । श्रीयत घनश्यामदास जी बिड़ला, जा उस 
समय लन्दन में थे, अपनी एक पुस्तक मे लिखते हें--'इंग्लेड ने आखिर 
गोल्ड स्टेड्ड छोड़ दिया । भारतवर्ष सोने से तो हट गया पर स्टलिग 
से वह श्रभी तक बंधा हुआ है| शुस्टर ने शिमले में कुछ कहा, और 
होर ने फंडरल कमेटी में कुछ । जानबूभ कर यहांवालों ने पीछे बेईमानी 
की ठे । * 

इस पुस्तक के पूर्वाद्ध में लिखा है कि प्रतीक और स्वयंसिद्ध म॒द्रा 
का तलाक हो जाने पर “प्रतीक की कीमत कटी पतंग की तरह हो जाती 
हैँ श्रोर जेसे हवा के झोंकों के बल पर पतंग गिरती हैँ या उठती हूँ उसी 
तरह प्रतीक की कीमत भी चलण को फुलावट कमी-वेशी के आधार पर 
भिलोरे खाती रहती हे ।” मान लीजिए कि रुपए का तलाक जहां सोने 
से हो गया था वहां स्टलिंग से भी हो जाता । उस हालत में रुपए की 
गति उसा कटी पतंग-सी होती । उसका विनिमय-मूल्य इस बात पर 
निर्भर करता कि चलण में उसकी मिकदार क्‍या थी--- उसके लिए मांग 
कर्सा थी -यहां इस देश में वह कितनी क्रय-शक्ति श्रथवा मूल्य रखता 
था । कटी पतग पर आदमी का कोई बस नहीं रह जाता, क्योंकि हवा 
झ्रादमी का हुक्म माननेवाली नही हे; पर चलण में फुलावट या गिरावट 
करके--या यों कहिए कि उसका विस्तार या संकोच करके--रुपए की 
कीमत घटाई-बढ़ाई जा सकती थी । सोने या स्टलिग का प्रतीक न रहने 
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पर भी रुपए की भ्रपनी कीमत हो सकती थी और उस कीमत का रुपए 
की चांदी की कीमत से ऊपर रहना भी संभव था । 

पर जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हैँ, अधिकारियों ने एक बार रुपए 
को स्वतंत्र कर फिर कुछ ही घंटों बाद अपना विचार बदल दिया श्रोर 
उसका स्टलिग से गंठबन्धन कर दिया । २४ सितम्बर को बड़े लाट ने 
एक नया फर्मान निकाल कर २१ सितम्बर के फर्मात को मन्सूख कर 
दिया काननन परिस्थिति फिर वही हो चली जो २१ सितम्बर से पहले 
थी । हा, रुपए के बदले स्टलिंग मिलना पहले से जरूर मुद्दिकल कर दिया 
गधा । अब स्टलिंग स्वंसाधारण को नहीं, बल्कि कुछ खास बेकों को ही 
मिल सकता था । रेट वही पुरानी रही--एक रुपए के १७८ ६ पेस । इस 
बात की भी व्यवस्था कर दी गई कि किस प्रकार का देना चुकान के 
लिए स्टलिग मिल सकता था । रुपया अ्रब स्टलिंग का प्रतीक हो गया, 
इसलिए साने में उसकी कीमत वही हो सकती थी जो स्टलिंग की । श्रगस्त 
१६३१ के अन्त में यहां सोने का दाम २९।॥८ )। तोला था--यह द्सिम्बर 
१६३१ में २९०) हो चला था। आने वाले दिनों में यह दाम और भी 
ऊंचा होने वाला था । रुपया अब स्टलिग से बंधा हुआ था, इसलिए सोने 
के मुकाबले जिस हद तक स्टलिंग गिरता उसी ह॒द तक रुपए को भी 
गिरना पड़ता | उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं थी । 

भारतवर्ष में इस समय लोगों की श्राथिक अवस्था शोचनीय थी । 
इधर सरकाइ की जो मुद्रा-तीति चली आ रही थी उसके भयंकर फल 
ग्रब प्रत्यक्ष होने लगे । मनदी के कारण दाम यों ही नीचे थे, पर इस 
देश में ऊंचे एक्सचेंज ने दामों को और भी नीचे गिरा दिया था और गांव 
में रुपए का भीषण दुष्काल उपस्थित कर दिया था | ऐसे समय में जब 
सोने की कीमत (रुपयों में) ऊंची हो चली तब लोगों को इसका सहारा- 
सा मिल गया ओर वे सुनारों के हाथ अपना जेवर इत्यादि बंच कर अपना 
काम चलाने लगे । पर यह सोना उन सुनारों के पास कब तक टिक सकता 
था ? थोड़े ही समय में इस देश से सोना विदेश जाने लगा और कुछ 
ही महीनों के अन्दर प्रायः ५० करोड़ का सोना विदेश चला गया। इस 
सोने के बदले मिलनेवाले स्टलिंग को बहुतायत हो जाने से, स्टलिंग की 
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बिक्रो पर किसी प्रकार का नियन्त्रण रखना अब ग्रनावश्यक हो गया और 
३१ जनवरी १६३२ के बाद उसकी बिक्री बे-रोक-टोक होने लगी। 

रुपए का स्टलिग से गंठबन्धन भारत-सचिव के दबाव से किया गया । 
लन्दन में उस समय गोलमेज परिषद्‌ के सिलसिले में जो थोड़े से भार- 
तीय नेता या प्रतिनिधि मौजूद थे उन्होंने वहां सरकारी नीति का घोर 
विरोध किया और भारत-सर्चिव को महात्मा गांधी के सन्‍्तोष के लिए 
इस विषय पर कुछ कहने-सुनने को मजबूर किया । 

श्री बिड़ला जी अपनी “डायरी” में प्रसंगवश लिखते हें:-- 

“ग्राज (६ अक्तूबर १६३१) शाम को इण्डिया ग्रॉफिस में सर हेनरी 
स्ट्रॉकोश के साथ दंगल हुआ । सभापति का आसन पहले तो भारत-सचिव 
सरसंमृएल होर ने ग्रहण किया, पर मन्त्रिमंडल की मीटिंग थी, इसलिए वह 
सर रेजिनल्ड मंण्ट को ग्रपना पद देकर कुछ ही मिनट बाद चलता बना । 
श्रौर बहुत से लोग उपस्थित थे--गांधो जी, सर पुरुषोत्त मदास, मि० 
जिन्ना, सर मानिकजी, सर फिरीजशाह सेठना, के० टी० शाह, प्रो० 
जोशी, रंगास्वामी श्रयंगार इत्यादि | गांधीजी प्राय: ७ बजे कार्यवश उठ 
कर चले गए। ५॥ बजे से कारंवाई आरम्भ हुई। सरकार की शोर से 
सर हेनरी स्ट्रॉकोश ने वक्‍ता का काम किया, श्रौर अपनी ओर से मेने । 
ब्लैकेट भी मौजूद था, पर कुछ बोला नहीं । 

“स्ट्रॉकोश ने पहले तो संसार की परिस्थिति का दिग्दशंन कराया, 
फिर भारतवर्ष की बातें करने लगा । उसकी सबसे बड़ी दत्नील यही थी 
कि अगर एक्सचेंज १-६ स्टलिग पर न बांध दिया गया होता तो न 
जाने लृढ़कते-ल॒ढ़कते कहां जाकर दम लेता और न जाने सरकार को कहां 
तक नोट छपाकर अपना काम चलाना पड़ता। मेंने जब पूछा कि श्राखिर 
ठहराने के लिए तुम्हारे पास साधन क्‍या है ? तब उससे कोई उत्तर न 
बन पड़ा । उसने अधिकांश समय मेरी उन दलीलों का जवाब देने में 
लगाया जो मेंने |/0॥2एभए रि९र077॥ (मुद्रा-सम्बन्धी सुधार) नाम 





' “शायरी के कुछ परते” पृष्ठ ६७ और ६९ | 


स्टलिंग से गंठबंधन २२१ 


की पुस्तिका में पेश की है । मेने कहा कि में बात-बात पर बहस करने 
को तैयार हूँ, पर में यह कह देना ग्रावश्यक समभता हूं कि उस पुस्तिका 
में मेने जो मत प्रकट किया है वह मेरा अपना हैँ, भारतीय व्यायारीवर्ग का 
नहीं । यहां जो लोग आए हें वे भारत-सरकार की नीति के विषय में कुछ: 
कहने-सुनने आए है, इसलिए उस विषय को छोड़ कर मेरी' पुस्तिका की 
समालोचना में समय लगाना उनके साथ अन्याय करना हें । फिर भी 
स्ट्रॉकोश ने अपना विचार न बदला । 

“खेर, अच्छी बहस हुई । मेने लिखा था कि एक्सचेज की दर उठाने 
का वास्तविक उद्देश श्रंग्रेज सिविलियन और व्यवसायी को लाभ पहुंचाना 
था । यह बात इन लोगों को खूब चुभी और स्ट्रॉकोश कहने लगा कि इसे 
किस तरह प्रमाणित कर सकते हा ? सर पुरुषात्त मदास ने कहा कि यह 
किस्था तो लम्बा-चोड़ा है और इसे सुनने-सुनाने के लिए समय चाहिए । 


! इस पुस्तिका का विषय हे दामों की घटा-बढ़ी को रोकने-रुपए 
की ऋषशक्ति को बराबर समान रखन की वांछनीयता श्रोौर उसका उपाय । 

रुपए के दो प्रकार के मुल्य हुं - एक तो देश के भीतर का, दूसरा 
देश क॑ बाहुर का । देश के भीतर के मल्‍य का श्रथं हु इसकी विभिन्‍न 
वस्तु-सम्बन्धी ऋयष-शक्ति । देश के बाहर के मूल्य का अर्थ हुँ विदेशी मुद्रा- 
जेसे पोंड, स्टलिंग से विनिमय की दर यथा भाव । अब तक अधिकारियों 
का लक्ष्य इसके बाहरी मूल्य को स्थिर रख्णे की ओर रहा। १६, २४ 
या १८ पस, जब जो ठीक जंचा इसका मुल्य कर दिया आर एक्सचेंज 
को वहीं टिका दिया । पर इसके बाहरी मलल्‍य के प्रश्न से कहीं श्रधिक 
महत्वपुर्ण प्रइन है इसके देश्ञान्त्गंत मूल्य का । यह मूल्य श्रब तक अबा- 
घित गति से घटता-बढ़ता रहा हे--जब रुपए का मूल्य घटा तब दाम 
चढ़ गए (जेसे १८९६ और १९१४ के बीच) ओऔर जब रुपए का मूल्य 
बढा तब दाम गिर गए (जंसे कुछ दिन पहले की मन्दी के जमाने में) 
लेखक ने इस घटा-बढ़ी का रोकने की वांछनीयता पर भारतवर्ष की दृष्टि 
से विचार किया है और दिखाया हे कि इस विषय में [ए778 हटा 
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खाने-पीने का वक्‍त हो रहा था, लोगों को अपने-अपन काम से जाना 
था, इसलिए चर्चा स्थगित की गई । 

'मुभे ऐसा जान पड़ा कि स्ट्रॉकोश अपन विषय का बड़ा पंडित हूं, 
पर बेईमान नही है । इसलिए सम्भव हूँ या तो इसकी चर्चा ही न हो, य' 
ब्लैकेट' जैसे ग्रादमी को सरकारी पक्ष के समथन का काम सौंपा जाय ' 
स्टॉकोश अच्छी तरह जानता है कि सरकार की ओर से पेश करने लायक 
कोई जोरदार दलील नही हे! वह करे तो क्‍या ? बोला कि तुमने बार- 
बार कहा हैं कि हमारा सोना उड़ा दिया । वास्तव में सरकार ने उड़ाया 
नही; हिन्दुस्तान की जो जिम्मेदारी थी उसे पूरा किया। मेने पूछा, 
इग्लेंड की भी तो जिम्मेदारी थी--यहां क्या किया ? उसने कहा-मगर 
इंग्लेड हिन्दुस्तान-जंसा दूसरों का देनदार नहीं है । मेने उत्तर दिया --में 
इसे मानता हूं, पर दो बातें हे । इंग्लेड वेसे देनदार न हो, पर यहां एक्स- 


श्रादि विद्वानों के सिद्धान्तों को, हेर-फेर के साथ, कसे व्यावहारिक रूष 
दिया जा सकता हूँ । इस सम्बन्ध में, मीमांसा-भाग का अन्तिम अध्याय 
द्रष्टव्य हैँ । 


' वास्तव में ब्लकेट के इस विषय पर अपने स्वतंत्र विचार थे जो 
उसने अपनी [?]87720 (०7८४ (व्यवस्थित मुद्रा) नामक पुस्तक 
में प्रकट किए हूँ । पुस्तक-लेखक के विचार में सनन्‍्दी के कारण भारतवर्ष 
जेसे देशों के सामने बड़ी गहन समस्या उपस्थित हो गई थी और साधा- 
रणतः सबकी, पर विशेषतः उनको वृष्टि से, दामों का उठना बहुत जरूरी 
था। वह लिखता हूँ:-- 

“भारतवर्ष की परिस्थिति इस देश से भी खराब हूँ। वहाँ की पेद- 
वार के दाम गिर जाने से, कं का बोऋ--चाहे कर्ज देश के भीतर लिया 
गया हो चाहे बाहर-बहद भारी हो चला हैँ । भारतवर्ष श्रधिक काल तक 
उस बोझ को लेकर न चल सकेगा । अगर दाम न बढ़े तो कजे, लगान, 
मज्री, किराया, महसुल-जेसी निदिष्ट रकमों में कमी किए बिना काम 
चलने का नहीं । पर जो भारतवर्ष की स्थिति से परिचित हूँ उन्हें इस 
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पोर्ट से इम्पोर्ट ज्यादा हैं । हमारा देश देनदार हैँ, पर वह इम्पोर्ट से 
एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, यह तुम्हें न भूलना चाहिए। साथ ही यह भी 
ध्यान में रखने की बात हैं कि हम अपने उलद्योग-धंधों की उन्नति कर, 
अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ाकर ही अपना देना चुका सकते हे। फिर 
हमारी नीति कौन-सी होनी चाहिए--उद्योग-धंधों को बढ़ानेवाली मा 
उनका सत्यानाश करनेवाली ? स्टॉकोश फिर निरुत्तर रह गया ।” 

३० अक्तूबर को फिर इस सम्बन्ध में श्रीबिड़ला जी लिखते हें:--- 

“कल इंडिया ऑकिस में एक्सचेज के सम्बन्ध मे फिर कान्फरेन्स 
बेठी । ब्लेकेट और स्ट्रॉकोश दोनों ही मौजूद थे। अपनी ओर से सर 
पुरुष।त्त मदास, गांधीजी, अश्रध्यापक शाह, जोशी और में था । छोटी सभा 
होने के कारण इसे विशेष सफलता प्राप्त हुई । लोगों ने दिल खोलकर 
प्रकार की कमी होने की संभावना हास्यास्पद जंचेगी । सबकी रजामंदी 
से ऐसी कमी हो सके, यह असंभव है । नतीजा यही निकलता हैँ कि 
पादचात्थयों दे में चाहे जो हो, भारतवर्ष में तो अगर दाम न बढ़ सके 
तो सामाजिक श्रौर राजनेतिक विध्वंस हुए बिना न रहेगा । 

“अकेले भारतवर्ष की ऐसी स्थिति नहीं हे । ब्टिश सामाज्य के 
भीतर और बाहर ऐसे कई देश होंगे जिनकी कठिनाइयां भारतवर्ष की 
सी ही होंगी । श्रॉस्ट लिया और न्यूजीलेंड के उदाहरण दिए जा सकते 
हैं । इन देशों ने भ्रपनी-अपनी स॒द्रा की कौीसत घटाकर कठिनाइयों का 
सामना करने की चेष्टा की है । जेसे इंग्लंड ने गोल्ड स्टंण्डड का परि- 
त्याग कर और सोने के मुकाबिले स्टलिंग की कौमत गिराकर मन्दी की 
मार से बचने की कोशिश की, वंसे ही इन देशों ने स्टलिंग के मकाबले 
अपनी मुद्राओं की कीमत गिराकर आत्म-रक्षा का प्रयत्न किया है । 
डंडा कल डर «कब5 ४४४०४ ७ ०८४९7: ४४४ २४ 25:०४ ०४ ००७३ अगर स्टलिंग में दाम न उठ सके 
और उन्हें स्टलिंग में कर्ज देनेवालों ने कर्ज की रकम को घटाना मंजर 
न किया तो उनके लिए टाट उलट देने के सिवा और कोई चारान 
रहेगा। 
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बातें की । स्टरॉकोश ने वही पुराना राग अलापना शुरू किया पर ब्लकेट 
ने बड़ी खूबी से उसे निरुत्त र-सा कर दिया । ब्लकेट ने कहा कि हिन्दुस्तान 
के लिए इस समय चीजों का दाम बढ़ना बहुत हितकर है और में चाहता 
हूं कि वहां दाम ४० फी सदी तक बढ़ चले | हां, वह यह न बता सका 
कि दाम कंसे बढ़ाया जाय । मेने कहा कि रुपए को फिलहाल अपनी राह जाने 
दो और जब रिजरवं में काफी सोना इकट्ठा हो जाय तब एक शिलिंग पर 
इसे बांध दा। वह इससे सहमत न हो सका । 

इस बीच में १६ श्रक्तुबर को भी एक कान्‍्फरेन्स बंठ चुकी थी और 
उसमें सारे विषय की काफी आलोचना हो चुकी थी । इन अवसरों पर 
स्टलिंग से बंठबन्धन के पक्ष-विपक्ष में जो कुछ कहा गया उसका सारांश 
यह था !-- 

सर हेनरी स्ट्रॉकोश :-- 

“भारतवर्ष के सामने तीन मार्ग थे, और वह इसम से किसी एक का 
गवलम्बन कर सकता था। वह रुपए को सोन से सम्बद्ध रख सकता था, 
या उसका सम्बन्ध स्टलिंग से जोड़ सकता था, या उसे अपनी राह जाने 
के लिए स्वतन्त्र छोड़ सकता था। इधर कुछ वर्षो से सोने में दाम बरा- 
बर गिरते आ रहे थे और कजंदारों का बोफ बेहद भारी हो चला था। 
जिनका पैसा लन्दन में जमा था वे उसे यहां से उठाने लगे, और लन्दन 
ने जिनको पैसा उधार दे रखा था उन्होंने प्रायः टाट उलट दिया । इंग्लेड 
के लिए अपनी मुद्रा का सोने का प्रतीक बनाए रखना असम्भव हो गया 
और उसने अन्त में सुवर्णमान--गोल्ड स्टेण्डर्ड का परित्याग कर दिया । 
ऐसी अवस्था में भारतवर्ष क्योंकर सोने से सम्बद्ध रह सकता था ? पर 
प्रश्न यह था कि रुपए को वह स्टलिग से सम्बद्ध करे या उसे स्वतनत्र 
छोड़ दे ? स्वतन्त्र छोड़ देने का अर्थ ह---उसका मूदुय बांधने के लिए 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना । पर उस हालत में रुपए का मूल्य 
गिरे बिना न रह सकता था श्ौर गिरते-गिरते वह उसकी चांदी के, मूल्य 
के बराबर हो जाता। इससे बहुत भ्रनर्थ होने की सम्भावना थी । एक तो 
कोई किसीको कर्ज देना मंजूर न करता । कारण कि जब रुपए की कीमत 
गिर रही है तब सम्भव है कि आज कोई जितना देगा उसे ५० प्रतिशत 
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कम कुछ दिनों बाद वांपस मिलेगा । दूसरी बात यह हैं कि रुपए की कीमत 
गिरने से दामों में तेजी आ जाती और इससे बहुत-से लोगों को नुकसान 
उठाना पड़ता । तीसरी यह कि भारत-सरकार लन्‍्दंन भेजनें के लिए 
जितने रुपए की बजट में व्यवस्था करती उतने से काम न चलता--हर 
साल उससे कही अ्रधिक रुपया उसे जुटाना पड़ता ! समस्या हल करने 
के लिए उसे नोट छापने पड़ते । पर इसका नतोजा यह होता कि दाम 
ग्रौर भी बढते -अ्र्थात्‌ रुपए की कीमत ग्रौर भी गिरती, श्रौर जथों-ज्यों 
दवा की जाती त्यो-त्यों मजं बढता ही जाता | इसलिए भारत-ससरकार 
को यहां से यही सलाह देना मुनासिब संमका गया कि वह रुपए को 
स्टलिग से सम्बद्ध कर दे | पूछा जा सकता हैं कि जब इंग्लैण्ड ने स्टलिंग 
को स्वतन्त्र छोड़ दिया हैँ तब भारतवर्ष रुपए को क्‍यों न स्वतन्त्र छोड़ 
दे ? इसका उत्तर यह है कि इंग्लेण्ड, भारतवर्ष की तरह, देनदार मुल्क 
नहीं । वह पावनेदार है --इसलिए यहां स्‍्टलिग को स्वतन्त्र छोड़ देने से 
वह खतरा नहीं जो भारतवर्ष में रुपए को स्वतन्त्र छोड देने से हो सकता 
है । भारतवर्ष ने इंग्ल॑ण्ड से बहुत कुछ कजं ले रखा है, उसे हर साल 
यहां करीब ३।॥ करोड़ स्टलिग खर्च करना पड़ता है, उसके विदेशी व्यापार 
का बहुत बड़ा अंश ब्रिटिश साम्राज्य के साथ है -ऐसी अ्रवस्था में, उसके 
हित की दृष्टि से, स्टलिंग से सम्बद्ध रहना ही उसके लिए वांछनीय है।” 
श्रीपघनव्यामदास बिड़ला :--- 

“यह सच है कि भारतवर्ष के लिए रुपए को सोने से सम्बद्ध रखना 
प्रसम्भव था। ग्राखिर सम्बद्ध रखने का अथ तो यही है कि भ्रगर कोई 
रूपए के बदले सोना मांगे तो सरकार उसे दे सके । पर यहां तो सरकार 
प्रपनां सोता खो चुकी थी--सोने में रुपए की कीमत ऊँची रखने की 
नीति को सफल बनाने के लिए वह रिजवें के सोने से ही हाथ धो चुकी 
थी--फिर जब सोना पास न हो तब रुपए को उससे सम्बद्ध रखने का 
श्रथे ही क्या ? पर हम लोगों का कहना है कि जब रुपया सोने का प्रतीक 
न रहा तब उसे स्टलिंग का भी प्रतीक न रहना चाहिए था । प्राज रिजर्व 
में सरकार के पास स्टलिग भी कहां है? जहां किसी समय प्राय: ६८ 
करोड़ रुपए का सोना (या स्टलिग) था वहां इस समय सिफे ४ याँ ५ 
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करोड़ का सोना बच गया है, श्रौर स्टलिग नहीं के बराबर है। फलत' 
१८ पेंस स्टलिग पर रुपए का विनिमय-मूल्य टिकाने के लिए सरकार को 
या तो रुपए गला-गंला कर बाजार में चांदी बेचनी पड़ेंगी--जिससे 
चांदी बेहद सस्ती हो जायगी-या इंग्लेण्ड में कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे 
हमारी देनदारी श्रौर भी बढ़ जायगी । सर हेनरी स्ट्रॉकोश को भय है 
कि अ्रगर रुपया स्वतन्त्र छोड़ दिया गया तो उसकी' कीमत गिरते-गिरते 
उसकी चाँदी की कीमत ([ प्रायः ६ या ७ पेंस ) के श्रास-पास पहुंच 
जायगी । में नहीं समझता कि रुपए की कीमत यहां तक गिर सकती हे, 
पर अ्रगर रुपए की असली कीमत सचम्‌ृच ६ पेंस है तो कृत्रिम रीति से 
वह १८ पेंस पर कब तक टिकाई जा सकती है ? लोग सरकार को रुपए 
देना शुरू कर देंगे और बदले म॑ स्टलिग मांगेगे। सरकार कुछ हद तक 
यह मांग पूरी करेगी- श्रौर फिर कह देगी कि अब हम और स्टलिंग नहीं 
दे सकते ।” पर तब तक हमारा बचा-खुचा स्टलिग-धन स्वाहा हो जायगा 
और हमारे नोट बिना किसी प्रकार की पुश्ती के रह जांयगे । इंग्लैण्ड के 
पास १६०,०००,००० पौंड स्टलिग सोना था। ज्योंही यह घट कर 
१३३,०००,००० पौंड सस्‍्टलिंग हो चला, इंग्लेण्ड ने सुबर्णमान-- 
गोल्ड स्टेंडर्ड का परित्याग कर दिया और स्टलिग को बिसकुल स्वतन्त्र 
कर दिया। पर भारतवर्ष में सर्वस्व खो कर भी सरकार उसका 
ग्रनूकरण करना श्रनुचित समभती हूँ गौर रुपए का स्टलिंग से गंठ- 
बन्धन कर देती हँ---श्रौर कहा जाता है कि अगर रुपया इस प्रकार 
प्रावदध न रहा तो भारतवर्ष रसातल को पहुँच जायगा ! सर हेनरी 
स्ट्रॉकोश ने भारतवर्ष की देनदारी का जिक्र करते हुए फरमाया कि इंग्लेण्ड 
के लिए जो वस्तु भ्रम॒त है बही भारतवर्ष के लिए थिष हो सकती है । 
हम भारतवासी इस विषय में उनके कथन की सत्यता स्वीकार नहीं कर 
सकते । भारतवर्ष देनदार हूँ तो उसकी ग्राथिक नीति ऐसी होनी चाहिए 
जिससे उसकी देनदारी घटे | देनदारी तभी घट सकती हैं जब उसकी 
उत्पादन-शक्ति श्रौर उसका निर्यात-व्यापार बढ़े। पर इसके लिए यह 
आवश्यक हूँ कि वहां चीजों के दाम ऊँचे हों--झौर दाम उठाने का, मौजूदा 


.. 


द्वालत में, एकमात्र उपाय है एक्सचेंज को गिरा देना । कहा गया हैँ कि 
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रुपया जब गिरने लगेगा तब भ्रपनी चांदी की कीमत के पास पहुँच कर ही 
रुकेगा । इस सम्बन्ध में मेरे दो निवेदन हें । एक तो यह कि भारतवषं 
देनदार भले ही हो पर साधारणतः वह इम्पोर्ट (श्रायात) से एक्सपोट्टे 
(निर्यात ) ज्यादा करता हैं । दूसरा यह कि चलण में जितने सिक्‍के या 
नोट हें सब-के-सब, विनिमय के लिए, कभी उपस्थित नहीं किए जा 
सकते । अगर रुपए के सिक्‍कों की तादाद दो श्ररब मान ली जाय श्रौर 
नोटों की डंढ़ अरब, तो सब मिला कर साढे तीन ग्ररब हुए । इसमें से 
अगर डेढ़ अभ्ररब भी स्टलिंग से विनिमय के लिए उपस्थित किए जांय तो 
देश में रुपए की बेहद तंगी हो जागगी - -जिसका ग्रर्थ यह हुआ्आ कि रुपए 
की कीमत बढ़ जायगी । इन दोनों कारणों से, में नहीं समभता कि किसी 
भी हालत में रुपया ११ पेंस या ?२ पेंस (सोना) से नीचे गिर सकता 
हैं। पर दाम बढ़ाते के लिए--जिससे किसानों श्रौर दूमरे उत्पादकों का 
भला हो और जो मन्दी चली श्रा रही है उससे उनका दम घुटने न पाए 
रुपए की कीमत का गिरना जरूरी हैं । कहा गया है कि दामों की स्थिरत? 
वांछनीय हैं। पर कौन-से दामों की ? इतना तो सभी स्वीकार करते 
है कि आज के दाम बहुत नीचे हे और अगर हम इन्हें ज्यों-के-त्यों रहने 
देते हें तो हम करोड़ों किसानों के हित की ह॒त्या करते हें। भारतवषं में 
न्याय का तकाजा यह है कि दाम १०० से उठाकर १५० कर दिए जां य--- 
और उस हद तक एक्सचेंज को गिरने दिया जाय । इसीलिए हम लोगों का 
कहना है कि झपए को स्टलिंग से बाँध कर और दामों का उस ह॒ुद तक 
उठना शअ्रसम्भव कर, सरकार ने हमारे देश के साथ घोर ग्रन्याय किया है।' 
सर पुरुषोत्त मदास ठाकुरदास :--- 

“हूपए को स्टलिंग का प्रतीक कर दिया गया, पर केवल इसी अश्रथे 
में कि उसकी कीमत १८ पेंस से नीचे नहीं जा सकती। ऊपर के लिए 
कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि सरकार ने यह जिम्मेवारी नहीं ली हे कि 
१८ पेंस सस्‍्टलिंग बेवनेवाले को वह एक रुपया दे दे। १६२७ वाले 
विधान में सरकार पर यह जिम्मेवारी रखी गई थी कि श्रगर कोई सोना 
बेचना चाहे तो सरकार उसे १८ पेंस ८ १ रुपए की दर से खरीदने को 
बाध्य होगी ) उस परिस्थिति में कोई प्रन्तर नहीं पड़ा हैँ, जिसका भर्थ 
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यह होता है कि अ्रगर कोई सरकार के हाथ अपना सोना बेचना चाहता 
हैँ तो उसे उसी पुराने भाव से बेचना पड़ेगा | पुराना भाव था प्राय: 
२१॥॥८) ,तोला । श्राज का बाजार भाव २५) से भी अधिक हैं । इस 
समय बम्बई में गाँवों से काफी सोनो ञ्रा रहा हैं। लोग इतने विपन्न हें 
कि उनके पास जो कुछ सोना है उसे बेचकर अ्रपना काम चला रहे हें । 
पर सरकार इस सोने का दाम इतना कम देने को तंयार हे कि व्यापारी 
इसे उसके पास नहीं ले जा सकते। लेहाजा सारा सोना भारतवर्ष से 
बाहर जा रहा है । सरकार की इस नीति से जनता का असन्तुष्ट होना 
स्वाभाविक हैं । कहा जाता हैं कि भारतवर्ष ऋणी देश हे, उसने 
इंग्लेण्ठ से बहुत कुछ कर्ज ले रखा हैं, इसलिये एक्सचेंज गिराना 
उसके लिए हितकर नहीं हो सकता । पर आस्ट्रेलिया का उदाहरण हम 
लोगों के सामने हे । भारतवर्ष की अपेक्षा बड़ा ऋणी होते हुएभी उसने 
भ्रपना एक्सचेंज गिरा दिया । किसानों की दृष्टि से भारतवर्ष की दशा 
आस्ट्रेलिया से कहीं खराब हैं । गेहूं का १) मन बिकना एक ऐसी 
बात हैँ जिसे पिछले ८० साल के इतिहास में हम श्रभूतपूर्वे कह सकते 
हैं । सरकार को इसमें क्या आपत्ति हो सकती हैं कि बतौर एक प्रयोग 
के, कुछ महीनों के लिए ही सही, रुपए को इस बन्धन से मुक्त कर दे 
ग्रौर देखे कि इससे दाम चढ़ते हैं या नहीं ? इस समय तो उन्हें बाजार 
या मंडी में जो दाम मिलता है वह बैलगाड़ी का भाड़ा चुकाने के लिए 
भी काफी नहीं होता । एक घटना की खुद मुझे जानकारी है, जहां 
किसान बाजार में गन्ना बेचने लाए और दाम सुनकर इतने निराश हुए 
कि गन्ने को बेचने की बजाय गायों श्रौर भेंसों को समर्पित कर अपने घर 
लौट गए ! ” 

पर इस शास्त्रार्थ से परिस्थिति में तनिक भी भ्रस्तर न पड़ा श्रौर 
रुपए -स्टलिंग का गंठबन्धन ज्यों-का-त्यों बना रहा । 

यह तो हुई लन्‍्दन की बात । यहां भारततष्षं में उस समय व्यवस्था- 
पिका परिषद्‌ का अ्रधिवेशन हो रहा था। वहां सदस्यों ने २१ सितम्बर 
को एक बात सुनी, २२ को दूसरी । भारत-सचिव द्वारा किए जानेवाले 
हस्तक्षेप और स्टलिंग-गंठबन्धन का प्रतिवाद करने के लिए सर कावसजी 
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ज्च्+ 


जहांगीर ने परिषद्‌ में “काम स्थगित कराने वाला” प्रस्ताव लाना चाहा, 
पर बड़े लाट ने एक खास आदेश से इसे रोक दिया । २६ सितम्बर को 
मि० ( अबसर ) पषण्मुखम्‌ चेंद्रा ने निम्न लिखित प्रस्ताव पेश 
किया:-- 

“चूँकि इस बात का डर हुँ कि मौजूदा हालत में रुपए का स्टर्लिंग 
से गंठबन्धन कर देना भारत के लिए श्रत्यन्त अहितकार होगा; 

“ओर चूँकि भारत-सरकार के रुपए का विनिमय-मूल्य १८ पेंस रखने 
के कारण इस देश की कृषि और उद्योग-धन्धों की गहरी हानि हुई है श्ौर 
करेन्सी-कोष में जो सोना या सोने के तुल्य समभे जाने लायक धन था वह 
प्राय: साफ हो चुका है; 

“झौर चूकि इस बात का डर है कि भारत-सरकार के रुपए का 
स्टलिंग से गंठजोड़ा कर देने श्र इस सम्बन्ध में कुछ खास जिम्मेवारी 
अपने उपर ले लेने के कारण, उस सोने या धन की और भी बरबादी 
होगी इससे उस देश को विशेष आधिक क्षति होगी; 

इस परिषद्‌ की राय हूँ कि भारत-सरकार को फौरन इस उद्देश से 
कुछ खास कारंवाई करनी चाहिये कि हमारे करेन्सी तथा गोल्ड स्टैण्डड्ड 
रिजर्वों या कोषों में जो सोना या स्टलिंग जमा हूँ वह किसी भी हालत में 
ग्राज की अपेक्षा कम न होने पावे; 

“इस परिषद्‌ को यह भी राय हैँ कि इस देश की भलाई के लिये 
भारत-सरकार को चाहिए कि वह रुपए के बदले सोना या स्टलिग देने की 
कोई जिम्मेवारी अपने ऊपर न रहने दे और एतद्विषयक विधान में जो 
संशोधन झ्रावश्यक हो, कर दे । अगर सरकार को यह मंजूर न हो तो वह 
तब तक कोई जिम्मंवारी अपने ऊपर न ले जब तक ब्रिटिश सरकार से 
उसे लम्ब्री मुहृत के लिए, मुनासिब शर्तों पर, काफी बड़ी रकम लन्‍न्दन 
म तत्काल कजं नहीं मिल जाती । 

“अ्र्थ-सदस्य ने उस दिन यह सचित किया कि वह अतिरिक्त कर 
लगाने के लिए परिषद्‌ में दूसरा राजस्व बिल पेश करने वाले हें। इस 
सम्बन्ध में परिषद्‌ का कहना हैँ कि इसके सदस्यों को काफी नोटिस दिए 
बिना कर-सम्बन्धी कोई नया प्रस्ताव पेश नही होना चाहिए और इस 
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प्रधिवेशन में तो ऐसा प्रस्ताव हगिज नही होना चाहिए।” 

प्रस्ताव के पक्ष में आए ६४ वोट, और विपक्ष में ४० । पर बहुमत 
से पास होने पर भी प्रस्ताव स्थिति में कोई अ्रन्तर डालनेबाला न था। 
उस समय के भारत-सचिव ने ही एक अवसर पर कहा था किकुत्ते 
भूकते रहते है, कारवां आगे बढ़ता जाता हूँ ! प्रजा पर इधर करों का 
बोझ काफो भारी हो चला था । वह और भी भारी कर दिया गया। 
इसी अ्रधिवेशन मे नए प्रस्ताव-द्वारा प्रायः २५ करोड़ रुपए की कर- 
बृद्धि कर, हमारे शासकों का कारवां अपने मार्ग पर श्रग्नसर हुश्रा ! 


९ ० 
गंठबन्धन के बाद 


इंग्लेण्ड के बाद और कई देशों ने भी गोल्ड स्टेण्डड का परित्याग 
कर दिया । वास्तव में यह कोई शअन्ध अभ्रनुकरण नहीं था--सब मजबूर 
होकर सोने को तलाक देने लगे थे। सोने से बंधे रहते हें तो दाम ऊँचे 
हो नहीं सकते, और जो देश अपनी मुद्रा की कीमत सोने के मुकाबिले 
गिरा देता है वह प्रतियोगिता में श्रपना माल सस्ता बेचने की क्षमता पा 
जाता है -यह विचार कर कई देशों ने अपने-ग्रपने प्रतीक को सोने के 
बन्धन से मुक्त कर दिया । अमेरिका भी १६३३ में सोने से हट गया, 
यद्यपि कुछ समय बाद वह अपने डालर को कीमत घटाकर गोल्ड स्टेडर्ड 
पर वापस आ गया । सोने में डालर की कीमत जहां १०० थी वहां अब 
घटकर ३० कर दी गई । 

सोने के बन्धन से प्रतीक-मुद्राओ को मुक्त करने और इनका मूल्य 
गिराने का रहस्य क्या था, यह इस प्रकार समझाया जा सकता हैं:-- 

मान लीजिए, इंग्लेंड और भ्रमेरिका दोनों गोल्ड स्टेडर्ड पर हें और 
१ पौंड८ ४.८६ डॉलर--यह एक्सचेंज-रेट हैं। यह भी मान लीजिए 
कि किसी चीज का पड़ता इंग्लेंड में १ पौंड हें श्रौर भ्रमेरिका में ४.८६ 
डॉलर । 

इंग्लेंड ने गोल्ड स्टेंड्ड को छोड़ दिया और सोने के मुकाबिले पौंड 
की, कीमत घट गई । अमेरिका गोल्ड स्टेण्ड्ड पर कायम है, इसलिए 
एक्सचैज रेट में फर्क पड़ गया श्रौर जहां पहले १ पौंड के ४.८६ डॉलर 
होते थे वहां श्रब (उदाहरणाथे ) ३.७४ ही होने लगे । 

ग्रमेरिका में उस वस्तु का दाम वही ४.८६ डॉलर है जो पहले था । 
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इसलिए इंग्लैण्ड का व्यवसायी प्नरगर भ्रपनों माल अमेरिका भेजता है तो 
वहां उसका दाम ४.८६ डॉलर उठता है। नई एक्तरचेंज-रेट (३.७४ 
डालर ८ १ पौंड) से यह रकम इंग्लेण्ड में २६ शिलिग होती है । 

वहां पहले पड़ता था,२० शिलिग का । अ्रब यह कुछ ऊचा हो चला 
होगा । पर स्पष्ट हे कि जब तक पड़ता २६ शिलिग नहीं हो जाता तब 
तक इंग्लेण्ड के व्यवसायी को नई एक्सचेंज-रेट के कारण विशेष लाभ 
रहेगा ओर वह प्रतियोगिता में अमेरिका के व्यवस्रायी को पछाड़ता 
जायगा । 

मान लीजिए इंग्लेण्ड में ग्रब पड़ता २३ शिलिग हो चला हूँ । अगर 
अमेरिका का माल वहां जाकर बिकता हैँ तो उसका दाम २२ शिलिंग 
उठता है और नई एक्सचेंज-रेट से २३ शिलिग के प्रायः ४.३० डॉलर 
होते है । चूंकि अमेरिका का पड़ता ४.८६ डॉलर का है, वहां का माल 
इंग्लेण्ड जाकर न बिक सकेगा | प्रत्युत इंग्लेण्डठ का माल अब विशेष रूप 
से भ्रमेरिका जाने लगगा । वहां का पड़ता २३ शिलिंग है। अमेरिका में 
दाम ४.८६ डॉलर है, जिसके २६ शिलिंग होते हूँ | ऐसी ग्रवस्था में 
इंग्ल॑ण्डवाले वहां अपना माल ४.८६ डॉलर से कम में बेच कर भी नफे 
में ही रहेंगे । श्रगर उन्होंने ४.६८ डालर मे ही बेचा तो भी उन्हें तो 
प्राय: २५ शिलिग मिल गए और अमेरिका के कल-कारखानेवालों का 
व्यवसाय चौपट हो गया । 

पर ऐसी स्थिति में प्रगर अमेरिका भी गोल्ड स्टेण्डड का परित्याग 
कर दे श्रौर सोने के मुकाबिले अ्रपनी मुद्रा की कीमत उसी हृद तक गिरा 
दे (जिस हृ॒द तक इंग्लेण्ड गिरा चुका है) तो (और सब बातें समान 
होते हुए) एक्सचेंज-रेट फिर वही १ पॉंड ८ ४.८६ डॉलर हो चलेगी 
और ऐसी साम्यावस्था होने पर विशेष लाभ या हानि का प्रइन ही न 
रहेगा । हां, श्रगर अमेरिका सोने के म॒काबिले अपने प्रतीक को कीमत, 
इंग्लेण्ड से भी भ्रधिक गिरा दे, तो साम्य की जगह फिर वैषम्य उपस्थित 
हो जायगा शौर गंगा उलटी दिशा में बहने लगेगी--प्रर्थात्‌ प्रतियोगिता 
में भ्रब भ्रमेरिका इंग्लैण्ड को दबाने लगेगा । 

इने-गिने देशों को छोड़ प्राय: सभी गोल्ड स्टंण्डड से अलग हो गए। 
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१९३४ में केवल आधे दर्जन देश गोल्ड स्टंण्डड पर रह गए थे। इन्हें 
विदेशी प्रतियोगिता-रूपी आक्रमण से श्रपने-आ्रापको बचाने के लिए तरह- 
तरह के उपायों का अ्वलम्बन करना पड़ा । जकात या टेरिफ की दीवारें 
और भी ऊंची कर दी गई--विनिमय के व्यवसाय को इस प्रकार से 
निमंत्रित कर दिया गया कि बाहर से कम-से-कम माल था सके । जो 
देश गोल्ड स्टेण्डडं छोड़ चुके थे वे इसका जवाब दिए बिना कब रह 
सकते थे ? नतीजा यह हुआ कि व्यापार के क्षेत्र में प्रायः सभी देश ऐसी 
लड़ाई लड़ने लग गए जैसी इससे पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई थी । 
प्रत्येक देश अपनी रण-नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न गअस्त्र- 
शस्त्रों का प्रयोग करने लगा । इंग्लेड बहुत बड़े अरसे से इस सिद्धान्त 
का प्रतिपादक चला आ रहा था कि सन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में 
किसी भी देश की किसी भी हालत में जकात या शुल्क-रूपी अ्वरोध खड़ा 
करना नही चाहिए । पर अब काबे में ही कुफ़ सुनाई देने लगा ! अपने 
उद्योग-धंधों की जान खतरे में देख इंग्लेंड ने उस पुराने सिद्धान्त को 
ताक पर रख दिया और ग्रब “स्वतन्त्र व्यापार” (77९८८ [790०८) से 
“संरक्षण” ([7007८८४०7) का हिमायती बन गया। श्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के क्षेत्र में स्वतन्त्रता या स्वच्छन्दता नाम की अ्रत्र कोई चीज ही 
नही रह गई--कदम-क दम पर प्रतिबन्ध, नियन्त्रण, अ्रटकाव नजर आने 
लगे । वार-प्रहार, घात-प्रतिघात करते-करते जब दो देश थक जाते तब 
श्रापस में समभोता या इकरार-नामा करके यह तय कर लेते कि कौन 
किससे कितता माल लिया करेगा । पर इस प्रकार का समभोता भी 
व्यापार के क्षेत्र को संकुचित करनेवाला हांता । आइचये नहीं कि सारे 
संसार के व्यापार की मालियत जहां १६२६ में १०० थी वहां १६३३ में 
प्रायः ३३ ही रह गई थी । 

तुलनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता हैँ कि गोल्ड स्टेंडडड पर रह 
जानेवाले देशों की श्रपेक्षा उससे अलग हो जानेवाले देश अच्छे रहे । इन 
देशों में दामों की भ्रधोमुख गति कुछसमय के बाद रुक गई झ्ौर वे ऊपर 
चढ़ने लगे । १६२९ से १९३२ तक के अध्याय का नाम अगर “अन्धकार' 
रखा जाय तो १९३३ से १९३७ तक के अध्याय का अरुणोदय' कहा 
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जा सकता है। पर यह इंग्लैण्ड शौर शभ्रमेरिका-ज॑से देशों के ही सम्बन्ध 
में । यहां भारतवर्ष में तो अन्धकार बना ही रहा--कहना चाहिए कि 
१६३२ के बाद वह श्रौर भी घनघोर हो चला । नीचे के 'सूचक अंक' 
यही जाहिर करते हैं । 
जिनसों के थोक दाम 
भारतवर्ष (कलकत्ता) इंग्लैण्ड अमेरिका 


१६२६ १०० १०० १०० 
१६९३० पर पफप! € १ 
१९३१ श्८ ७७ ७ 
१६२३२ ६५ ७3५ चुप 
१६३३ घ्२ ३२५ ६ 
१६३२४ ६३ ७७ ७९ 
१९३५ ६५ ७८ द्ड 
१६२३६ ६५ परे ८४ 
१९३७ ७२ ९५ ९१ 
१६२३८ ८ ८€ प्र 


१९३७ में जो सुधार दिखाई देता हैँ वह श्रमेरिका में तेजी की एक 
लहर के भ्राने का नतीजा था। पर वह स्थाथी न हो सका और दाम फिर 
गिर पड़े । खासकर भारतवर्ष का यह हाल हुआ कि “चार दिना की 
चांदनी, फिर अन्धियारी रात !” १६३८ में हम फिर वही जा पहुंचे जहा 
१९३१ में थे । 

जब इंग्लेण्ड गोल्ड स्टेण्डडे पर था तब वहां एक ओऑंस खालिस 
सोने का दाम प्रायः ८५५ शिलिग होता था । पर स्‍्टलिंग और सोने का 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर वह दाम ऊंचा हो चला,अर्थात्‌ सोना स्टलिंग 
में पहले की श्रपेक्षा महंगा बिकने लगा । कई साल तक यह दाम १४० 
शिलिंग के आस-पास या उससे भी ऊपर रहा। इसके दो खास नतीजे 
हुए । नोट-प्रसारक बेकों के पास जो सोना था उसकी कीमत बढ़ जाने 
से, उनके लिए उसके भ्राधार पर और भी नोट जारी कर देना सम्भर 
हो गया । इससे चीजों के दाम ऊपर उठाने में सहायता मिली । उधव 
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सोने की खानों के मालिकों का मुनाफा बढ़ गया और इसके फलस्वरूप 
सोने का उत्पादन भ्रधिकाधिक होने लगा । १६२६९ से १६३७ तक संसार 
में सोने का उत्पादन इस प्रकार हुआा:--- 


१६२६ 
१६३० 
१९३१ 
१६३२ 
१६३३ 
१९३४ 
१६३५ 
१६३६ 
१६३७ 


ठन 
६०० 
६३६ 
६२५ 
६७८ 
3०७ 
७५६ 
पर्‌४ड 
९२१ 
६६० 


चूंकि रुपया स्टलिंग से सम्बद्ध था, यहां भी सोना पहले से महंगा 
रहने लगा । श्रगस्त १९३१ के अन्त में --जब भारतवर्ष गोल्ड स्टैण्ड्ड 
पर था--यहां सोने का दाम २१॥।- )। था उसके बाद इस दाम में जो 
वृद्धि हुई वह नीचे की तालिका में दिखाई गई है । साथ ही स्टलिंग मे 
भी साने की कीमत दे दी गई हे:-- 


सोने का ऊंचे से ऊंचा दाम 
लन्दन में (प्रति श्रौंस ) 


पौं० 

अप्रे। १६३३. ५ 
ह १६२३४ ७ 
११ १६३८ ७ 
३२ १६३६ ७ 


शि० पें० 
प्‌ 
५ एछकी।। 
० १॥। 
प ९॥ 


बम्बई में (प्रति तोला) 


रू० आण० पा० 
३०:--० +-- ० 
३६-१२-- ० 
३५४५--०--० 
३७--- १ -- ३ 


पिछले श्रध्याय में कहा जा चुका हैँ कि १९३१ में एक अ्रसाधारण 
बात यह हुई कि यहां से सोने की रपतनी होने लगी। श्रात्मरक्षा का 


९००... .-.3.-.०९००५.-.3333+भक कक -न++---++-+3+ किन. >मिर-क 3०१७ ७+नननन+न-७५७ ५ "लीक नकनननननननमक-क-+3+ 2» न्न्ननननाना- 


! ऑऔंस ८ ४८० ग्रेन, १ तोला- १८० ग्रेन,अर्थात ३ श्रस --: ८ तोला 
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ग्और कोई उपाय न देख कर विपन्न भारतवर्ष ने अपना सोना बेचना 
आरम्भ कर दिया और चूँकि भारत-सरकार इस सोने की खरीदार नहीं 
थी, यह सोना विदेश जाने लगा | भारतवर्ष से इधर कब्र कितना सोना 
बाहर गया हैँ यह नीचे के अंकों से स्पष्ट होगा :--- 


साल रुपए (लाख ) 
१९२१-३२ ५७,९७ 
१६३२-३३ ६५, ४२ 
१६३३-३४ ५७,०५ 
१६२३४--३५ ४२,५१४ 
१६३५--३६ ३७,३५ 
१६३६- -३७ २७,८४८ 
१६३७ रेप १६,३ ३ 
१३३४: ८३४ २३,२६ 
१६३६- ४० ४४,६४ 


३,८२,५० लाख रुपए 

ग्राम तौर से यह देश बराबर का खरीदार रहा हें। इस बीसवी 
सदी के श्रारम्भ के ३० वर्षो में यहां प्राय: ७ अरब रुपए का सोना बाहर 
से आया था । इन € वर्षा में उसमें से प्रायः ४ अरब का सोना बाहर 
चला गया । किसीने ठीक ही कहा था कि जितना सोना हमने इन वर्षा 
में खो दिया उतना तेमूरलग और नादिरशाह भी यहां से लूट कर नले 
गए होंगे । ु 

इस बात के लिए हमारे न॑ताओं और प्रजा-प्रतिनिधियों की ओर से 
काफी कोशिश की गई कि सोने की इतने बड़े पैमाने पर रफ्तनी न हो 
ग्रौर सरकार या रिजवं बंक इस सोने को खरीदकर नोटों की पुश्ती के 
लिए यहीं रखती जाय; पर कुछ भी नतीजा न निकला। सरकार को 
ग्रोर से बराबर यही जवाब दिया गया कि खरीद-बिक्री या व्यापार की 
दृष्टि से जंसी और चीजें हें, वंसा सोना है; फिर जब दूसरी चीजों के 
लिए कोई रुकावट नहीं हैँ तब सोने के लिए ही क्‍यों हो ? हमारे देश में 
ग्रगर राष्ट्रीय सरकार होती तं। ऐसी बात मुह से न निकालती और सोना 
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संचित करने का जो यह सुअवसर उपस्थित हुआ था उसे हाथ से न जाने 
देती । 

सोने के सम्बन्ध में हमारे शासक हमको तो ग्रनासक्ति झ्रौर त्याग 
का उपदेश देते जाते थे और स्वयं अपने देश में सोने से चिपटे जाते थे- 
बल्कि यथासंभव उसका परिमाण बढ़ाते जाते थे। बेक श्राव्‌ इंग्लेण्ड के 
पास जहां १६३१ में सब मिलाकर १२५,४०१,६२८ पौण्ड का सोना था 
वहां १९३७ में वह रकम ३२६,४०६,६२४५ पौण्ड हो चली थी । हमको 
लिखि-लिखि योग पठावत आरपु करत रजधानी' ! 

सोने की इस रफ्तनी की ब्रसलियत क्‍या थी, यह दिखाने के लिए 
हम परिषद्‌ में किए हुए एक अंगरेज सदस्य के भाषण से कुछ श्रंश उद्धृत 
करते हैं । . 

मार्च १६३३ को व्यवस्थापिका परिषद्‌ में बजट की आलोचना 
करते हुए सर लेस्ली हडसन ने कहा था :-- 

'प्रब बंगाल के किसानों की अ्रवस्था अत्यन्त दयनीय हैं। १६३१ 
में नदियों की बाढ़ के कारण उनकी कजंदारी बहद बढ़ गई । १६३२ में 
फसल अच्छी जरूर हुई, पर दाम इतने नीचे थे कि किसान श्रपने कर्ज 
न चुका सके । जीवन-निर्वाह के लिए उन्हें अपने पीतल के बतेन और 
मकानों में लगी हुई लोहे की चांदरें-जेसी चीजें भी बेच देनी पड़ीं । पहले 
तो उन्होंने अपने सोने-चांदी के जेवर बेच डाले, फिर जब इससे भी पूरा 
न पड़ा तब उन्होंने श्रौर मालमता बेचना शुरू कर दिया। पीतल श्रौर 
अ्ल्यूमीनियम के बतंन बिक गए; उनकी जगह मिट्टी के बतंनों ने ले 
ली । पर किसानों की मुसीबत की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती । श्रब 
वे भ्रपनी- फोपड़ियों की भी आ्राहुति देने लग गए हें । और तो उनके पास 
कुछ हैं नहीं--उन भोपडियों में लगी हुई लकड़ी या लोहे की जो कीमत 
उन्हें मिल सकती है वही श्रब उनका एकमात्र अवलम्ब रह गई है । 

“हमारे अ्रथं-सदस्य ने सोने के निर्यात के सम्बन्ध में जो यह कहा है 
कि उसीकी बदौलत हमारी रक्षा हो सकी है--हम इस बवंडर में उड़ जाने 
से बच गए हैं, यह सच है; पर सोना क्‍यों बिका या बिकता जा रहा है, 
इसका जो उत्तर हमारे प्रथ॑-सदस्य ने दिया हूँ में उसे ठीक[नहीं मानता । 
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उनका कहना है कि लोगों का जो पूंजी-पल्ला सोने के रूप में था श्रब वे 
उसे दूसरा रूप देने लगे हैं| असलियत कुछ और ही हैँ | कम-से-कम इस 
बात में उतनी सचाई नहीं जितनी हमारे अ्र्थ-सदस्य समभते हें । बाहर 
जाने वाले सोने का बहुत बड़ा हिस्सा सुख या समृद्धि नहीं बल्कि दुःख 
या दारिद्रथ का सूचक हें-- प्र्थात्‌ उसे बेचनेवाले ऐसे लोग हें जिन्होंने 
श्रपने धन या पूंजी को दूसरा रूप देने के लिए ऐसा नहीं किया है, बल्कि 
जिन्हें श्रपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए--चावल, प्राटा, 
दाल, नमक खरीदने के लिए--श्रपना संचित सुवर्ण बेच देना पड़ा हूँ ।” 

यहां कुछ चांदी के भी सम्बन्ध में कहने की जरूरत हूँ । 

प्रगस्त १९३१ में--जब इंग्लैण्ड गोल्ड स्टेण्डड पर था--लन्‍्दन में 
चांदी का दाम (फी स्टेण्डड औंस) १६ पेंस के आसपास था। सितम्बर 
में, इंग्लेण्ड के गोल्ड स्टेण्डर्ड से हट जाने पर, यह दाम प्राय: १६ पेंस हो 
चला । भारतवर्ष में इधर दाम इस प्रकार रहा-- 


१०० तोले का 
रूक ब्रा ० 
मार्च १९३१-३२ (श्रौसत ) ८3 कक कप 
हैं १९३२ ३३ ध ५६--२१ ४ 
है १६३३-३४ ध ५६--३२ ०» 
ह १९३४-२५ का ६५--२ 
हैं १९३५-३६ 4 ४६--३ २९ 
!! १६३६-२७ ५ ५३--२१ 
हैं १९३७-३८ कु ५०-- १५३४ 
के १६३८-३९ कर ५२--१५. ८ 


लन्दन में १२ जून १९३३ को भ्राथिक विषयों पर भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम- 
भौते के लिए एक कांफ्रेंस बेठी । इसमें ६४ राष्ट्‌ सम्मिलित हुए । पर 
कोई समभौता न हो सका । सबसे गहरा मतभेद मुद्रा-सम्बन्धी प्रश्न पर 
हुआ श्र कांफ्रेंस निष्फल साबित हुई । हां, उसमें चांदी के सम्बन्ध में 
एक समभौता ऐसे देशों के बीच जरूर हुआ्ला जो या तो चांदी के उत्पादक 
थे या जिनके पास काफी परिमाण में जांदी इकट्ठी थी । 
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पर चांदी के बाजार पर इस समभौते का कोई खास असर न पड़ा । 
लोग पहले से ही यह धारणा किए बेंठे थे कि इस प्रकार का कोई सम- 
भोता होकर ही रहेगा । इसलिए दाम जहां तक उठ सकते थे पहले ही 
उठ चुके थे । 

इस समभोते या इकरारनामे की मियाद १९३७ के श्रन्त में पूरी 
हो गई । 

भारत-सरकार ने इधर भी बराबर चांदी बेचना जारी रखा । चलण 
से रुपए खींन कर गला दिए जाते श्रौर उनकी चांदी बेच दी जाती। 
१६३१-३२ श्ौर १६३६-४० के बीच सरकार-द्वारा बाहर भेजी जानेवाली 
चांदी २० करोड़ श्रंस से ऊपर थोीं। चलण म॑ चांदी के रुपयों का स्थान 
या तो नोटों ने ले लिया या वह खाली रहा । 

१९३१-३२ और १९३८-३६ के बीच, चलण में जानेवाले रुपयों का 
जोड़ ५७,४५ लाख बंठता है, और लन्दन से निकल आनेवाले रुपयों का 
जोड़ ५४,४४ लाख । प्यासे को किस हृद तक पानी मिल सका, इस सम्बन्ध 
में श्रौर कुछ लिखने की श्रावश्यकता नहीं । 

इस देश में जिन्‍सों के ग्रायात से निर्यात श्रधिक होता रहा है । 
वास्तव में हम उसी आ्राधिक्य के रूप में श्रपनी देनदारी' चुकाते भ्राए हें। 
१९२४-२५ से १९२८-२६ तक उस आधिक्य का श्रौसत ११० करोड़ 
रुपए से अधिक पड़ा था । पर १९३२-३३ में वह घटकर केवल ३ करोड़ 
रुपए के लगभग रह गया था । उसके बाद स्थिति कुछ सुधरी, पर यथेष्ट 
रूप से नहीं। झ्गर इन वर्षों में सोने का निर्यात सहायक न होता तो 

“भारतवर्ष अपनी जिन्‍मों के निर्यात से जिन्‍सों के आयात का हो 
दास नहीं चुकाता, कुछ ऐसे आयात का भी दास चुकाता है जो अदृदय 
रूप से हुआ करता हैँ। इस प्रवृष्य आयात में इंग्ल॑ण्ड को [70॥7९ 
(902८5 तथा अन्य रूप में जानेबाली रकमें शामिल हे । इनका जोड़ 
हर साल प्रायः ८० करोड़ रुपये बेठता है ।-- 

भारतीय व्यापारी महासभा (फेंडरशन) के दशसम अधिवेशन के 
अध्यक्ष भोयुत वेवीप्रसाद खेतान का भाषण (अप्रैल, १९३७) । 


२४० रुपए को कहानी 


अ्रदृष्य रूप से होनेवाले आयात का दाम हमसे न चुकता और हमारी 
देनदारी श्रौर भी बढ़ जाती । 

अपने देश के किसानों की दीनता-हीनता का कज्जदारी से खास 
सम्बन्ध है। १६२८-२९ में कुछ विशेषज्ञ जांच-पड़ताल के बाद इस 
नतीजे पर पहुँचे थे कि सारे भारतवर्ष के किसानों का कुल कर्ज ९ शअरब 
रुपए के करीब था । भिन्न-भिन्नप्रान्तों में यह इस प्रकार विभकत था:--- 


सारा कर्ज 
(करोड़ रुपए ) 
मद्रास १५० 
बम्बई ८१ 
बंगाल १०० 
संयुक्त प्रान्त १२४ 
मध्य प्रान्त ३६ 
पंजाब १३५ 
बिहार-उड़ीस। १५५ 
ग्रासाम २२ 
केन्द्रीय इलाका १८ 
ब्र्मा ६० 
ब्रिटिश सरकार ८८१ करोड़ 


देशी रियासतों के किसानों का कर्ज इसके अलावा था । 

ग्रब देखिए मन्दी का इस कजंदारी पर क्‍या असर पड़ा । गल्‍ले के 
दामों में प्रायः ५० प्रतिशत कमी हो जाने से कर्जदारों का बोभ यों ही 
दूना हो गया । कारण यह कि जो १० मन श्रनाज बेचकर कजंदारी से 
छुटकारा पा सकता था उसे श्रब २० मन जुटाना पड़ता था। श्रगर यह 
मान लिया जाय कि ऐसी मनन्‍्दी के समय में किसान न तो श्रसल झ्दा कर 
सकते थे, न सूद, तो हमारे भ्रथ॑शास्त्रियों का यह तखभीना सही समझा 
जा सकता है कि जो बोक १६२६ में ९ प्ररव रुपए था वह १६३२३ में 
२२ भ्ररब रुपए के बराबर हो चला था । 
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दामों को बढ़ाना और उसके द्वारा किसानों या कजंदारों की रक्षा 
करता भारत-सरकार की नीति के प्रतिकूल था । उधर असनन्‍्तोष और 
ग्रशांति की वृद्धि के कारण परिस्थिति भयंकर होती जा रहो थी | इस 
कारण प्रान्तीय सरकारों के लिए चुपचाप बैठे रहना भी असंभव था । 
उन्होंने इधर कुछ ऐसे कानूत बनाए जिनका उद्देश था साहकार के 
पावन की रकम को कम कराके कज्जंदार को इमदाद पहुचाना। कुछ 
हद तक सरकारी लगान में भी छट दी गई । पर इन उपायों से किसानों 
का कष्ट कहां तक दूर हो सकता था ; उनकी वास्तविक सहायता या 
रक्षा का उपाय था ऐसी नीति का अ्वलम्बन जो दामों को ऊपर चढ़ा 
सके या कम-से-कम उन्हे नाचे गिरने से रोक सके । पर हमारी सरकार 
की नीति तो उन्हे नीच की ही दशा में ढकेलनेबाली थी--- उससे यहां के 
किसानों की मलाई की आश। कंसे की जा सकती थो ? दामों की मन्दी 
गौर हमारी +रकार की एक्सचज-नीति, चक्‍की के इन दोनो पाटों के 
बीच पड़कर हमारे किसान तग-तबाह हो गए। 

दिसम्बर १९३३ मे जब रिजवे बेक से सम्बन्ध रखनेवाला बिल 
परिषद्‌ में विचाराधीन था, वहा इस बात की चेष्टा की गई कि एक्सचेंज- 
रेट को स्थायी रूप से १८ पेस न करके इस प्रइन पर पुनविचार की 
गुजाइश रहने दी जाय । बिल में यह व्यवस्था थी कि जब रिजवं बेंक 
स्थापित हो जाय--और इसमें अभी कुछ देर थी--वह प्राय: १८ पेस 
की रेट से स्टलिंग खरीदने और बेचने को बाध्य हो । 

१९२७ के विधान में स्टलिग खरीदने की सरकार पर कोई जिम्मे- 
वारी नहीं थी--जिम्मेवारी २१७) १० तोला के भाव से (खालिस) 
सोना खरीदने की थी । बाजार मे १६३१ के बाद सोने का भाव इससे 
कहीं ऊचा हो रहा था, इसलिए सरकार की वह जिम्मेदारी श्रब कोई 
ग्रथ नहीं रखती थी । श्रब सरकार अपने ऊपर स्थायी रूप से सोने की 
जगह स्टलिंग खरीदने की जिम्मेवारी लेने जा रही थी। उसकी ओर से 
यह कहा जा चुका था कि कानूनन जो स्थिति इस समय है उसमें किसी 
प्रकार का परिवर्तत करना हमें भ्रभीष्ट नहीं । परिषद्‌ में पूछा गया कि 
अगर बात ऐसी ही है तो स्टलिंग खरीदने की जिम्मेवारी श्राप श्रपने 
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ऊपर क्‍यों लेने जा रहे हें ? खेर, यह तो एक विधि-विषयक छोटी-सी 
बात हुई । विशेष आपत्ति जनक बात तो यह थी कि सरकार भविष्य के 
लिए स्टलिंग खरीदने या बेचने की दर अ्रभी मुकरंर करने जा रही थी । 
गर-सरकारी मेम्बरों ने सरकार की इस कारंवाई का घोर विरोध किया 
झर उनको ओर से इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाले कई संशोधन पेश 
किए गए । उनमें एक संशोधन इस आशय का था कि एक्सचेंज-रेट ग्रभी 
निश्चित न की जाय--सारे प्रहन का निर्णय भविष्य के लिए छोड़ दिया 
जाय । रिजवं बंक की स्थापना में ग्रभी देर थी, इसलिए उसके द्वारा 
सोने या रटलिग की खरीद-बिक्री का प्रइन श्रभी कुछ काल तक उठनेवाला 
नहीं था । फिर भी सरकार इसी समय दर को निश्चित कर देने पर तुली 
हुई थी और उसने जो चाहा, कर दिया । इस प्रइन से सम्बन्ध रखनेवाला 
एक भी संशोधन परिषद्‌-द्वारा स्वीकृत न हो सका, और रिजवं बंक-द्वारा 
स्टलिग की खरीद-बिक्री के लिए १८ पेंस की रेट निर्धारित हो गई । 
दिसम्बर १६९३८ में श्रीसुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस की 
कार्यकारिणी समिति ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया:--- 

“जब से रुपए की दर १७ पेंस मुकरंर कर दी गई तब से यहां का 
व्यवसायी-वर्ग और यहां की सावंजनिक संस्थाएं इसका विरोध करती आा 
रही हैं | उनकी मांग यह रही हे कि चूंकि हुण्डी को यह दर, आ्थिक 
दृष्टि से, भारतवर्ष के लिए श्रहितकर है, इसमें रह्ोोबदल होना जरूरी 
हैं । भारत-सरकार इस लोकमत की उपेक्षा करती झाई हैँ । ६ जून 
(१६३८) को उसने इस विषय पर एक वक्तव्य निकाल कर कहा कि 
वह हुण्डी की दर में कोई भी हेर-फेर करना नहीं चाहती और दलील यह 
पेश की कि हेर-फेर करने से परिस्थिति इतनी डावांडोल और अनिश्चित 
हो जायगी कि लोगों को लाभ के बदले हानि उठानी पड़ेगी । 

“समिति की राय में १८ पेंस की दर से यहां के किसानों की गहरी 
हानि हुई है । इसने उनकी पैदावार की कीमत गिरा दी हूँ और बाहर से 
श्रानेवाले माल को नाजायज फायदा पहुंचाया हैँ । 

“कार्यकारिणी समिति का विश्वास हे भ्रगर व्यापार की यही हालत 
बनी रही तो यह दर आगे टिकनेवाली नहीं हें । पिछले ७ वर्षो में यह 
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सिर्फ सोने के बड़े पैमाने पर निर्यात के कारण ही टिक सकी हैं। उस 
निर्यात से देश की बड़ी क्षति हुई है । श्रब इसको आगे टिकाने के लिए 
गिरावट के सिवा और कोई रास्ता नजर नहीं आता । ' भारतवर्ष के पास 
सोने और स्टलिग के रूप में जो सम्पत्ति बच गई है उसको बरबाद करके 
ही हुण्डी की यह दर कायम रखी जा सकती है । जो स्टलिग था वह 
पहले भी बहुत कुछ स्वाहा हो चुका हे, अगर भारत-सरकार ने इस दर 
को टिकाने के प्रयत्न से मुंह न मोड़ा तो बचा-खुचा स्टलिंग भी जाता 
रहेगा । कार्यकारिणी की दृष्टि में ऐसी सम्भावना अत्यन्त चिन्ताजनक हैं । 

“परिस्थिति को देखते हुए कायंकारिणी इस नतीजे पर पहुंची हैं 
कि देश की भलाई इसी में है कि हुन्डी की दर को टिकाने का भश्रयत्न 
छोड़ दिया जाय और सरकार इसे शीघ्रातिशीधघ्र १६ पेंस कर देने को 
दिशा मे श्रग्मसर हो ।” 

पर सरकार का उस दिशा में ग्रग्रसर होना एक असंभव-सी बात 
थी । ऊंची दर कायम की गई थी इंग्लेण्डके हित की दृष्टिसे, और जब 
तक इंग्लेण्ड का यहां ग्राधिपत्य था तब तक यहां की सरकार की नीति 
में वेसे परिवर्तत की आजा. दुराशा-मात्र थी । कार्यकारिणी के प्रस्ताव का 
उसकी ओर से जो उत्तर दिया गया उसमें एक बार फिर वही पुराना 
भठ दोहराया गया कि हुण्डी की दर गिरने से किसानों का लाभ नहीं 
बल्कि हानि है । । 

बड़े पैमाने पर सोने की रफ्तनी से इतना जरूर हुआ कि १८ पेंस 
की दर टिकाने में सरकार को किसी कठिनाई का सामना करना नहीं 
पड़ा । हमारा सोना गया, रेट श्रपनी जगह बनी रही । 


११ 
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१६३१ के बाद की घटनाओं में यहा रिजवं बेक की स्थापना महत्व- 
पृर्ण स्थान रखती है । 

इस प्रकार की बेक से सम्बन्ध रखनेवाला प्रस्ताव प्रायः सौ बरस 
पुराना बताया जाता हैं। १८३६ में कुछ गंगरेज व्यापारियों ने ईस्ट 
इडिया कम्पनी के संचालकों के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि भारतवर्ष 
में एक ऐसी बड़ी बेक स्थापित की जाय जिसमे साधन और शक्ति यथेष्ट 
रूप से केन्द्रीभत हों और जिसका यहां के सराफा-बाजार पर पूरा आ्राधि- 
पत्य हो । पर यह प्रस्ताव ही रहा । १८५६७ में फिर इस विषय की कुछ 
चर्चा हुई--तीनों प्रेसिडेसी बेकों को सम्मिलित कर एक श्रखिल भार- 
तीय बेक कर देने की सलाह सरकार को दी गई, पर कुछ नतीजा न 
निकला । इसके बांद भी दो-एक मौकों पर यह प्रदन सरकार के सामने 
लाया गया, पर इससे परिस्थिति में कुछ भी अन्तर न पड़ा । चेम्बरलेन- 
कमीथन के सदस्य अध्यापक (वत्तंमान लॉड ) केन्स ने, दूसरे सदस्य सर 
अ्नेस्ट केबल के सहयोग से, इस सम्बन्ध में एक स्कीम तैयार की, पर 
महासमर छिड़ जाने के कारण इस पर विचार भी न हो सका | शान्ति 
स्थापित हो जाने पर फिर एसी केन्द्रीय बैक के प्रइदन की ओर लोगों का 
ध्यान गया और इस बार यह दीखने लगा कि क्षुछ्-न-कुछ हाके ही 
रहेगा । सफलता की दृष्टि से उस समय सबसे व्यावहारिक उपाय यही 
समभा गया कि तीनों प्रेसिडेंसी बेंकों का एकीकरण कर दिया जाय | 
ग्रन्त में इसा एकीकरण से इम्पीरियल बेंक की सृष्टि हुई । इससे सम्बन्ध 
रखने वाला विधान सितम्बर १६२० में स्वीकृत हुआ और २७ जनवरी 
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१६२१ से अमल में लाया गया । 
पर गभीष्ट-सिद्धि न हो सकी । इम्पीरियल बंक में उन सब बातों का 
समावेण न था जो किसी देश या राष्ट्र की नीति को क्रियात्मक रूप देने- 
वाली सबसे प्रधान बंक में होनी चाहिए। उसमें कई दोष नजर आने 
लगे । इम्पीरियल बेक न तो सरकारी बंक थी, न यथार्थत: सावंजनिक । 
वह कुछ शेयर होल्डरों के हाथ की चीज थी जिसमें अंगरेजों का प्राधान्य 
था--जिसकी नीति-रीति भारतीय वाणिज्य-व्यवसाय की दृष्टि से पूर्णतः 
सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती थी । जो बंक सवरपिरि हो-- जो वास्तव 
में इस व्यवसाथ-चक्र की धुरी का काम करे -उसे ऐसा काम-काज नहीं 
करना चाहिए जिससे और बेकों की प्रतियोगिता हो । पर इम्पीरियल 
बेक पर इस प्रकार का कोई नियंत्रण नही था-- व्यवसाय के क्षेत्र में वह 
प्राय: शौर बैंकों के ही समान थी, जिसका ग्रर्थ होता है कि जो उनसे 
प्रतियोगिता करती थी उसी पर उनके संरक्षण की जिम्मेवारी थी । 
सेन्ट्रल अर्थात्‌ केन्द्रीय बंक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वढ़ कुल 
सरकारी रोकड़ रखे और नोटों के प्रसार का प्रबन्ध करे । इम्पीरियल 
बेक को कुछ रोकड़ रखने का अधिकार प्राप्त नही था-- उदाहरणार्थ, 
गोल्ड स्टंण्डर्ड रिजबवे सरकार अपने हाथ में ही रखती थी । नोटों के 
प्रसार का काम भी उसे नहीं सौंपा गया था, इसलिए पेपर करेन्‍्मसी रिजवें 
भी उसके दायरे से बाहर था | कुछ ही समय बाद यह सिफारिण की 
जाने लगी कि भारतवषं में एक एसी नई बेंक स्थापित की जाय जो विशुद्ध 
सेण्टल या रिजव॑ (निधि) बेक का काम करे--जिसपर करेन्‍्सी ओर 
एक्सचेंज-सम्बन्धी पूरी जिम्मेवारी हो--श्ौर जिसे यह जिम्मेवारी पूरी 
करने के लिए सरकार से विद्वष अधिकार प्राप्त हों । हिल्टन यंग कमी- 
दशन की यह एक खास सिफारिश थी--यद्यपि १६३४ से पहले रिजवं 
बेंक-सम्बन्धी विधान न बन सका । 
सरकार की ओर से जो मसविदा १६२७ में पेश किया गया वह 
व्येवस्थापिका परिषद्‌ को आ्रापत्तिजनक जंचा--खास कर इसलिए कि 
उसके अनुसार रिजवं बक न हो कर, शेयर-होल्डरों की बेक होती और 
उसके डाइरेक्टरों ग्रथवा संचालकों की नियुक्ति उस प्रकार न होती जा 
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भारतीय हित की दृष्टि से वांछनीय कहा जा सकता था। सरकार श्रन्त 
में इस बातपर राजी हो गई कि रिजर्व बंक शेयर-होल्डरों की बंक न 
होकर सरकारी बेक हो, पर डाइरेक्टरों की नियृकति के प्रइन पर एक 
राय न हो सकी । ग्रथं-सदस्य ने एक दूसरा मसविदा परिषद्‌ के सामने 
रखा और कुछ लोगों को ऐसा दीखने लगा कि इसके झ्राधार पर समभौता 
हो जायगा । पर भारत-सचिव को समभोते की बात मंजूर नहीं थी, और 
उन्होंने भारत-सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ने से रोक दिया । अथे- 
सदस्य को परिषद्‌ में यह कहना पड़ा कि डाइरेक्टरों के प्रइन पर घोर 
मतभेद होने के कारण सरकार इस अ्रधिवेशन में प्रस्तुत बिल पर और 
कुछ विचार करना-कराना मुनासिब नही समभती । 

कुछ ही समय बाद उसकी ओर से दूसरा बिल प्रकाशित किया गया। 
इसमें कितनी ही नई बाते थी, पर बेंक को सरकारी बेक बनाने की 
व्यवस्था नहीं थी । इस विषय में सरकार का उसी पुराने पहलू पर लौट 
जाना पड़ा था कि बेंक शेयर-होल्डरों की हो । साथ ही, यह भी व्यवस्था 
थी कि व्यवस्थापिका परिषद्‌ या सभा के सदस्य इस बेक के डाइरेक्टर 
न हो सकेंगे। पर परिषद्‌ के श्रध्यक्ष ने श्रर्थ-सदस्य को यह बिल विचा रा 
उपस्थित करने की अनुमति नही दी । कारण यह्‌ था कि न तो इन्होंने 
पुराने बिल को बाकायदा वापस लिया था, न अभी इतना समय बीत पाया 
था कि वह बिल निरस्त या निर्जीव समझा जाय । विवश होकर ग्र्थ-सदस्य 
को सरकार की ओर से फिर उसी पुराने बिल को विचाराथ्े उपस्थित 
करना पड़ा । पर ऐसा करते ही पुराना विरोध फिर जोर-शोर के साथ 
उठ खड़ा हुआ श्र सरकार को प्रत्यक्ष हो चला कि जो वह चाहती थी 
वह न हो सकेगा । लेहाजा १० फरवरी १६९२८ को उसकी ओर से यह 
कहकर कि परिषद्‌ के रुख को देखते हुए इस दिल्या में और आगे बढ़ने 
से कोई लाभ नजर नहीं आता--इस (विषय की चर्चा यहीं समाप्त कर 
दी गई । 

१६९३१ में सेण्ट्ल बेकिंग इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई । उसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि रिजवं बेंक यथाशीक्र 
स्थापित की जाय । फिर लन्दन की राउण्ड टेबल कान्‍्फरेंस, (गोलमेजः 
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परिषद्‌) की फंडरल स्ट्रकचर कमेटी ने भी प्राय: यही सिफारिश दोहराई। 
१६३३ में राजनेतिक सुबारों के सम्बन्ध में, सरकार की ओर से एक 
बयान निकला । उसमें कहा गया था कि केन्द्र में अर्थ-विभाग-सम्बन्धी 
जिम्मेवारी भारतवासियों को सौंप देने की दृष्टि से रिजवं बेक का होना 
अनिवायं हँं---और वह रिजवं बंक ऐसी होनी चाहिए जिसपर किसी प्रकार 
का राजनेतिक दबाव न पड़ सके । इस विषय पर फिर से विचार करने 
के लिए एक कमेटी बंठी । इसकी रिपोर्ट अगस्त १६३३ में निकली ओर 
इसकी सिफारिशों के आधार पर रिजवं बेक-सम्बन्धी तीसरा बिल८ 
सितम्बर को दोनों व्यवस्थापिका सभाझों में पेश किया गया | इसपर विचार 
होता गया और इतिहास की पुनरावत्ति की नौबत नहीं पहुंची । कुछ हेर- 
फेर के साथ इस बिल ने शअ्रन्त में विधान का रूप धारण किया श्र ६ 
मार्च १९३४ को इसे बड़े लाट की स्वीकृति मिल गई । १ अप्रैल १६३५ 
को रिजवं बंक की स्थापना हुई । 

रिजवं बेक शेयर-होल्डरों की बंक है । इसकी पूँजी हे पांच करोड़ 
रुपए, और प्रत्येक शेयर सौ रुपए का हैँ। कुछ शेयर भारत-सरकार 
इसलिए अपने हाथ में रखती हैँ कि अगर कोई शख्स सेण्ट्ल बोर्ड का 
डाइरेक्टर चुना जाय और उसके पास कम-से-कम उतने शेयर न हों जितने 
डाइरेक्टर के पास होने चाहिए, तो सरकार इन शेयरों में से कुछ उसके हाथ 
बेच कर उसकी कमी पूरी कर दे। शेयर-होल्डर ग्रलग-अलग प्रांतों या 
प्रदेशों में विभकत हैं । और प्रत्येक प्रांत या प्रदेश का अपना खास रजिस्टर 
हैं । ये रजिस्टर बम्बई, कलकत्त।, दिल्‍ली झ्रौर मद्रास में रखें जाते है । इस 
बात के लिए खास विधान है कि रिजवे बेक के गोेबर-ट्री'४? वही हो 
सकते हें जो भारतवर्ष (या बर्मा )के निवासी हें या जो ब्रिटिश प्रजा की 
परिभाषा के अन्तर्गत हे । व्यक्तियों के साथ कम्पनियों को भी शेयर-होल्डर 

:१ ली श्रप्रेल १९३७ से बर्मा भारतवर्ष से अलग कर दिया गया। 
इसके क्‍या कारण थे यह बताना यहां श्रप्रासंगिक होगा । पर राजनंतिक 
पृथक्‍्करण के बावजूद भी रुपए का स्थान वहां पूर्वबत्‌ ही बना रहा। 
निर्णय यह हुआ कि मुद्रा-सम्बन्धी व्यवस्था की वृष्टि से दोनों 
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होने का हक हासिल हूँ | मूल-विधान में सशोधन करके अब यह व्यवस्था 
कर दी गई है कि बीस हजार रुपए से अधिक का कोई भी शेयर-होल्डर 
नहीं माना जा सकता । दंक की पूजी, सेण्ट्ल बोर्ड की सिफारिश और 
व्यवस्थापिका सभाओं की सिफारिश से घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं। 
सेण्ट्ल बोर्ड के लिए जरूरी है कि सिफारिश करने से पहले भारत-सर- 
कार की अनुमति प्राप्त कर ले । पूजी के अलावा बंक के पास पांच करोड़ 
का रिजवं भी है | शेयर-होल्दरो को जो डिविडेंड या मुनाफा मिल 
सकता हैं वह सरकार द्वारा ३॥ प्रतिशत नियत हैं । उतना दे देने पर 
बचत होने की सूरत में उसका एक हिस्सा शेयर-होल्डरों को मिलेगा और 
बाकी सरकार ले लेगी । 

बेक का संचालन ओर प्रबन्ध ढाइरेक्टरो के सेण्ट्ल बोर्ट द्वारा होता 
डे । इकके १६ सदस्य होते ढे; यथा (क) एक गवनंर और दो डिप्टी- 
गवनंर, जो भारत-सरकार द्वारा नियुक्त होते हें; (ख) चार इाइरेक्टर, 
जिन्हें भारत-सरकार, मनोनीत करती हें; (ग) झ्राठ आाइरेक्टर, जो 
अुयर-होल्डरों का प्रतिनिधित्व करते हें---बम्बई, कलकत्ता और दिल्‍ली 
की ओर से छः: और मद्रास तथा रंगून की ओर से दो; | घ | एक सर- 
कारो अफसर, जिसे भारत-धरकार मनोनीत करती है । सेण्ट्रल बोड के 
अलावा पांच लोकन बो्ड ह- प्रत्येक प्रांत या प्रदेश के लिए एक | इन 
लोकल बोर्डों कै कुछ सदस्य शेयर-होल्डरों द्वारा निर्वाचित होते है, और 
कुछ सेण्टल बोडइ-द्वारा मनोनीत । लोकल बोर्डो का काम हैं सेण्ट्ल बोर्ड 
को सलाह देना और जो जिम्मेवारी उसके द्वारा सौपी जाय उसे पूरा 
करना । 

बेक का सर्वोच्च पदाधिकारी यां कर्मचारी उसका गवर्नंग है जो 


है 


५ ॥ ॥| 


देश एक ही समझे जायेंगे और व्यवस्थापक का पद भारतवष को रिजवं 
बक को प्राप्त होगा । 

बर्मा पर जापान का आ्राधिपत्य हो जाने से पहले एक रजिस्टर रंगन 
में भो रखा जाता था। इस समय बर्मा की मुद्राप्रणाली जापान के 
अधीनस्थ और देशों को-सी हो चली हें। 
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सेण्टूल बोडे का अध्यक्ष भी है । गवनंर और डिप्टी गवनंर भारत-सरकार 
द्वारा प्रायः पांच साल के लिए नियुक्त होते हें । बेक का हेड ऑफिस--- 
जिसे सेन्ट्ल प्रॉकिस कहते हे--बम्बई में हे, और इसके कई विभाग हें । 
गवनेंर को कुछ समय कलकत्ते में भी बिताना पड़ता है । 

रिजवं बेक का कार्यक्षेत्र काफो विस्तृत हैँ, पर मोटे तौर पर वह 
दो हिस्सों मं बाटठा जा सकता है । नोटों के प्रसार का काम अब सरकार 
रवयं नही करती ? उसने इसे रिजवं ब्रेक को सौंप दिया हैं । नोट-प्रसार- 
विभाग को रिजरवं बंक का गत्यन्त महत्वपूर्ण अंग समझना चाहिए। इसका 
दूसरा बड़ा अग या विभाग बेकिंग व्यवसाय से सम्बन्ध रखता हे । एक 
का हिसाब-किताब दूसरे से बिलकुल ग्रलग रहता हैँ । बेक को अपने इन 
दोनों विभागों का तलप2 प्रति सप्ताह सरकार के पास भेजना पडता हैं 
और वह कुछ पत्रों में प्रकाशित भी होता हे । ३१ दिसंबर १६४३ का 
तलपट इस प्रकार था:--- 

नोट-प्रसार-विभाग 


रुपया 
बेकिग-विभाग में नोट ९५९७२,००० 
चलण म नोट ८ड०,८०,१६ ००० 


जोड़ ८५०,२३९,८८,००० 
नोटों की पुशती करनेवाली चीजें:-- 
[ के | सोना ओर सोने के सिक्‍के: -.. 
(१) भारतवषं मे... डंडे ४१,४३०००- 
(२) भारतवषं के बाहर 3 आ आ 
स्‍्टलिंग में अदा होनेवाली 
सिक्‍यूरिटीज या सरकारी कागज ७३४,८३,२९६.००० 





39७९,२५, ३९, हैं 
.._'रिजवं में इतना ही सोना बरसों से चला आ रहा है। नोट-प्रसार 
के लिए अभी तक वही पुरानी दर मुकरंर हे--अर्थात १ तोला सोना ८८ 
२१८) १०. 
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(ख) रुपए १२,८१,८४,००० 
रुपए म अदा होनेवाली 
सिक्‍यूरिटीज या सरकारी कागज प्र८,२े२,६५,००० 


जोड़ ८५०,२६€,८८,००० 
बेकिंग विभाग 


देन दा री---- 
प्‌ंजी ४,००,००,००० 
रिजवं फण्ड ४,००,००,००० 
डिपॉजिट ' 
(क) सरकारी 
(१) भारत-सरकार १३,८७,४०,००० 
(२) बर्मा-सरकार ५०,७८,००० 
(३) दूसरी सरकारी रकमें ९,८६,८२,००० 
(ख) बेकों के €०,१७,३६,००० 
(ग) दूसरों के 3,१६,५७,००० 
चुकनेवाले बिल ३,२७,८७,००० 
दूसरी देनदारो ६,८१,२८,००० 
जोड़ १४१,८१,११,००८०: 
सम्पत्ति--- 
नोट २,२३६९,७२,० ०० 
रुपए १७,९३,००० 
रेजगा री १,६०,०७०० 
हुंडियां--जो खरीदी या डिस्कूट की गईं 
(क) देशी.............._7॒थऋ+८:: 
(ख) विदेशी 2 जा 
(ग) सरकारी ट्रेजरी बिल ३,२५,००० 
रोकड़ जो विदेशों में हैँ १२०,६०,००,००० 


सरकार को दिया गया कर्ज २६,००,००० 
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दूसरों को दिए गए कर्ज १८,७५,००० 
जो रकम शेयरों में या श्रौर चीजोंमें लगी हुई हैं ७,६८,५३,००० 
दूसरी सम्पत्ति ३,२५,३२,००० 


१४१,८१,११,००० 

नोट-प्रसार का जो काम पहले सरकार खुद किया करती थी वह 
अब रिजर्व बेक के जिम्मे है । हां, बेंक-द्वारा निकाले गए नोटों के भग- 
तान की गारण्टी सरकार ने दे रखी हैं। इस काम के सुचारु रूप से 
सम्पादन के लिए भारतवर्ष छः सकंलों में विभक्‍त है, यथा--कलकत्ता, 
कानपुर, लाहोर, बम्बई, कराची और मद्रास । 

ऊपर नोट-प्रसार विभाग का जो तलपट दिया गया है उसमे नोट- 
सम्बन्धी देनदारी ८ अरब ५० करोड़ ३६ लाख ८८ हजार रुपए की 
दिखाई गई हँ--पश्रर्थात्‌ उस तारीख को इतने रुपए के नोट खड़े थे और 
इनमें से प्राय: साढ़े नौ करोड़ के नोट बेक के अपने बेकिग-विभाग में थे । 
जब चलण मे नोटों का परिमाण बताया जाता है तब ऐसे नोटों को छोड़ 
कर । हा, सरकारी खजाने में या दूसरी बेकों के पास जो नोठ होते हैं 
वे शामिल कर लिए जाते है । 

नोटों की पुएती के लिए बेक के रिजवं या कोष में जो धन है उसमे 
सबसे पहली चीज है सोना । इस समय जो कुछ सोना हैं वह इसी देश 
में हैं, अन्यत्र नही । पुएती के लिए जहां सोना प्राय: ४४॥ करोड़ का था 
वहां स्टलिंग सिक्‍यूरिटीज थी प्राय: ७३५ करोड़ की । इधर लड़ाई छिड़ने 
के बाद भारत-सरकार ने एक रुपए के नोट जारी किए हें। ये नोट भी 
तलपट के “रुपए” में शामिल हँ--भर्थात्‌ कुछ हद तक नोटों की पुश्ती 
नोटों से ही की जा रही है । 

वर्तमान श्रवस्था में मुद्रा-सम्बन्धी विस्तार या संकोच करने का 
उपाय है नोटों का परिमाण बढ़ा या घटा देना--श्रौर यह इस प्रकार 
किया जा सकता हैं:-- 

ग्रगर पुशती के लिए रुपए (जिनमें एक रुपए के नोट भी शामिल हें). 
सोना या किसी प्रकार की सिक्‍्यूरिटीज (कागज ) बढ़ा दी जायें श्रौर दूसरीः 
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और उतने नोट जारी कर दिए जाया, ता यह म॒द्रा-सम्बन्धी विस्तार होगा। 
जब रिजर्व बेक को ऐस। विस्तार करना होता हैं तब वह अपने ब्रकिग- 
विभाग से सिक्यूरिटीज को उठा कर नोट-प्रसार-विभाग में डाल देती है 
और उसके मह् नोट जारी करके बंकिंग-विभाग को दे देती हे । इसके 
लिए यह भी किया जा सकता है कि नए ट्रेजरी बिल निकाल दिए जायें 
और उनके महें नोट जारी कर दिए जायाँ। ये ट्रेजती बिल बेक की तिजो- 
रियों म॑ पड़े रहेगे श्रौर जो नोट जारी होगे उनकी पुछती करेंगे। जब मद्रा- 
सम्बन्धी संकोच करना होता हूँ तब बंक नोट-प्रसार-विभाग से सिक्यरिटीज 
को उठाकर ब्रेकिग-विभाग में डाल देती हे और उस विभाग से जो नोट 
मिलते हें उन्हे रद कर देती हे - क्योंकि नोट-प्रसार-विभाग में सिक्‍यरि- 
टीज की जगह नोट नही रखे जा सकते । यह भी हो सकता हे कि सरकार 
ट्रेजरी बिलों का भुगतान कर दे और इस प्रकार नोट-प्रसार-विभाग मे जो 
नोट ग्रावें वे रह कर दिये जायँ---श्रर्थात्‌ मुद्रा-सम्बन्धी संकोच या कमी पैदा 
कर दी जाय । पहले करेन्सी और वेकिग-सम्बन्धी सूत्र अलग-अ लग ठाथों 
में थे। करेन्सी का काम स्वयं सरकार देखा करती और जहाँ तक दे किंग 
का सरोकार है यह इम्पीरियल बेंक से झ्रपने साधत का काम छेती । अब 
परिस्थिति भिन्न है। सारे सूत्र रिजये बेक के हाथ में आ गए हें। 
करेन्मी, एक्सचेज, बेकिंग -- इन सबसे सम्बन्ध रखनेवाली सरकारी नीति 
को कियात्मक रूप उसी के द्वारा मिलता हे । प्रबन्ध-सम्बन्धी जहा पहले 
अनेक्ता थी वहाँ ग्रब एकता हें । और इस एकता के कारण अर वह 
समन्वय हो चला हूँ जिसका पहले अभाव-सा था । 

ऊपर संक्षेप में बताया जा चुका हे कि करेन्‍्सी के क्षेत्र मे रिजवं बेक 
के कर्तग्य क्या ह। यहां बंकिंग के क्षेत्र में उसके कतंव्य का दिग्दर्शन 
कराना हैं । 

रिजवं बेक वास्तव में बंको की बेक हैं--इस सारे व्यवसाय की उसे 
घुरी या मेरुदण्ड समभिए । देश में जितनी ऐसी बेकें हैं जो कुछ महत्व 
रखती है श्रौर जो रिजवं बंक की सूची या शेड्ल में दाखिल हो च॒की हें 
उन सबको एक निश्चित रकम इसके पास रखनी पड़ती हें । वह रकम क्या 
होगी, यह प्रत्येक बेक की अपनी देनदारी पर निर्भर है | अगर देनद।री 
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एसी हू कि पावनंदार के तलब करते ही चुका देनी चाहिए तो उसे उस 
देनदारी का कम-से-कम ५ प्रतिशत रिजवे बेक के पास जमा रखना होगा 
और अगर देनदारी चुकाने के लिए समय या मुहृत मिलने को गुजाइश 
हैँ तो उस बेक को पांच की जगह दो प्रतिशत ही जमा करना होगा । रिजवं 
बेक का जो तलपट ऊपर दिया गया हे उत्तम “बेकों के डिपॉजिट” प्राय: 
६० ऊरोड़ हैं । इसमे खास कर वह रकम शामिल हे जो शेड्ल्ड बंकों 
को--अपनी -अपनी देनदारी के अ्रनसा र--रिजवे बेक के पास जमा करानी 
पड़ती हे । और बेकों की तरह २रिजवं बेक ब्याज पर डिपॉजिट नही ले 
सकता । उस प्रतिबन्ध का उट्देश है उसे दूसरी बंकों की प्रतियोगिता 
करने से रोकना । इस प्रकार रिजवे बेक के पास डिपॉजिट रखना इन 
बेकों के लिए अपनी हिफाजत का बीमा हैं। गाढ़े समय म॑ किसी भी 
बेक को कर्ज के रूप में मदद के लिए रिजर्व बक के पास दोड़ना पड़ेगा 
ग्रोर उसके पास डिपॉजिंट के रूप म जितना अधिक धन जमा होगा 
उतना ही अधिक वह सहायताथियो की सहायता कर सकेगी । 

यहां 'नेडल्ड' या तालिकान्तगंत बेकों के विषय में कुछ और कहने 
की आवधच्यकता हूं । 

जब से रिजवे बक को स्थापना हुई, यहां की बंक दो श्रेणियों में 
विभक्त हो चली हे-- एक तो वे, जो रिजवं बेक की तालिका के अन्तगंत हे, 
दूसरी वे जो उसके बाहर हैं । कोई भी वेक--कुछ खास शर्ते पूरी करने 
पर---तालिका में दाखिल हो सकती हैं । एक शर्त यह हू कि वह ब्रिटिश 
भारत मं काम-क्राज करनेवाली कम्पनी हो, दूसरी शर्त यह कि उसके 
पास कम-से-कम पांच लाख रुपए की पूजी और रिजवं हों। एसी 
बेकों को संख्या ३१ मार्च १६४६१ को ६४ थी । इनमें ५ बर्मा में काम 
करनेवाली बेकें थीं। सबसे बड़ी शड्ल्ड बेक इम्पीरियल बेक है । बेकिग क्षेत्र 
में इसका खास अपना स्थान हूँ । कभी यह इस देश की सेण्ट्ल बेक होने 
का होसला रखती थी । श्राज भी यह कई कामों में एजण्ट की हेसियत 
से रिजवं ब्रेंक का प्रतिनिधित्व करती हैँ । इसके बाद विदेशी 'एक्सचेंज- 
बेंकों का नम्बर हैं । इनकी संख्या २० है, और ये मुख्यतः विदेशी हुंडियों 
के लेन-देन का काम करती हैं। इनके बाद झ्रातो हें इस देश की पांच 
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बड़ी बेके, जिनके नाम हे--सेण्ट्ल बेक आँव्‌ इण्डिया, बेक आँव्‌ इण्डिया, 
इलाहाबाद बेक, बेक श्रॉव बड़ौदा, और पंजाब नेशनल बेंक । इनमें प्रत्येक 
“की जगह-जगह शाखाएँ हैँ और प्रत्येक के पास पांच करोड़ से अधिक 
डिपॉजिट हैं । बाकी बेकों का नम्बर इन सबके बाद आता हैँ और इनमें 
कुछ तो बड़ी हे, पर कुछ बहुत ही छोटी या साधारण । 

अब रिजवे बंक श्रौर शेड्ल्ड बेकों के बीच के सम्बन्ध पर एक नजर 
डालनी हैं । 

प्रत्येक शेड्ल्ड बेक को रिजवं बेक के पास अपनी देनदारी के हिसाब 
से डिपॉजिट रखना पड़ता है, यह बात ऊपर बताई जा चुकी है । इसका 
असली उद्देश यह नहीं कि स्वंसाधारण का जो रुपया शेड़्ल्ड बेंकों के पास 
जमा हैं उसे सुरक्षित कियां जाय; क्योंकि दो या पांच प्रतिशत के हिसाब 
से डिपॉजिट लेने से वह उदहेश पूरा होने का नही । उद्देश दरश्रसल यह 
हैं कि रिजवे बेक को इस देश की बेकिंग व्यवसाय पर कुछ नियंत्रण रखने 
का अधिकार दिया जाय । प्रत्येक शेडूल्ड बेंक के लिए यह जरूरी है कि 
वह भारत-सरकार को तथा रिजवं बेक को अपनी स्थिति से अभिज्ञ रखे। 
इसके लिए उसे प्रति सप्ताह (और अवस्था-विशेष में प्रतिमास ) निर्दिष्ट 
प्रकार से तैयार करके शभ्रपता एक तलपट भेजना पड़ता है । न भेजने पर 
रिजवं बेंक को अधिकार हैं कि वह उस बेक के और उसके भंचालकों के 
विरुद्ध मुनासिब कारंवाई करे । 

पर रिजवं बैंक शासक होने के साथ सहायक भी हैँ। शेड्ल्ड बेकों 
के लिए कानून ने यह सुविधा कर दी हैँ कि जरूरत पड़ने पर वे रिजवं 
बेंक से कर्ज ले सकती हैं। यह कर्ज उन्हें कुछ खास तरह की सिक्‍यूरिटीज 
श्र हुंडियों के पेटे मिल सकता है । पर रिजरवं बेंक कर्ज देते समय यह 
भी देख लेगी कि कजे मांगने या लेनेवाली बेंक कंसे कामों में रुपया लगाती 
है श्रौर उसकी नीति-रीति कैसी है। रिजवं बेंक जिस रेट या दर से निर्दिष्ट 
प्रकार की हुंडियों को डिस्कूट कर सकती हूँ वह बेंक-रेट कहाती है। 
बेक-रेट घटाने-बढ़ाने का रिजवं बेंक को अधिकार हे । कुछ समय से यह 
३ प्रतिशत चली आ्राती है । सराफे के बाजार पर नियंत्रण करने के लिए 
उसके हाथ में यही बेक-रेट खास अस्त्र है। पर नियंत्रण के लिए इस 
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श्रस्त्र का प्रयोग वह विशेष रूप से तभी कर सकती है जब बाजार में 
रुपएं की टान या तंगी हो और शेड्ल्ड बेकों को कर्ज के लिए उसका 
दरवाजा जोर से खटखटाना पड़े । जब से रिजवं बेक की स्थापना हुई, 
ऐसी शअ्रवस्था कभी उत्पन्न नहीं हुई है । रिजब॑ बेंक और उपायों से भी 
कुछ हद तक बाजार पर हुकूमत कर सकती हूँ जब वह ट्रेजरी बिल बेचने 
चलती हैं तब बाजार से रुपए खेंच लेती हैं; जब वह स्टलिग खरीदने 
चलती है तब बाजार में और रुपए डाल देती है । मुद्रा-सम्बन्धी इस घटा- 
बढ़ी का असर बेकिंग व्यवसाय पर पड़े बिना नहीं रह सकता । 

जो बेर्क रिजव बेंक की तालिका के बाहर हें उनकी स्थिति से भी 
वह अ्रपने को अ्भिज्ञ रखती है और उन्हें मनासिब सलाह देने को तैयार 
रहती हे | एक जगह से दूसरी जगह रुपया भेजने के लिए, रिजवे बंक ने 
इसमें से कुछ खास बेंकों के लिए रियायती दर कर रखी हैं । 

बैंकों की बेंक होने के झ्नलावा रिजवे बेंक सरकार की भी बंक हे । 
इस हेसियत से वह भारत-सरकार और प्रांतीय सरकारों का रुपया जमा 
रखती हैं (जहां न तो रिजवं बेक की कोई शाखा है न उसके एजेंट इंपी- 
रियल बेक की, वहां सरकारी रुपया उसके ग्रपने खजाने में रहता है), 
उनके आदेशणानुसार भुगतान करती है, उनकी ओर से कर्ज लेती या चुकाती 
है श्रौर थोड़े समय के लिए उन्हें कुछ रुपए की जरूरत आ पड़ी तो इसे 
पूरा करती हैं । सरकार के लिए स्टलिंग खरीदने का काम भी रिजरवं 
बेंक ही किया करती हे । साधारण बेकिंग काम करने के लिए रिजवं बेक 
को कोई पुरस्कार नहीं मिलता, पर साथ ही, वह सकार को उस रुपए 
पर कुछ भी ब्याज देने के लिए वाध्य नही जो उसके पास जमा रहता 
हैं । पर साव॑जनिक कर्ज-सम्बन्धी काम करने के लिए उसे सरकार से 
पुरस्कार या कमीशन मिलता हूँ । 

विभिन्न आथिक विषयों पर--खास कर सावेजनिक कर्ज लेते समय 
--भारत-सरकार और प्रांतीय सरकारें रिजवं बैंक से सलाह मांगा करती 
हैं, सलाह देने से पहले रिजवं बेक प्रत्येक विषय पर व्यापक दृष्टि से 
विचार कर लेती हैं । 

रिजवे बंक को एक खास विभाग किसानों के कज्जंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
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समस्या के हल के लिए हूँ । इस देश के लिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण 
हैं यह बताने की झ्रावश्यकता नहीं । रिजर्व बेक-द्वारा सारे विषय की 
समीक्षा-परीक्षा की गई हैँ और यह ऐलान किया गया है कि अगर सह- 
कारी या कोऑपरेटिव बं के हमारी शर्त पूरी कर सकती हे तो हम उन्हें 
उबार देने को तेयार हे । 

रिजर्व बेक की जिम्मेवारियों में एक का सम्बन्ध एक्सचेंज को १८ 
पंस के करीब टिकाए रखने से हे । इसके लिए वह कुछ निदिष्ट सीमा 
के भीतर स्टलिंग की खरीद-बिक्री करने को बाध्य हे । जब स्टलिंग 
बेचेगी तब १७८६ पेस से नीची रेट से नही--श्रर्थात्‌ एक्सचेज इससे 
नीच नही जा सकता । जब स्टलिग खरीदेगी तब १८२६७ पेस से ऊंची 
रेट से नहीं--श्रर्थात्‌ एक्सचेंज इससे ऊपर नही जा सकता । 

साधन-प्तम्पन्न होते हुए भी रिजवं बेक को कानूनी मर्य्यादा के भीतर 
चलना पड़ता हैं और वह अपने साधनों का उपयोग केवल कमाई की 
दृष्टि से नहीं कर सकती । उसे अपने धन को बराबर एसे रूप में रखना 
पड़ता हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उसे शीघ्र-से-शीत्र बिना नुकसान 
उठाए, मुद्रा मे परिणत कर सके । जो औरों की हिफाजत के लिए है उसे; 
ग्रपनी हिफाजत का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता हैं । 


१२ 
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३ सितम्बर १९३६ को--प्रथम महासमर छिड़ने के प्राय: २५ वर्ष 
बाद--ट्वितीय महासमर की आग घधक उठी ञ्रोर उसकी लपट में इस 
देश को फिर झ्रा जाना पड़ा । उस आंग में भारतीय धन-जन की काफी 
बड़ी आहुति पड़ चुकी है, और अभी पता नहीं कि हमें इस श्राहुति को 
कब तक जारी रखना पड़ेगा । कहा गया हे कि हमारा यह त्याग यज्ञ- 
कुंड में होम-द्रव्य डालने के समान फल-प्रद होगा । इसमें कहां तक सचाई 
है, यह भविष्य ही बता सकता है । 

अभी तक हमारे त्याग का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ हे कि जहां 
हम इंग्लैण्ड के कजंदार थे वहां अब साहकार बन गए हे । पर इसका 
यह श्रर्थ नहीं कि हमारी सुखे-समद्धि बढ़ गई हे या हमारी दीनता- 
हीनता कम हो गई है । साहुकार होते हुए भी हमें खाने-पीने को-- 
पहनने को पहले से कम मिल रहा हैँ । इस प्रभाव के प्रइन ने इधर कहीं- 
कही बड़ा ही भीषण रूप धारण कर लिया हैं | कागजी जमा-खचचें से हम 
साहुकार जरूर साबित होते है, पर इस साहूकारी की बुनियाद हमारी 
फाकाकशी हैं--अर्थात्‌ स्टलिग के रूप में हम जो धन जमा कर सकते 
हैं वह पेट काट कर - उस स्टलिंग के सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रश्न उठ 
रहे हे-- तरह-तरह की आशंकाएं हो रही हे” पर उनकी शअश्रालोचना से 
पहले कुछ और घटनाश्रों का उल्लेख आवश्यक हें । 

महासमर छिड़ते ही सोने के मुकाबले सस्‍्टलिग का विनिमय मूल्य 
नीचे गिर पड़ा । अ्रगस्त में हुंडी की दर ४.६८ डॉलर के आसपास थी । 
सितम्बर में सरकार को यह दर ४.०३ के आसपास बांध देनी पड़ी । 
लन्दन में सोने का बाजार २ से ४ सितम्बर और बम्बई में ४ से ७ सितंबर 
तक बन्द रहा । ५ सितम्बर को इंग्लैण्ड में सोने की ख रीद-बिक्री की मनाही 
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कर दी गई | भारतवर्ष में यह नियम कर दिया गया कि बिना रिजवं 
बेंक से लाइसेंस प्राप्त किये कोई भी सोने को न तो बाहर से यहां मंगा 
सकेगा और न यहां से बाहर भेज सकेगा । देश के भीतर सोने की ख रीद- 
बिक्री पर किसी प्रकार का नियंत्रण नही किया गया । तब से यहा सोने 
के दाम पर सामरिक घटनाओं के (जिनमें आशाएं श्रौर आशकाएं भी 
शामेल हे) असर पड़ते रहे हे ओर उनके अनुसार वह घटता-बढ़ता रहा 
हैं) मुख्य बात यह हैँ कि आयात और निर्यात-सम्बन्धी नियंत्रण के कारण 
यहां का बाजार बाहर से पृथक-सा हो गया हूँ | श्रब यह आवश्यक नहीं 
कि बम्बई पे सोने का दाम लन्दन या न्यूयाके के दाम का अनुसरण करे । 
एक श्रोंस खालिस सोने का दाम लन्दन में १६८ शिलिग और न्यूयाके में 
३५ डॉलर चला आ रहा है । पर यहां भारतवर्ष में दाम उत्तरोत्तर बढ़ता' 
डी गया हूँ । बम्बई में इधर ऊचे-से-ऊंचा दाम इस प्रकार रहा है :-- 


फी तोला 

रु० श्रा० पा० 
१६३८-- २६ ३७--१०--६ 
१६€३६--४० ४३-५८--० 
१९४०--- ४ १ डंएप- ८-० 
१९४१--४२ ५८- ४--० 
१६४२--४३ ७२-- ३-० 


चांदी।का दाम भी बढ़ता ही गया हूँ । उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि इस 
प्रकार हुई है :-- 

: पुस्तक छपते-छपते (दिसंबर, १९४३) बाजार में कुछ मन्दी ग्रा 
गई हे श्र सोने-चांदी के दाम गिरने लगे हे । २३ दिसंबर को दास थे-- 
सोना ७०॥) ओर चांदी ११३॥)। इसका एक कारण तो रिजवं बेक 
की बिकवालो हे, दूसरा लोगों की यह धारणा है कि महासमर का अन्त 
अब दूर नहीं हूँ । 





जनता 
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बम्बई में १०० तोले का ऊंचे-से-ऊंचा दाम 


रू० आण० पा० 
१६३८---३६ द 3 अर पे. 
१९३९ -- ४० 5 ६ ००+ दे लत 9 
१९४०-- ४ १ ६४ ->१३-० 
१९४१--- ४२ ६६--८-- ० 
१९४२--- ४ ३ ११६---८--- ० 


सोने की तरह चांदी का विदेशी व्यापार भी नियन्त्रित हैं। इसलिए 
अ्रब यह जरूरी नही है कि न्यूयाके के बाजार की घटा-बढ़ी के अनुसार 
ही बम्बई के बाजार में भी घटा-बढी हो । 

ओर सोने की तरह चांदी को भी लोग धरोहर के रूप में रखने लगे 
हैं । लड़ाई-जसे समय में उनका सोने-चांदी को ऐसी तरजीह देना अरवा- 
भाविक या आादइचर्यंजनक नहीं कहा जा सकता । पर जहां एक ओर चांद 
की मांग बढ़ गई हैँ वहां दूसरी श्लोर उसकी आमद कम हो गई हैं । और 
भारत-सरकार ने लन्दन में चांदी बेचकर यहां उसकी और भी कमी पैदा 
कर दी हूँ । इन सब कारणों से दाम इतने ऊंचे हो रहे हे । 

भारत-स रका र-द्वारा लन्दन में चांदो की बिक्री का ऊपर उल्लेख हा 
चुका है । उसके सम्बन्ध में कुछ और कहना आवश्यक प्रतीत होता है। 

लड़ाई शुरू होने से पहले ही लन्दन में चांदी के बाजार में तेजी श्र 
गई थी ओर जो दाम १० जुलाई १६९१६ को १६३१, पेंस था वह २५ 
ग्रगस्त १६९३६ को २०१६ पेंध हो चला था ।|चांदी मिलने में कठिनाई 
होने लगी और दाम ऊपर चढ़ने लगा । ऐसे मौके पर भारत-सरकार ने 
लन्दन में हमारी चांदी बेचना शुरू किया । ऊंचे-से-ऊंचा दाम २३॥ पेंस 
रखा गया । इससे इंग्लेण्ड को बड़ी सहायता पहुंची । सिक्‍कों की ढलाई 
और झ्ौद्योगिक कामों के लिए जब बाजार में काफी चांदी नहीं मिलती 
तब भारत-स रकार अपनी चांदी बेचकर वह कमी पूरी कर देती श्रौर दाम 
२३॥ पेंस से ऊपर न उठ पाता | इंग्ल॑ण्ड के उपकारार्थ इस प्रकार हमारी 
कितनी चांदी बेच दी यई 'इसका हमें श्राज तक ज्ञान भी न हो सका । 

'१६४२ में फेडरेशन 'भ्राव्‌ इण्डियन चेम्बसे (भारतीय “व्यापारी- 
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महासभा) ने इस प्रकार की बिक्री का विरोध करते हुए सरकार को 
एक आ्रावदन-पत्र भेजा था, जिसमे लिखा था कि--- 

“फंडरेशन की कमेटी को यह मालूम नही कि चांदी की बिक्री के 
बारे में भारत-सरकार और ब्रिटिश-सरकार के बीच क्या समभोता हो 
चुका हैं । इस विषय में सवंसाधारण को कुछ भी बताया नहीं जाता 
ग्रौर सारी कारंवाई गुप्त रखी जाती हैँ । कमेटी को इस बात का भी पता 
नही कि भारत-सरका र लन्दन में जो चांदी बंचती हैँ वह २३॥ पेंस की 
दर से ही या उसस नीचे दाम में भी । अच्छा होता अगर सरकार स्पष्ट 
ग्रौर प्रामाणिक रूप से यह बता देती कि कितनी चादी इंग्लेड को बंची 
जा चुकी हैँ, श्रौर किस दाम में । 

“युद्ध-सम्बन्धी उद्योग-धधों में चादी का उपयोग अनिवार्य-सा हो 
गया हैँ, इसलिए इंग्लेड तथा दूसरे मित्र-राष्टों को इसकी जो सख्त जरू- 
रत हैं उसे महसूस करते हुए भी हम यह कह देना चाहते हेँ कि जब 
उस चादी का दाम और भी ऊंचा मिल सकता हैं तब उसे इतने नीचे 
दाम में बेच देना इस देश की सम्पत्ति को लुटा देना है । 

“हमारी मुद्रा-प्रणाली में चांदी का विशेष स्थान रहा है । इधर 
सरकार ने रुपए में चादी की मात्रा १३ से घटा कर 4 कर दी हूैं। 
रुपए में श्रब॒ तक जनता का जो विश्वास चला आ रहा है उसको इस 
कारंबाई से आ्राघात पहुंचने की सम्भावना है । आ्राज नही तो कल सर- 
कार को इस विषय पर पुनविचार करना पड़ेगा और रुपए में चांदी की 
मात्रा बढ़ाकर किर वही १ कर देनी पड़ेगी। इस दृष्टि से भी यह 
ग्राववर्यक हैँ कि सरकार के पास जो कुछ भी चांदी हो उसे वह बचाकर 
रखे, या किसी मित्र-राष्ट्र के हाथ बेचना आवश्यक भी हो तो ऐसे दाम 
में बंच कि लड़ाई के बाद जब बाजार में चांदी खरीदनी पड़े तब उसे 
किसी तरह का घाटा न हो ।” 

अमेरिका में चांदी का दाम १० जुलाई १९३९ से प्राय: ३४ सेण्ट 
(फी श्रौंस खालिस चांदी) चला आ रहा था। १६४२ में अमेरिका का 
मेक्सिको से चांदी के दाम के बारे में नया समझौता हुआ । इसके फल- 
स्वरूप ३१ अगस्त से अ्रमेरिका में सरकार द्धारा चांदी की खरीद की दर 
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४५ सेण्ट कर दी गई । जब वहां दर इतनी ऊंची हो चली तब भारत- 
सरकार ने लन्दन में चांदी बेचना बन्द कर दिया । इधर अमेरिका से 
इंग्लेड को चांदी उधार मिलने लगी हैं और लन्‍्दन में दाम वही २३॥ 
पेंस चला आ रहा हैं 

चांदी के सिक्कों का चलण इधर बराबर कमहोता गया हैं और 
आजकल नहीं के बराबर रह गया है । सरकार-द्वारा सिक्‍के गला-गला 
कर चांदी की बिक्री और लड़ाई के जमाने में लोगों का सिवकों को धरो- 
हर के रूप में रख लेना--इन दो कारणों से ऐसी स्थिति हुई है । १९२५ 
के लगभग चलण में चांदी के रुपयों की संख्या प्रायः दो अरब समझी 
जाती थी | पन्द्रह साल बाद रुपयों की ढलाई फिर शुरू हुई और नये 
सिक्‍के में चांदी की मात्रा १६५ से घटाकर ९० ग्रेन कर दी गई । 

विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संग्राम के सिलसिले में एक्सचेज- 
सम्बन्धी नियन्त्रण का उल्लेख हो चुका है । लडाई छिड़ने पर भारत- 
सरकार ने भी इस प्रकार का नियन्त्रण आरम्भ कर दिया | इसके लिए 
उसने रिजवे बेक को आंवध्यक अधिकार दे दिः और रिजवं बेक को 
इस विषय में प्रायः बेक श्राव्‌ इंग्लेण्ड की रीति-नीति का अ्रनसरण 
करना पड़ा । 

ग्राखिर यह नियन्त्रण है क्‍या ” 

मोटे तौर पर इसका अ्रभिप्राय यह हैँ कि विदेशी मद्रा में हम जप 
भुगतान मिलता हैँ वह हम सरकार के हवाले कर दें और विदेश में भुग- 
तानक रने के लिए हमें जिस रकम की जरूरत हो वह हम सरकार से 
हासिल करें । 

साधारण समय में जब इस प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं होता तब 
इस प्रकार के भुगतान के लिए कोई सरकार का दरवाजा नहीं खट- 
खटाता । बाजार में ही हुंडियों की खरीद-बिक्री के जरिए सब भगतान 
टो जाते हैं । पाट या टाट बेच कर श्रगर किसी ने कुछ मार्क या डॉलर 
ग्राप्त किये हे तो वह उस रकम को बेंक के हाथ बेच देता हैं श्लौर उसके 
बदले यहां रुपए ले लेता है । जिसको आयात वस्तुओं का दाम चुकाने के 
लिए मार्क या डॉलर चाहिए वह बेक को रुपए देकर बदले में माक या 


१६२ रुपए की कहानी 


छॉलर हासिल कर लेता हैँ। पर मुद्रा के विनिमय की दर निर्धारित कर 
ऐने के बाद सरकार या रिजवे बेक इस विषय में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप नही करती और मृद्रशश्रों की अदला-बदली या खरीद-बिक्री 
प्रनियंत्रित तथा अबाधित रूप से हुआ करती है । 

पर अ्रसाधारण समय में--विशेषत: ऐसे महासमर के समय में--यह 
स्थिति नही रह सकती । कई कारणों से सरकार के लिए इस विनिमय 
को नियन्त्रित करना---इस पर प्रतिबन्ध लगाना--अआ्आवश्यक हो जाता हैं। 
आधनिक लड़ाई जिन उपायों से लड़ी जाती है उनमें प्राथिक व्यवस्था या 
योजन? का बहुत ऊंचा स्थान है । इस व्यवस्था या योजना के लिए बड़ी 
तैयारियां करनी पडती ह्े--बड़ी बंदिशे बांधनी पड़ ती हे । सामान जुटाने 
में जो पवछड़ गया, समझ लीजिए, इसकी हार हो चुकी । और इतने 
बड़े पंमान पर सामान जुटाना कोई श्रासान काम नहीं । यथासंभव एक 
देश को दूसरे से सहायता लेनी ही पड़ती हें--जिसका अथे हैँ कि उनके 
बीच लेन-देन के भुगतान के लिए मुद्राओं का विनिमग्र श्रनिवायं हो 
जाता है । 

पर यह विनिमय पहले की!तरह अनियंत्रित रूप से होता रहे तो 
कोई भी देश अपनी आ्राथिक स्थिति को अपने काबू में नही ला सकता । 
इंग्लेड का उदाहरण देते हे । उसे अमेरिका म॑ तरह-तरह के सामान 
खरीदने के लिए डालर चाहिए । ऋण लेने की बात छोड़ दी जाय तो 
डालर प्राप्त करने का प्रधान उपाय यही हो सकता हैं कि जिन लोगों 
ने वहा माल बेच रखा हूँ और जिन्हें वहां की मुद्रा में भुगतान मिला है 
उन्हें अपने डालर सरकार के हवाले कर देने को मजबूर किया जाय । 
भ्रगर एसा नही होता तो वह अ्रपने डालर बाजार म॑ बेच देंगे और इनका 
संभवत: एंसा उपयोग होगा जिसे राष्ट्रीय दृष्टि से दुरुपयोग कहा जा 
सकता हूँ । हो सकता हैँ कि कोई पंसेवाला भ्रपना पैसा इंग्लेंड से उठा- 
कर भ्रमेरिका ले जाना चाहता'था श्ौर उसने स्टलिग देकर इन डालरों 
को खरीद लिया । हो सकता हूँ कि किसी व्यापारी ने अमेरिका से कुछ 
ऐसा माल मंगा रखा था जो अमीरों के ठाटबाट को और भी बढ़ानेवाला 
था ओर उसने इन डालरों को खरीद कर अपना देना चुका दिया | हो 
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सकता है, काई शख्स सर-सपाटे के लिए अमेरिका जाना चाहता था या 
वहां पहुंच चुका था और उसने स्टलिंग के बदले उन डालरों को लेकर 
उनका मनमाना उपयोग किया । हर हालत में नतीजा यह हुआ कि 
नियन्त्रण न होने के कारण वे डालर सरकार को न मिल सके--उनसे 
उस आवश्यकता की पूति न हो सकी जो सरकार महसूस करती थी-- 
और उलटा उनका उपयोग ऐसे काम में हुआ जो युद्ध-प्रयास की सफलता 
की दृष्टि से अ्रवांछनीय था । 

नियन्त्रण क्‍यों आवश्यक था, यह हमारे पाठक समभ गए होंगे । 
अरब उसके रंग-ढंग के बारे में कुछ कहने की जछूरत हैं । 

नियन्त्रण का श्रीगणेश इस नियम से हुग्ना कि अ्रब एक्सचेज-अ्रर्थात्‌ 
विदेशी मुद्रा में भुगतान की रकम--की खरीद-बिक्री कुछ खास बंकों की 
ही मारफंत हो सकेगी । ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत कनाडा, न्यूफोंड- 
लेंड ओर हांगकांग के डालरों को छोड़ श्रौर मुद्राओ्रों के विनिमय या 
खरीद-बिक्रो पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही लगाया गया। पर 
साम्राज्य के बाहर की मुद्रात्रों के सम्बन्ध में यह नियम कर दिया गया 
कि वे उन्ही को प्राप्त हों सकेगी जिन्हें व्यापार के सिलसिले में कोई 
भुगतान करना था या सफर-खर्च के लिए 'उनकी जरूरतथी या जिन्‍हें 
जाती खर्च के लिए छोटी-मोटी रकम कही बाहर भेजनी थी । 

तब से यह नियन्त्रण उत्तरोत्त र व्यापक श्लोर कठोर होता गया हैं । 
इस समय परिस्थिति यह हें:-- 

नियन्त्रण की दृष्टि से संसार को दो प्रधान क्षेत्रों में विभाजित 
समझभिए । एक तो 'स्ट॒लिग क्षेत्र हे जिसके गअ्न्तगंत विभिन्न देशों के बीच 
लेन-देन का भुगतान स्टिंग मुद्रा-द्वारा होता है । दो-एक देशों को छोड़ 
(जिनमे मुख्य कनाडा हे) सारा ब्रिटिश साम्राज्य और उसके गआ्राश्रित 
देश (जसे मिस्र, ईराक श्रादि) सभी इस क्षेत्र के श्रन्त्गंत है । दूसरा 
प्रधान क्षेत्र वह है जिसमें अ्रमेरिका की मुद्रा 'डॉलर' का बोलबाला हैं । 

भारतवषं से जो माल बाहर जाता है उसके दाम का भुगतान प्रधानत: 
या तो स्टलिग में होता है या डॉलर में या रुपए में । रिजवे बेक ने इस 
सम्बन्ध में कुछ नियम बना दिए हैं श्रौर माल भेजने वाले को उनका पालन 
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करना पड़ता हैं । जबतक वह निदिष्ट रीति से यह आ्राध्वासन नहीं देता 
कि वह नियमों की पूरी पाबन्दी कर चुका है या करने जा रहा हैँ तबतक 
उसे बाहर माल भेजने की इजाजत ही नहीं मिल सकती । अगर गआ्राश्वा- 
सन देने के बाद वह किसी नियम का उल्लंघत करता हैँ तो कठोर दण्ड 
का भागी बन जाता है | उसे आरम्भ में ही यह बताना पड़ती है कि दाम 
के भुगतान के बारे में क्या तय पाया है और यह भुगतान कौन-सी बेंक 
के द्वारा हुआ हैं या होनेवाला है । फिर उसे विदेश में माल मगानेवाले 
के पास सारे कागजात किसी निर्दिष्ट बेक की माफंत ही भेजने पड़ते हे । 
माल मंगानेवाला जब भुगतान कर देगा तब बेक सारे कागजात उसके 
हवाले कर देगी और वह जहाज से माल छुड़ा सकेगा। वह बेक फिर 
रिज बे को यह सूचित्न कर देगी कि भुगतान मिल चुका शौर उस 
विदेशी मुद्रा का रिजवे बेक जो उपयोग मुनासिब समभेगी, करेगी । ऐसे 
नियन्त्रण के कारण न तो कोई यहां से माल के रूप में अपना पूजीपल्ला 
ही बाहर भेज सकता हैँ, न भुगतान में मिली हुई विदेशी मुद्रा का मन- 
माना उपयोग ही कर सकता हैं । 

यह नियन्त्रण दो-तरफा हैं, ग्रर्थात्‌ माल भेजनेवाले को ही नही, माल 
मंगानेवाले को भी श्रत् रिजवं बेक द्वारा अनुशासित होना पड़ता है । माल 
भेजनेवाला तो सरकार को विदेशी मुद्रा दिलाता है, पर माल मगानेवाला 
उससे विदेशी मुद्रा मांगता हैं >-इसलिए आयात-सम्बन्धी नियन्त्रण को 
निर्यात-सम्बन्धी नियन्त्रण से भी कठोर समभना चाहिए | १९४० में ही 
यह नियम कर दिया गया कि बिता सरकार से अनुमति प्राप्त किए कोई 
भी व्यापारी अमुक-प्रमुक वस्तु को विदेश से यहां न मंगा सकेगा । व्यापार 
के ग्रलावा और कामों के | लिए पैसा बाहर भेजने पर कई प्रकार के 
प्रतिबन्ध लगा दिए गए । १६४२--४३ में ग्रायात-सम्बन्धी नियन्त्रण और 
भी सख्त कर दिया गया । ग्रब सरकार जिस चीज को मौजूदा हालत में 
जरूरी समझती उसीको मंगाने को अनुमति मिल सकती थी। इसका 
उदेश केवल इतना ही नहीं था कि विदेश में जो धन प्राप्त हो उसका अना- 
वश्यक वस्तुप्रों के दाम चुकाने में दुरुपयोग न होने पावे । ओर प्रकार के 
दुरुपयोगों को रोकने के उट्श से भी आ्रायात-सम्बन्धी नियन्त्रण कठोर 
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कर दिया गया। भ्रनावश्यक वस्तुओं के निर्माण में ग्रमेरिका की उत्पादन- 
शक्ति का दुरुपयोग संभव था । फिर. यह भी संभव था कि ऐसी वस्तुओं 
को वहां से यहां लाने में उस स्थान का दृरुपयोग हो जो जहाजों में मिल 
सकता था । वास्तव में जहाजों की बड़ी कमी हो रही थी; जितने जहाजों 
की जरूरत थी उतने मिल नहीं रहे थे । ऐसी स्थिति में आयात को उन्हीं 
वस्तुओं तक परिमित कर देते का नियम हो गया जो सरकार की दृष्टि 
में आवश्यक थी--वल्कि इस आवश्यकता का भी श्रेणीविभाजन कर 
दिया गया और जिस वस्तु क्री आवश्यकता ऊंचे दर्ज की न हो उसका 
श्राना ग्रसम्भवप्राय हो गया । 

बेक ग्राव इग्लेण्ड ने डॉलर तथा कुछ दूसरी मद्राग्नों में पौंड का 
'विनिमय-मूल्य बांध दिया था | पर यह विनिमय-मूल्य ब्रिटिश साम्राज्य 
के भीतर ही मान्य हो सकता था । साम्राज्य के बाहर पौंड का मल्य इन 
बातों पर निर्भर था कि उसकी मांग के म॒ुकाबिले उसको 'बिकवाली” 
केसी थी औऔऔर लड़ाई के नतीजे के बारे में बाहरी दुनिया का खयाल क्या 
था । इसलिए पौंड की दो दरें रहने लगीं--एक तो बेक आव इंग्लेण्ड- 
द्वारा नियंत्रित या निर्धारित दर, दूसरी वह दर जो न्यूयाकं-जेसे ग्रनियत्रित 
या स्वतन्त्र बाजार में प्रचलित थी; इस स्वतन्त्र बाजार में पांड की दर 
नियन्त्रित दर से नीची या सस्ती रहने लगी -मसलन, जिस समय बेंक 
आव्‌ इंग्लेण्ड द्वारा निर्धारित दर ४.०३॥ डॉलर थी उस समय न्यूयाके 
की बाजा?-दर सिर्फ ३.०२ डॉलर थी | इसका एक नतीजा यह हुझ्ना कि 
भारतवषे से अमेरिका जानेवाले माल का दाम डॉलर-मुद्रा में न चक कर 
स्टलिग में चुकने लगा | मान लीजिए किसीने यहां से १३।८)। ग्र्थात्‌ 
१ पोंड का माल श्रमेरिका भेजा । वहां ग्रगर सरकारी दर से भुगतीन होता 
हैं तो माल मंगानेवाले को ४.०३॥ डॉलर देने पड़ते हे । इस हालत में डॉलर 
तो सरकार ले लेगी और यहां से माल भजनेवाले को रुपए मिल जांयगे। 


'यह दूसरी बात हें कि कया आवश्यक हें और क्या अनावश्यक, इस 
सम्बन्ध में सरकार का निर्णय कभी-कभी वास्तविकता से दूर--बहुत 
दूर रहता है । 


२६६ '. रुपए की कहानी 


पर चूँकि न्ययाक में बाजार-दर से पौंड ३.०२ डॉलर में ही मिल रहा 
7, इसलिए वहां माल मंगानेवाला उतने में एक पौंड खरीद कर इंग्लंण्ड 
में दाम चुका देता है श्रोर यहां के व्यापारी को १३४:)। मिल जांता है। 
इस तरीके से भुगतान होने पर सरकार को डॉलर नहीं मिलते और उस 
हद तक उसकी भुगतान-सम्बन्धी ग्रपनी कठिनाई बढ़ जाती है । यही 
कारण हैँ कि कुछ समय बाद सरकार ने विभिन्न उपायों का अवलम्बन 
कर उन छिठद्रों को प्रायः बन्द कर दिया जिनके द्वारा डॉलर-म॒द्रा उसकी 
पहुच से बाहर निकलती जा रही थी । 

ब्रिटिश भारत का प्रजा की जो रकम डॉलर के रूप मे जमा थी उसे 
सरकार ने दिसम्बर १६४० में स्वायत्त कर ली ।॥ जिनके डॉलर ले लिए 
गए उन्हें बदले में यहां रिजवं वेंक से रुपए दिला दिए गए । निखे था 
१०० डॉलर८ ३३० मपए । १० मार्च १६९४१ को सरकार इस दिशा में 
एक कदम और आगे बढ़ी । जिन लोगों न॑ अमेरिका में कुछ खास सिकयू- 
रिटीज खरीद रखी थीं उनके लिए भी यह लाजिमी कर दिया गयां कि 
वे अपने कागज सरकार के हवाले कर दें और बदले मे उसी निखं से 
रुपए ले ले । पिछले दिन के बाजार-भाव से उन सिक्‍यूरिटीज की डॉलरों 
में जो कीमत हुई उसका यहा रुपयों में भुगतान कर दिया गया । 

रुपए के विनिमय-मूल्य में सरकार ने किसी प्रकार का हेर-फेर नहीं 
किया है और हुंडी की दर प्राय: १८ पेस रहती भ्राई है । चांदी का दाम 
काफो ऊंचा होते हुए भी एक्सचेज बढ़ाकर इतिहास की पुनरावत्ति नही 
की गई हे । पाठकीं को याद होगा कि पिछली लड़ाई में चांदी की तेजी 
का नाम लगाकर रुपए के विनिमय-मूल्य को १६ से २४ पेंस (सोना) 
कर दिया गया था। कहा गया था कि जब रुपए की चांदी की कीमत 
बढ़ रही है, तब उसका विनिमय-मल्य बढाए बिना वह चलण में किस 
प्रकार रखा जा सकता हें ? वास्तव में रुपया प्रतीक-मुद्र!| का काम करता 
था, इसलिए चादी चाहे जितनी महँगी हो रुपए क्री कीमत में हेर-फेर 
नहीं होना चाहिए था | जंसा कि उस समय भी सरकारी नीति के आलो- 
चको ने कहा था--अगर चांदी महँगी हो चली है तो कुछ समय के लिए 
या तो रुपए म॑ चांदी की मात्रा घटा दाजिए या कागजी रुपए से ही काम' 
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चलाइए । अ्रगर गज ल्ोह के छड़ का हो और लोहा महँगा हो जाय तो 
गज किसी और सस्ती चीज का काम में लाया जांयगा या समस्या हल 
करने के नाम पर गज की नाप ही सोलह से बत्तीस गिरह कर दी जायगी ? 
मगर उस समय सरकार पर इस दलील का कुछ भी असर नहीं हुआ श्रोर 
वह अपने मन की ही करके रही । इस बार भी चांदी का वही हाल हैं, 
पर रुपए के विनिमय-मूल्य ने उससे बाजी ले जाने की कोशिश नहीं को 
हैं । पहले रुपए में १६५ ग्रेन खालिस चांदी होती थी । श्रव वह €० ग्रेन 
कर दी गई हँ--श्र्थात लम्बाई नापनेवाला गज कुछ हृद तक लोहे का 
बना रहा, पर लोहा महँगा होने के कारण उप्तको चोड़ाई या मुटाई आ्राधी 
कर दी गई । किसी भी हालत में चांदी के दाम के घटने-बढ़ने का कोई 
ग्रसर हमारे प्रतीक के विनिमय-मूल्य पर नही पड़ना चाहिए। गनीमत 
हैँ कि इस बार वह मूल्य बढ़ाया नही गया हे । 

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस महासमर में हमारी आंधथिक 
स्थिति की दृष्टि से सबसे महत्त्वपूर्ण ब्रात यह हुई है कि विदेश में हमने 
ग्रपना ऋण चुकाकर शभ्रब कुछ पूजी-पल्ला इकट्ठा कर लिया हे । 

पहले हम इंग्लेण्ड के कर्जंदार थे---श्रब इग्लंण्ड हमारा कर्जदार हूँ। 
यह परिवरतंत इस कारण हुआ है कि इंग्लैण्ड हमसे जो कुछ ले रहा है 
उसकी पूरी कीमत चुकाने में असमर्थ हे, लेहाजा उसने हमसे उधार लेना 
शुरू किया हे। हमने इस सिलसिले में पहले श्रपना कर्ज उतारा, फिर 
उसे उधार देते गए । यों इस लड़ाई के जमाने में हम कजंदार से साहू- 
कार बन गए । 

स्टलिंग में हमारा कर्ज या देना कब कितना था यह नीचे की तालिका 
से स्पष्ट हो जायगा । इसमें १८ पेंस के हिसाब से पौंड स्टलिग के रुपए 
कर दिए गए हें --- 


मार्च के अन्त म-- करोड़ रुपए 
१६१४ २६०५.८१ 
१६१६९ ३०४,०८ 


१६९२४ ३६९७,७६ 
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१९२२९ ४छ७२,७६८ 
१६३४ ५१२.१५ 
१६३६ ४६९.१० 
१€४३ ५७.४९ 


ग्र्थात्‌ लड़ाई छिड़ने से पहले जहां लन्दन में हमारा देना प्राय: ४६६ 


करोड था वहां मारने १९४३ के अन्‍्त में प्राय: ५७॥ करोड़ ही रह गया 


था। 
बाद 


बाकी देना या कर्ज हम अपने सिर से उतार चुके थे। और इसके 
लन्दन में हमारा जो पृवना हो चला था उसके भी, उसी १८ पेंस 


की दर से, माच १६४३ के ग्रन्त में प्राय: ५११ करोड रुपए होते थे । 
जबसे लडाई छिडी तबसे ३१ मार्च १९४३ तक का हिसाब इस प्रकार 


था: 





जपा करोड़ रुपए 

१--श्रगस्त १६३६ में रिजर्व बंक 

के पास स्टलिंग ६४ 
२ --समय-समय पर रिजवं बैंक ने 

जो स्टॉलिंग बाजार में खरीदा ३८७ 
३--ब्रिटिश सरकार से जो भुगतान 

स्टलिग में मिला ५७९ 

१,०२८ 
खरे 


१ >मार्च १६४३ के ग्रन्त तक भारतवर्ष 
का कर्ज चुकाने में स्टॉलिग लगा... ३८० 
२--दृसरी देनदारी चुकाने में स्टलिग 
लगा १३१ 
५११ 
जाकी ५११५१ करोड रुपए का स्टलिंग मार्च १६४३ के ग्रन्त में रिजवे 
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बेक के पास लन्दन में जमा था । 

ऊपर के जमा-खर्च में रिजवं बेक-द्वारा स्टलिग की खरीद ३८७ 
करोड़ रुपए दिखाई गई है । बाजार मे स्टलिग बेचनेवाले वे ही हो सकते 
हे जिन्होंने अपना माल या श्रम बेच कर इंग्लेण्ड में उसे हासिल किया 
हैं । साधारणत: यहां जितने रुपए का माल बाहर से आता हैँ उससे अधिक 
का माल यहां से जाता है । ऐसी स्थिति मे जिस हद तक वह आधिक्य 
होता हैँ उस हद तक दूसरे देश हमारे देनदार बन जाते हं। अगर बात 
इतनी ही होती तो हम आरम्भ से ही साहकार होते श्र कभी हमारे 
इंग्लैण्ड के कर्जदार बनने की नौबत न आती । पर होता यह रहा कि 
व्यापार में हमारा जो कुछ पावना निकला उसे तो इंग्लेण्ड ने ले ही 
लिया, जमा-खच के मुताबिक हमे उलटा देनदार बना दिया । 

ईस्ट इंडिया कम्पनी की अपनी पूंजी उसके कारोबार के लिए काफी 
नही थी, इसलिए बंगाल में उसे बराबर जगत्‌सेठ की कोठी से कजं लेना 
पड़ता था | अ्रन्त में जगतसेठ के लाखों रुपए डूब भी गए, क्योंकि प्रभुता 
हो जाने पर कम्पनी के संचालकों ने अपना देना चुकाने से इनकार कर 
दिया । अब इस देश का बाकायदा दोहन होने लगा--हमारे विदेशी 
शासक हमारी पराधीनता से जहां तक फायदा उठा सकते थे उठाने लगे। 
फिर एक दिन कम्पनी को रगमंच से हटाना पड़ा और शासन को बाग- 
डोर ब्रिटिश सरकार ने खुद अपने हाथ में ले ली । पर श्रब हमारा बोभ 
ओर भी भारी हो चला । कम्पनी को जो हर्जाना दिया गया, इस देश के 
श्राधिपत्य की जो कीमत चुकाई गई और परिस्थिति को काबू में लाने 
के लिए इंग्लेण्ड को जो खर्च करना पड़ा उस सारी रकम के देनदार हम 
ठहराए गए ! और किर तो यह सिलसिला चला कि हम साल-ब-साल 
इंग्लैेण्ड से लेने की अपेक्षा कहीं श्रधिक माल इंग्ल॑ण्ड को देते गए, और 
फिर भी ऋण से हमारा पिण्ड न छूटा, बल्कि हम देनदारी के दलदल 
में फंसते ही गए। 

श्रीबिड़लाजी ने इस विषय का विवेचन करते हुए एक जगह दिखाया 
है कि १८६४ और १९२९ के बीच हमने बाहर से जितने रुपए का माल 
लिया उससे प्रायः २८ अरब रुपए श्रधिक का माल बाहर भेजा । इस 
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माल में सोता-चांदी शामिल नही हैं । इतने समय में बाहर से प्राय: १४ 
ग्रब की सोना-चाँदी यहां श्राई। तो इस हिसाब से हमारा १४ गअ्रब 
पावना रहा | पर भ्रसलियत में हम इस रकम से हाथ धो चुके थे और 
इंग्लण्ड के काफी बड़े देनदार बन चुके थे । १९२९ में हमारी इस देनदारी 
का तखमीना प्रायः १० श्ररब रुपया किया गया था । यह देनदारी स्टलिंग- 
ऋण के ही रूपमें नही रही है । श्रंगरेजों ने हमें यहां भी जो कुछ उधार 
दे रखा हैँ या यहां वाणिज्य-व्यवप्ताय में जो कुछ लगा रखा हे उस सबको 
इस देनदारी के अन्तगत समझभिए । 

जब से यह सिलसिला चला हम उस स्टलिंग को जो, श्रायात से 
निर्यात श्रधिक होने के कारण, हमें भुगतान में मिलज्े गया हे, भारत- 
सचिव को यह कह कर अ्पित करते आए हैं कि-- 

“लीजिए- -अ्रपनी दरिद्रता को बरकरार रखते हुए हम जो कुछ 
बचा सके हैं उसे स्वायत्त कीजिए । हमारे देश में जितनी सरकारी नौक- 
रियां अपने भाईबन्द को दे सकते हूँ, देते जाइए और इस रकम से उनकी 

वेन्शनें चुकाइए---उन्हें ऊंचे-से-ऊंचा भत्ता दीजिए | यह जरूरी नहीं कि 
सरहदी लड़ाइयों का ही खर्च हमसे वसूल किया जाय, क्योंकि हमारे देश 
की सरहद वहीं हैं जहां इंगलंण्ड को लड़ोई लड़नी हो । ब्रिथ्शि साम्राज्य 
के विस्तार या हित-रक्षाके लिए भारतव॑र्ष के बाहर लड़ी हुई कितनी ही 
लड़ाइयों का ख हमसे वसूल किया जा चुका हँ--प्रागे भी ऐसे सिल- 
सिले में श्राप जो चाहें हमारे नाम लिख कर वसूल कर सकते हेैं। वेतन, 
पेन्शन, पुरस्कार, भत्ता, लडाई-खचं---इनके श्रलावा और भी जिस मद 
में चाहें इस स्टलिंग का उपयोग कर सकते है | लाल-समुद्र या भारत- 
समुद्र में काम करनेवाली किसी ब्रिटिश कम्पनी को हार्जाना देना है ? 
इंग्लैण्ड में किसी पागलखाने को इमदाद पहुंचाना है ? लन्दन में आए 
हुए तुर्की के सुल्तान के मनोरंजन के लिए नाच-रंग का श्रायोजन करना 
है ? आपके बस की बात है कि जो बोभ चाहें हम पर लाद दें, जिस 
रकम के लिए चाहें हमें देनदार बना दें और सूद लगा कर उसे हमसे 
पाई-पाई वसूल कर लें ।” 

रिजवं बेक ने समय-समय पर जो स्टलिंग खरीदा वह कहां से भ्राया 
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और कहां गया यह अब स्पष्ट हो गया होगा । इतने समय में आयात से 
निर्यात का जो आधिक्य हुआ उसकी कीमत स्टलिग में चुकी ओर वह 
स्टलिग हमें रिजवे बेक की मार्फत, अपने शासकों के हवाले कर देना 
पड़ा । उन्होंने उसका उपयोग हमारी बाहर की देनदारी चकाने मे 
किया । ऊपर की मदों में एक ह--दूसरी देनदारी चुकाने मे स्टलिंग 
लगा १३१ करोड़ रु०। यह 'देनदारी' वही हँ जो हम हर साल लन्दन 
में चुकानी पड़ती है और जिसे अंगरेजी में 072 ((४०78९8 कहा 
जाता है । वास्तव में यह वह रकम है जो हमें अपने शासकों की 'सेवाओं' 
के पुरस्कार-स्वरूप हर साल इंग्लेण्ड को देना पड़ता है । सितम्बर १९३५ 
से मार्च १९४३ तक इस मद में हमें १३९ करोड रुपए देने पड़े । स्थायी 
ऋण चुकाने में जो स्टलिग लगा उसके ३०० करोड़ रुपए अलग थे ! 
वास्तव में अगर ब्रिटिश सरकार से भुगतान में हमे ५७१ करोड़ 
रुपए न मिले होते तो न तो हमारा इतना कजे चुका होता और न हमारे 
पास इतनी बचत होती । यह भुगतान उन चीजों की कीमत का हे जो 
इंग्लैण्ड, अपने और दूसरे मित्र-राष्ट्रों के लिए, हमसे लेता आया हैं ! 
इस बार धन-जन से इंग्लैण्ड की सहायता के लिए हमे जो त्याग करना 
पड़ा हैँ वह अभूतपूर्व है । लड़ाई-सम्बन्धी विभिन्न कामों के लिए हम 
इतने बड़े पंमाने पर सामान और ग्रादमी जुटाने आए हे-- और वह भी 
ऐसी कठिनाइयों के बीच - कि उस दिशा में आगे बढ़ना भ्रब हमारे लिए 
बहुत मुश्किल हो रहा हैं । हमारी सरकार भी यह कहने लगी हे कि यहा 
के लोग काफी थक चुके हैं, अब हमे उनकी थकावट और न बढ़ाकर, 
उन्हें सुस्ताने का, कुछ हद तक अपनी -भी ओवश्यकताओ्रो की पूर्ति करने 
का ग्रवकाश देना चाहिए | बात यहाँहुई हैं कि हमने अपने आराप को 
आवश्यक-से -आवश्यक वस्तुओं से वंचित रखकर इंग्लेण्ड के लिए सामान 
मुहेया किया हैं और उसकी तरह-तरह की सेवाए करते आए हे । श्रगर 
वस्तुओं की प्राप्ति का श्र्थ सुख ह और उनके अभाव का श्रर्थ दुख, तो 
इसमें तनिक भी सन्देह करने की गुंजाइश नही हो सकती कि आज भारत- 
वर्ष लड़ाई से पहले की अपेक्षा श्रधिक दीन और दुखी हैं। अपने को 
भूखा रखकर हमने मित्र-राष्ट्रों को अन्न दिया है--भ्रपने को नग्न रख- 
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कर हमने उनके लिए वस्त्र जुटाया हैं । यही बात और दिशाओं में भी 
समभनी चाहिए । हमारे कारखाने बड़ी हो कठिनाइयों का सामना व ते 
हुए चल रहे हे । विशेषज्ञों की कमी हे । जो कच्चा माल मिलता भी 
है उसे कारखाने तक पहुंचाने मे सौ-सो दिक्‍्कते उठानी पड़ती हे । कल- 
पुरजों की घिसाई का कोई ठिकाना नहीं। और नियत्रण के नाम पर 
तरह-तरह की ग्रड़चने ग्रलग डाली जाती हे । फिर इतनी कठिनाइयों 
के होते हुए भी कारखानेवाले जा माल तेयार कर पाते है उसका काफी 
बडा अ्रश सरकार ले लेती है । ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता हैं 
कि हमें स्वयं उपवास कर अपने भोजन की सामग्री दूसरों को दे देनी 
पड़ती हैं । 

उस सामग्रो की कीमत हमे न ता जिन्‍्सों में मिली है, न सोने-चांदी 
मे । उलटा हमारी ही चादी इग्लेण्ड को बेच दी गई हेँ। हमें जो 
डॉलर प्राप्त होते हे वे भी हमसे ले लिए जाते हे। हमें कैनत चुकाई 
जाती है स्टिंग में, क्योंकि इग्लैण्ड उसे किसी भी दूसरे रूप में चुकाने 
में श्रसमर्थ है । ३१ माचे १९४३ तक हमें ५७१ करोड़ रु० का भुगतान 
मिल चुका थ। | इधर औ्लोर भुगतान मिला हूँ । सब ले-देकर ३१ दिसम्बर 
१६४४ को रिजवे बेक के नोट-प्रसार-विभाग में प्रायः ७३५ करोड़ रुपए 
का स्‍्टलिग जमा था। इसके अलावा उसके बेकिंग विभाग में, इस देश 
के बाहर, प्रायः १२० करोड़ रुपए रोकड़ और पसिक्‍यूरिटीज के रूप में 
थे । याद रखने की बात है कि हमने अपना प्रायः सारा स्टलिग-ऋण 
चुका दिया हे, श्रोर श्रब हम इग्लेण्ड के कर्जदार नहीं बल्कि स'हुकार 
हैं । जब तक लड़ाई जारी रहेगी. इंग्ल॑ण्ड का उधार लेना जारी रहेगा 
ओर हमारे पावने की रकम बढ़ती ही जावेगी । 

ग्रत्र हमारे सामने प्रश्न यह उपस्थित हूँ कि हमने वहां जो कुछ जमा 
किया हैं या करते जायेंगे उसे कब और किस रूप में यहां ला सकेंगे ? 

जब हम इंग्लेण्ड के कजंदार थे तब उसे यढ चिन्ता रहती थी कि 
कहीं शक्तिशालो होने पर भारतवासी अ्रपना देना चुकाने से इनकार न 
कर दें, भौर उसकी शोर से बराबर इस बात पर जोर दिया जाता था 
कि स्वराज्य-सम्बन्धी विधान या संघटन में उसके हित के संरक्षण के 
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लिए खास व्यवस्था होनी चाहिए । भ्रब वह तो निशव्चिन्त हो गया भ्रौर 
तरह-तरह की चिन्ताएं हमको होने लगी हें। श्राथिक क्षेत्र में इंग्लैण्ड 
की श्राज तक की करतूतों को देखते हुए, हमारा यों चिन्तित होना स्वा- 
भाविक ही हैं । पर इस विषय के विवेचन में हम यह मानकर ही श्रागे 
बढ सकते हैं कि इंग्लेण्ड न तो जार-जबदंस्ती करेगा न टाट उलटेगा- 
बल्कि हमसे जो कुछ ले चुका है या लेता जा रहा है उसे एक दिन पाई- 
पाई वापस कर देगा । 

श्रीबिड़ला जी ने 'कर्जदार से साहुकार' नामक पुस्तिका' में बताया 
है कि इस सिलसिले में हमारी मांग क्या होनी चाहिए। वह लिखते हें:- 

“ब्रिटिश सरकार से हमारी पहली मांग यह होनी चाहिए कि हमारी 
स्‍्टलिग की बचत रकम, जो श्रभी हे या बाद को इकद्ठी होगी, किसी 
तरह नष्ट न की जायगी, इसका वह हमें ग्राव्वासन दे । 

“पिछली लड़ाई का अनुभव इस सिलसिले में सर्वथा सुखद नहीं 
कहा जा सकता । यह बात छिपी नहीं है कि पिछली लड़ाई के बहुत 
से खर्च, जो ब्रिटिश सरकार को देने चाहिएं थे वे हिन्दुस्तान के मत्थे 
मढ़े गए । अगर हिन्दुस्तान अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर सकता, तो 
जितनी रकम उसे लड़ाई के खर्च के हिसाब में मिली थी उससे कहीं 
ज्यादा रकम मिलती । परन्तु जो मिला था वह भी बाद में योंही बन्दर- 
बांट में गायब हो गया । 

“”'''अ्रगर हिन्दुस्तान सावधाम न रहा तो इतिहास की पुनरावृत्ति 
हो सकती है । श्रत! हमें बराबर सावधान रहना चाहिए श्रोर यह मांग 
करनी चाहिए कि जिस खर्चे से हमारी भ्रपनी सीमाओं की रक्षा का सीधा 
सम्बन्ध नहीं है वह हिन्दुस्तान के नाम न लिखा जाय; न तो भविष्य 
में पेंशन चकाने के लिए श्राज ही ब्रिटिश सरकार को एक मोटी रकम 
दे दी जाय श्रौर न युद्धोपरान्त पुननिर्माण के लिए|कोई|रकम भ्रलग कर 
दी जाय । हमारी रकम पर हमारा पूरा कब्जा रहे, क्योंकि हमारी रकम 
हमारी अपनी है। किसीको हमसे यह कहने का अधिकार नहीं होना 
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चाहिए कि अपने धन का हम क्या उपयोग करें, और क्‍या न करें। इस 
मामले में इससे कम कुछ भी हमको स्वीकार नहीं हो सकता । 

परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात इस बात की सावधानी रखना है कि 
भविष्य में हमारे बचे हुए स्टलिग की कीमत कम न हो जाय। 

दूस विषयको कुछ विस्तार से समझाने की आवश्यकता हैं । 

मान लिया कि स्टलिंग के बदले हमें स्टलिंग ही, मिलेगा, पर हो 
सकता ह कि आज स्टलिग की जो क्रय-शक्ति हें वह कल न रहे--भ्राज 
स्‍्टलिंग से जितना माल खरीदा जा सकता है कल उतना न खरीदा जा 
सके । उस हालत में हमको बड़ी हानि उठानी पड़ेगी । जब हमने इंग्लैण्ड 
को कर्ज दिया उस समय स्टलिग की जिन्‍्सों के रूप में जो कोमत थी वह 
कीमत बनी रही तब तो चिन्ता की कोई बात नहीं; पर अगर वह कीमत 
गिर गई---अ्रर्थात्‌ स्‍्टलिग के बदले जिन्सें कम मिलने लगी--तो हमको 
क्षतिग्रस्त होना पड़ेगा। श्रींबिड़लाजी का कहना है कि उस अवस्था में ब्रिटिश 
सरकार को हमारी क्षतिपूर्ति करने को तैयार रहना चाहिए। इसकी 
व्यवस्था यों हो सकती हैं कि हमारा जो स्टलिंग जमा हो उसकी मालि- 
यत जिन्‍्सों में मुकरेर कर दी जाय और कर्ज चुकाने के समय अगर वह 
मालियत कम हो तो हमें श्रौर रकम देकर वह कमी पूरी कर दी जाय 
ताकि हमें कोई घाटा उठाना न पड़े। सस्‍्टलिंग की क्रय-शक्षित में क्‍या 
कमी हुई हैं यह 'इण्डेक्स नम्बसं' भ्रर्थात्‌ 'सूचक अंकों' से जाना जा सकता 
है और तदनुसार क्षति-पूति की जा सकती है । मान लीजिए, जिस समय 
इंग्लेण्ड को हमने कर्ज दिया उस समय वहां जिन्‍्सों के दामों का 'इण्डेक्स 
तम्बर १२५ था, और जिस समय वह कर्ज चुका उस समय “इण्डेक्स 
नम्बर था २५० । तो इसके माने हुए कि इस बीच में सटलिंग की क्रय- 
दक्ति श्राधी हो गई । ऐसी स्थिति में हमारा स्टलिंग में जो पावना था 
उसका दुगुना मिलने से ही हमारे साथ न्याय हो सकता है और हम 
क्षति-ग्रस्त होने से बच सकते हे । 

कड़ा जा सकता है कि स्टलिग की मालियत का घटना ही नहीं उसका 
बढ़ना भी सम्भव हूँ । दाम तेज हो गए तो जिस्सों में स्टलिग की मालि- 
यत घट गई । पर अगर दाम मन्दे हुए तो वह मालियत बढ़ गई । अगर 
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श्री बिड़लाजी के प्रस्तावानुसार हमारे स्टलिग की मालियत बांध दी 
जाती हैं तो हम उतनी ही पाने के हकदार होते हे भौर जब दाम चढ़ते 
हे--श्रर्थात्‌ वह मालियत घटता है तब हमारे देनदार को हमें श्रौर स्टलिग 
देकर श्रपने कतंव्य का पालन करना पड़ता है। पर भ्रगर दाम गिर गए--- 
अर्थात्‌ जिन्‍्सों में स्टलिंग की मालियत बढ़ गई तब ? चूंकि हमें तो वही 
मालियत मिल सकती हैं जो निश्चित हो चुकी है, स्पष्ट हें कि ऐसी 
स्थिति में हमें कम स्टलिग से ही सन्‍्तोष करना पड़ेगा । क्या यह बेहतर 
न होगा कि हम अपने सटलिंग की मालियत को निश्चित कराने की मांग 
पेश न करें-- उसे प्रनिश्चित ही रहने दें और उसकी मालियत बढने की 
सूरत में उस परिस्थिति से लाभ उठावें ? 

इस प्रश्न के उत्तर में निवेदन हैं कि निकट भविष्य में उस मालि- 
यत के घटने की-- श्रर्थात्‌ दामों के चढने की ही विशेष संभावना है । 
लड़ाई बन्द होते ही ग्राज की स्थिति बहुत कुछ बदल ज'यगी। नियंत्रण- 
सम्बन्धी बन्धन या तो रहेंगे ही नहीं, या रहेंगे भी तो शिथिल रूप में । 
तरह-तरढ़ की चीजों की चारों ओर से मांग होने लगेगी। ग्राज नियंत्रण 
के कारण लोग अपनी आ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करने से रह जाते हैं । जो 
चीजें उन्हें चाहिएं वे मिल नहीं सकतीं । उनकी क्रय-शक्ति दबी पड़ी है । 
पर कल यह ग्रवस्था न रहेगी । सरकार, की खरीदारी बन्द होने का भ्रथे 
होगा लोगों की खरीदारी के मार्ग का खुल जाना । आज जो क्रय-दक्ति 
दबी पड़ी है कल वह स्वच्छन्दतापूर्वक चलने-फिरने लगेगी--श्रौर इसके 
फलस्वरूप दाम बढ़े बिना न रहेंगे। पुननिमाण का काम बरसों चलेगा 
झ्ौर उसके लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर चीजों की मांग होगी । यंत्रादि- 
जैसे साधनों के दाम ऊंचे रहने की तो और भी प्रधिक संभावना हें, क्योंकि 
ऐसी चीजें इंग्लैण्ड से विशेषतः बाहर जानेवाली हैं। श्रौर भारतवर्ष को 
ग्रपनी उत्पादन-शक्त्ति बढ़ाने के लिए---नये कल-का रखाने खोलने के लिए 
इंग्लैण्ड से प्रायः ऐसी ही चीजें चाहिएं । 

पर हम मालियत की ऐसी घटा-बढ़ी के भमेले में पड़ें ही क्‍यों ? 
राष्ट्र की श्रोर से जुग्रा थेलने या दांव लगाने का किसी को अधिकार 
तहीं है । हमारी मांग तो यही होनी चाहिए कि हमने मालियत के रूप 
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में जो कुछ दिया है हमें वह वापस मिलना चाहिए--न कम, न ज़्यादा | 
जहां श्राग लगने या जहांज ड्बने की संभावना कम-- बहुत कम-- होती है 
वहां भी कुशल व्यवसायी या व्यापारी बीमा कराए बिना नहीं रहते । 
वे कभी ऐसा तक॑ नहीं करते कि जब सभावना इतनी कम हैं तब बीमा 
कराने कें खर्च का बोभ क्‍यों उठाया जाय ? फिर हमारी मांग यह क्‍यों 
न हो कि इंग्लेण्ड मे जमा होने वाली हमारी रकम का ब्रिटिश सरकार 
बीमा कर दे--श्रर्थात्‌ स्टलिग की मालियत घटने की सूरत में हमारी 
क्षति-पूति करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। कौन कह सकता 
है कि यह प्रस्ताव किसी भी अंश में अनुचित या अनुपयुकत है ? 

इंग्लैण्ड का स्टलिंग ऋण तो हमने चुका दिया । पर इस देश में 
उसने श्रपना जो धन वाणिज्य-व्यवसाय में लगा रखा हँ--और इस 
प्रकार हमें कर्ज दे रखा है--वह अ्रभीतक हम नही चुका पाए हें । 
कनाडा, दक्षिण श्रफ़ीका जैसे सण्म्राज्यान्तगत दूसरे देशों ने, ऐसी ही 
परिस्थिति से लाभ उठाकर, श्रपने इस प्रकार के ऋण को बहुत बड़ी 
हद तक चुका दिया है । पर वहां की तरह यहां भी यह तभी हो सकता 
है जब कि सरकार' ब्रिटिश व्यवसायियों या पूंजीपतियों को अपना- 
झपना भुगतान लेकर हमारा बोफ हलका करने को बाध्य करे । 

मुख्य बात दह हे कि सारा ऋण चुका देने के बाद हमारा जो 
पावना निकले यह हमें जिन्‍्सों के - श्रर्थात्‌ उत्पादन-सम्बन्धी साधनों 
के-- रूप में अविलम्ब चुका दिया जाय । इसमें न कोई श्रड़चन 
डाला जाय, न कोई श्रानाकाती हो । 


१३ 
सिंहावलोकन 


अंगरेज यहां व्यापार के द्वारा धनोपाजंन के उद्देश्य से श्राये थे। 
उस काम मे उन्हें ग्राशातीत सफलता प्राप्त हुई। धीरे-धीरे वे तुलाधार 
से शासन-सूत्रधार बन बेठे । पर शासक हो जाने पर भी वे लक्ष्मी के 
आराधक पूर्ववत्‌ ही बने रहे--कहना चाहिए कि उनकी धनलिप्सा की 
आग में नई परस्थिति ने घी की आराहुति का काम किया। उसके तेज 
प्रौर विस्तार दोनों में कहीं-से-कही वृद्धि हो गई । 

अंगरेजों के पूववर्ती' भारत-विजेता स्थायी रूप से भारत-निवासी 
बन गए थे और हमारा-उनका आ्राथिक स्वार्थ एक हो गया था । 
अंगरेजों ने हमारे साथ अपनी ऐसी एकता कभी स्थापित नहीं की । 
हमारे शासन की बागडोर अपने हाथ में रखते हुए भी उन्होंने भारतवर्ष 
को अपना देश नही बनाया । उनका देश--उनका “घर इंग्लण्ड ही 
बना रहा । 

भारतवर्ष के सम्बन्ध में उनकी नीति हो चली इसको इंग्लेण्ड के 
खेत या खान की तरह बरतने की--यहा से जितना धन-धान्य खींच 
सकते थे खींचकर इंग्लेण्ड पहुंचा देने की। उनकी इस नीति के कारण 
दोनों देशों के ग्राथिक हित या स्वार्थ परस्पर-विरोधी बन गए । श्रौर 
चूंकि यहां भक्षक से रक्षक भिन्न नहीं था, उस पारस्परिक विरोध या 
संघर्ष में इस देश के साथ न्याय होना श्रसंभ व हो गया । 

रुपए की कहानी वास्तव में इस बात की कहानी हैँ कि भारतवर्ष 
की मुद्रा-नीति का संचालन किन विविध उपायों से और किस ह॒द तक 
इंग्लेड के हित-साधन के लिए किया गया हूँ । अगर हम पराधीन न 
होते तो जो इतिहास हम पिछले श्रध्यायों में सुना चुके हें वह और ही 
प्रकार का होता, अ्रर्थात्‌ उस हालत में-- 
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(१) हमारी मुद्रा-नीति का प्रधान लक्ष्य यहां के किसानों को तथा 
प्रन्य उत्पादकों को अधिक-से-प्रघिक लाभ पहुंचाना होता-न कि 
ब्रिटिश व्यवसायियों या कमंचारियों को । 

(२) १८६३ में चांदी की टकसाल बन्द न की जाती । 

(३) सोने का मान या स्टेण्डड ग्रहण भी किया जाता तो दूसरे 
देश को लाभ पहुंचाने के उद्दश से किसी विक्रृत रूप में नहीं । 

(४) सोना भारतवर्ष में संचित किया जाता, सात समुद्र-पार 
इग्लैण्ड में नहीं । श्रौर इस बात का बराबर ध्यान रखा जाता कि हमारे 
नोटों की पुश्ती के लिए हमारे पास अ्रधिक-से-अधिक सोना हो । 

(५) भारतवर्ष में ब्रिटिश माल की खपत बढ़ाने तथा ब्रिटिश कर्म- 
चारियों को लाभान्वित करने के उद्देश से रुपए का विनिमय-मूल्य 
कृत्रिम उपायों से ऊंचा न किया जाता । श्ौर इन प्रयत्नों की सफलता 
के लिए वह भयानक गिरावटी नीति॥काम में न लाई जाती जिससे समय- 
समय पर हमारी अमित हानि हुई है । 

(६) रुपए का विनिमय-मूल्य १८९३ में १६ पेंस (सोना) न किया 
जाता, पर एक बोर कर देने पर उसमें ये हेरफेर हगिज न किए 
जाते :-- 

१६१९ में २४ पेस (सोना) 
१६२७ में १८ पेंस (सोना) 

(७) २४ पेंसवाली दर को टिकाने के लिए उन दामों उलटी 
हुण्डियां न बेची जातीं भश्रौर गिरते हुए को उठाने के प्रयत्न में हमारे 
करोड़ रुपये बरबांद न किए जाते । 

(८५) १९३६१ में जब रुपए का सोने से पल्‍ला छूट गया तब उसका 
सस्‍्टलिग से गठबन्धन न किया जाता । | 

(६) मन्दी का दोर-दोरा होने पर ऐसी म॒द्रा-नीति बरती जाती जो 
दामों को ऊपर उठाने में सहायक होती--न कि वेसी जिसने उन्हें और 
भी नीचे गिरा दिया । 

(९०) प्ररबों रुपए का सोना इस देश से बाहर न जाने दिया 
जाता । बाजार में बिक्रो के लिए आतेवाले सोने को सरकार ख रोदती 
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जाती और इंग्लैण्ड, अमेरिकादि देशों की तरह उन्हें, नोटों की पुष्ती के 
लिए, अपने कोष या रिजवं में रखती जाती । 

(११) इस देश के रुपये गला-गला कर चांदी न बेच दी जाती, 
झौर अगर बेची भी जाती तो उसकी जगह कोष या रिजवं में सोना 
खरीद कर रख दिया जाता । 

यह कोई पूरी सूची या तालिका नहीं है; केवल भारत की मुद्रा- 
नीति के इतिहास की कुछ मोटी बातों को उदाहरण-स्वरूप देकर यह 
बताया गया हूँ कि स्वतन्त्र होने पर हम अपनी भलाई के लिए क्‍या 
करते और क्या न करते । 

हमारे शासकों की दृष्टि संकी्ण न होकर व्यापक होती तो वे हमारे 
हित में अपना अहित न देखते श्रोर इस देश में ऐसी नीति बरतते जिससे 
हमारी ही नहीं, उनकी अ्रपनी भी विशेष भलाई होती । भारतवषं की 
ग्औौद्योगिक उन्नति का तात्कालिक फल चाहे जो हो, अ्रन्त में उससे 
इंग्लैण्ड को लाभ-ही-लाभ पहुंचेगा । यह सच हैँ कि जब यहां नए उद्योग- 
धंधे खलेंगे तब इंग्लैण्ड को उनकी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा 
प्र संभवत: उस प्रतियोगिता से उसकी कुछ हानि भी होगी। पर 
दूसरी ओर, भारतवर्ष की उत्पादन-ड्राक्ति, और इसके साथ उसकी क्रय- 
शक्ति बढ़ने से इंग्लैण्ड के कपड़े के नहीं तो, और कितनी ही चीजों के 
नये खरीदार पैदा हो जांयगे । इंग्लैण्ड में ऊंचे दर्जे की व्यवसाय-बृद्धि 
होती तो वह हमारे मार्ग मे रोड़ेन ग्रटकाकर आगे बढ़ने में हमारा 
सहायक होता और हमारे हृदय पर श्रधिकार जमाता हुआ, श्रपने कल- 
कारखानों की पैदावार के लिए, यहां बहुत बड़ा बाजार तैयार कर लेता । 
इस सिलसिले में मि० ग्राहम के शब्द दोहराने लायक हें :--- 

“चांदी के और एक्सचेंज के गिरने से स्वयं मुझे नुकसान पहुँचा है। 
पर मेरा विश्वास है कि यह नुकसान थोड़े समय के लिए हैँ। लोग मुझ 
से पूछते हें कि श्राप कपड़े के इम्पोर्टर होते हुए चांदी की टकसाल 
खोल देने के पक्ष में कंसे हें ? में उत्तर देता हूं कि यह प्रइन ए क्सपोर्ट 
या इम्पोर्ट का नहीं, यह तो देश की भलाई का प्रश्न हूँ । देश की 
उत्पादन-शक्ति बढ़ जाय तो एक्सपोट्टर और इम्पोर्टर दोनों ही फायदे 


रेव० शपए को कहानों 


में रहगे । फक॑ इतना ही हैं कि एक्सपोर्टर फौरन फायदा उठा लेगा 
श्रौर इम्पोर्टर को-श्रर्थात्‌ मुको कुछ देर ठहरना पड़ेगा।” पर 
मि० ग्राहम-जेसे विचार रखने वाल ब्रिटिश व्यापारी या पदाधिकारी 
विरले ही हुए हे । कलकत्ते से लन्दन तक उदारता श्रथवा दूरद्शिता 
का नितान्त ग्रभाव-सा रहा हूँ | इंग्लेण्ड के दृष्टिकोण मे ऐसी संकीर्णता 
न होती तो वह, इस देश में छोटे स्वार्थ के सामने श्रपने बड़े स्वार्थ को 
देखने में ग्रसमर्थ न होता और भारतवर्ष को खुशहाल बना कर अपनी 
खुशहाली की नींव को श्राज से कही ज़्यादा मज़बूत बना लेता । 

ग्रसलियत यह हैं कि उसने इस देश में ऐसी नीति से काम लिया 
जो हमारी खुशहाली को आगे न बढ़ाकर पीछे धकेलने वाली थी। 
खासकर यहां की मुद्रा-नीति ऐसी रखी गई जो इंग्लेंड की श्रपनी दृष्टि 
से श्रेयस्कर थी, न कि भारतवषं की । 

ग्रगर भारतवासी अपनी उत्पादन-शक्ति बढ़ा लेते हैँ तो यह इंग्लेड 
के हक़ में आथिक ही नहीं, राजनेतिक दृष्टि से भी बुरा होता हें--इस 
कुविचार ने यहाँ की मुद्रा-नीति वेसी न होने दी जिससे यहां के उत्पादक- 
वर्ग को यथेष्ट सहायता मिल सकती थी--जो उद्योग-धंधों का मुद्रा- 
सम्बन्धी प्रभाव दूर कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर सकती 
थी, जिससे मरुभूमि में भागीरथी बहाई जा सकती थी और बालू को 
सोने में परिणत किया जा सकता था | पर यह सब न होकर हुग्रा कुछ 
और ही, कारण कि “रोप॑ पेड़ बबूल को, आम कहां ते होय ? 

उस मुद्रा नीति का उद्देश्य हो गया दपए की मालियत--चाहे जैसे 
हो--ऊंची-से -ऊंची रखना, जिससे यहां रुपए कमाने वाले ब्रिटिश कम च।री 
या व्यापारी प्रपनी-अपनी कमाई को अधिक-से-अधिक स्टलिंग में तबदील 
कर सकें--जिससे ब्रिटिश माल यहां सस्ता बिक सके और उसकी 
ग्रधिक-से-अधिक खपत हो सके । 

पर इंग्लेंड के लाभ का पअ्रर्थ था भारतवर्ष की हानि। जब रुपए 
की मालियत बढ़ती हैँ तब यहां दाम गिरते हें। यह संभव नहीं कि 
नुकसान से बचने के लिए हम अपने दाम बढ़ा सकें। विदेश में मांग 
नहीं बढ़ी है या हमारे प्रतियोगी पुराने दामों में ही माल बेच रहे हूँ 
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तो हमें ऊचे दाम मिल ही केसे सकते हैँ ? तो बाहर दाम तो पुराने 
ही बने रहे और हमारे प्रतीक की कीमत या मालियत बढ़ जाने से हमारे 
उत्पादकों को कम रुपए मिलने लगे। उनकी लागत प्राय: वही बनी 
रही जो पहले थी । लगान वही देना पड़ता है. कर वही देने पढ़ते हैं, 
महाजन को सूद वही देना पड़ता हे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 
मजूरी भी वही देनी पड़ती हैँ । श्रगर उत्पादक मजूरों से यह कहते हें 
कि रुपए का विनिमय-मूल्य बढ़ने के कारण यहां दाम गिर गए हें, भ्रब 
आ्राप लोग अपनी मजरी में कटोती मंजूर कीजिए तो वे मानते नहीं । 
झगड़ा बढ़ता हैं तो हड़तालें होती हे, कल-कारखाने बन्द हो जाते हे । 
यों भी उत्पादक ऐसी अ्रवस्था में एक हद तक ही ग्रपना काम-काज 
जारी रख सकते हे । जब वे देखेंगे कि बोभ बेहद भारी हो गया तब 
थे उसे जमीन पर पटक देंगे और उत्पादन के धंधे से हाथ खींच लेंगे । 
उद्योग-धंबों के बन्द होने से बेकारी बढ़ेगी, धन-धान्य की पैदाइश 
घटेगी, लोग और भी दीन-हीन-विपन्न हो जायंगे । सरकार को मुद्रा-नीति 
के कारण यहां ऐसी स्थिति एक नही, अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है । 

जब-जब यहा सरकार ने मुद्रा की मालियत--या यों कहिए कि हुंडी 
की दर---ऊंची बांधो हैँ तब-तब उसे ग्रभीष्ठ-सिद्धि के लिए गिरावट- 
नीति का अवलम्बन करना पड़ा हैं । किसी चीज़ की बाजार-दर १२ पेंस 
है, श्रोर सरकार चाहती हूँ कि वह १६ पेंस हो जाय, तो यह 'कंसे हो 
सकता है ? स्पष्ट हैँ कि अगर उस चीज की पैदाइश सरकार के अपने 
हाथ में हे तो वह उसमें कमी करके--उस वस्तु को दुर्लभ बनाके-- 
बाजार में भ्रपनी ऊंची दर चला सकती है । 

बरसों से रुप७ के सम्बन्ध में सरकार यही करती झ्राई है । १८९६३ 
में चादी की टकसाल का दरवाजा स्व-साधारण के लिए बन्द कर दिया 
गया । श्रब मुद्रा का प्रसार सरकार की श्रपनी मर्जी पर रह गया । जब 
चाहें जितना करे, न करे, रुपए की वह जो कीमत मांगतो हूँ, ग्रगर 
लोग उसे देने को तंथार नहीं हें तो उन्हें श्रपनी बढ़ती हुई श्रावश्यकताश्रों 
की पूति के लिए रुपए मिलने के नहीं । हां, मुद्रा-प्रसार रोक कर ही 
सरकार सन्तुष्ट नहीं हुई । जब उसने देखा कि हाथ खींच लेने से ही 
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काम नहीं चलता तब उसने, गिरावट की दिशा में और आगे बढ़कर, 
तरह-तरह की कारसाजियां शुरू कर दी । उहेश था मुद्रा के प्रसार को 
समेट लेना --- चलण से जहां तक हो सके रुपयों को खीच लेना । ऊंचे-से- 
ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर बाजार में रुपए की भीषण टान या तंगी पैदा 
कर दी गई । जो रुपए नोटों के रूप में आए वे जला दिए गए--जो 
चांदी के रूप में श्राए वे गला दिए गए । 

मुद्रा के भ्रभाव के कारण दाम गिरे, और दाम गिरने से तरह-तरह 
के संकट उपस्थित हो गए । उत्पादन की गति या तो बन्द हो गई या 
बिलकुल रुक गई, किसानों की मुसीबत खास तौर से बढ़ गई ।श्राय कम 
हो जाने के कारण लोगों की क्रय-शवित क्षीण हो गई और देश भर में 
दुःख-दारिद्रथ का विस्तार हो गया | ऐसी स्थिति में सरकार की अपनी 
श्राय कम हुए बिना कब रह सकती थी ? पर जब उसकी आय घटी तब 
करों के रूप में प्रजा का बोक श्रोर भी भारी कर दिया गया । इस प्रकार 
हर श्रोर से वही तंग-तबाह की गई। 

पर इस गिरावट-नीति के अवलम्बन का एक कुफल और हुझ्ाा । जब 
रुपए की दर ऊंची कर दी जाती हूं त्रर्थात्‌ स्टलिग सस्ता कर दिया जाता 
है तब स्वभावत: स्टलिग की मांग बढ़ जाती है। यह मांग उस हालत 
में और भी श्रधिक होती है जब लोग समभते हैं कि इतनी ऊंची दर को 
टिकाने में सरकार कभी सफल न होगी । 

मान लीजिए, भ्राज १ रुपए के बदले सरकार ३० पेंस स्टलिंग देने 
को तैयार है श्रौर बाजार का विश्वास है कि यह दर ठहरनेवाली नहीं है । 
उत्ष हालत में जिन्हें कल स्टलिंग खरीदना हे वे आज ही उसे खरीदने 
को दोड़ेंगे; बल्कि बहुत-से खरीदार ऐसे होंगे जो आज स्टलिंग लेकर 
लन्दन में छाड़ दगे और दर गिरने पर--मसलन १४ पेंस हो जाने पर-- 
घर बंठे एक रुपए के दो रुपए कर लेंगे। यह कृत्रिम मांग पूरी करने के 
लिए सरकार ने समय-समय पर करोड़ों के स्टलिग और सोने को काफूर 
हो जाने दिया है । २४ पेंस (सोना) की दर को टिकाने के प्रयत्न में ही 
हमें ५५,५३२,००० स्टलिंग से हाथ धोना पड़ा था और प्राय: ३६ करोड़ 
रुपए की हानि उठानी पड़ी थी । 


सिहावलोकन रेषरे 


जब-जब यहां मुद्रा की मालियत बढ़ाई गई हैँ तब-तब उससे होने- 
वाले लाभों का हमारे शासकों-द्वारा बड़ा ही ग्राकषंक चित्र खीचा गया 
है । पर इस सम्बन्ध में श्राज भी एक बात पूछी जा सकती हे । अगर 
मुद्रा की मालियत बढ़ाने से सचमुच ऐसा हित-साधन हो सकता था तो 
क्या कारण है कि किसी भी दूसरे देश ने श्राज तक उस भांग का श्रनु- 
सरण नहीं किया ? पृष्ठ २०५ पर जो तालिका है उसको ओर पाठकों 
का ध्यान श्राकषित किया जाता हैं । उससे पता चलता हे कि किस हद 
तक संसार मे विभिन्न मुद्राप्"ों की मालियत कम की जा चुकी है | स्वयं 
इंग्लैण्ड ने १९२४ में गोल्ड स्टेण्डड का पल्‍ला फिर-से पकड़ते समय अपनी 
म॒द्रा की सोने में वही मालियत रखी जो लड़ाई से पहले थी । यह गौरव 
सिर्फ हमको प्राप्त हुआ कि जहां उस लड़ाई से पहले हमारे रुपए की 
मालियत १६ पेंस थी वहां लड़ाई के बाद वह पहले तो २४ और फिर 
बाद में १८ पेस हो चली । यह बात समभाने के लिए विशेष कुछ कहने 
की भ्रावश्यकता नही कि श्रगर मालियत बढ़ाने वाला नुसखा इतना गुण- 
कारी होता तो और देश भी उससे लाभ उठाए बिना न रहते । 

अगर इंग्लेण्ड को हमोरे हित का ध्यान होता तो १६३१ में वह हमें 
अपना अभ्रनुकरण करन से न रोकता ओर रुपए को स्ट्लिंग के बन्धन 
से मुक्त हो जाने देता । मन्दी के उस दारुण समय में भी इस देश की 
मुद्रा'नीति दामों को उठानेवाली, किसानों के कर्ज का बोफ हलका करने- 
वाली, बुभे हुए दिलों मे श्राशा और उत्साह को लोटानेवाली न हो सकी । 

फिर एक बार लड़ाई छिड़ी और इंग्लण्ड भारतवर्ष से घंन-जन- 
सम्बन्धी जितनी सहायता ले सकता था, लेने लगा । इंग्ल॑ण्ड हम से जो 
कुछ लेता हैँ उसकी कीमत सोने-चांदी या डॉलर-जंसी मुद्रा में चुकाने में 
प्रसमर्थ है, इसलिए वह सारा भुगतान कागजी स्टिंग में करता है। 
भारत-सचिव को ब्रिटिश सरकार से जो स्टलिंग प्राप्त होता हैँ वह उसे 
रिजवं बंक को देकर उससे यहां सरकार को रुपए दिला देते हें । उस 
स्टलिग से सिक्‍्यूरिटीज खर्र।द कर रिजवे बेंक की लन्दन-शाखा मे रख 
दी जाती हैं और यहां उनके महे नोट निकाल कर चलण में डाल दिए 
जाते हें । लन्दन में प्राप्त होनेवाले स्टलिंग का एक हिस्सा भारतवषं के 


२८४ रुपए की कहानी 


ऋण को चुकाने में ख् कर दिया गया हूं, फिर भी इस समय वहां प्राय: 
८५० करोड़ का स्टलिंग जमा हूँ । यों भारतवर्ष कजंदार से साहुकार बन 
गया है, श्रौर इस समय हमें चिन्ता हैँ तो इस बात को, कि इंग्लैण्ड से 
हमारा यह पावना कब प्रौर किस रूप में वसूल हो सकेगा । 

ऊपर कहा जा चुका है कि उस स्टलिग के मह्े यहां नोटों के रूप 
में रवए जारी कर दिए गए हैं । इस समय नोट-प्रसार प्रायः 5५० करोड़ 
हूँ । लड़ाई से पहले यह प्राय:२१७ करोड़ था । मुद्रा के परिमाण में यह 
वृद्धि फुलावट' कही जा सकती है या नहीं ? 

इसके उत्तर के लिए मीमांसा-भाग का तृतीय ग्रध्याय देखना चाहिए। 
वहां फुलावट की परिभाषा यह दी गई हँ-'भ्रवश्यकता से अधिक * “हद 
से बाहर नोटों का चलण', और बताया गया हूँ कि “यह तरीका तभी 
काम में लाया जाता है जब कि सरकार आथिक कठिनाइयों में फंसी हुई 
होती हैँ या दिवालिया बनने की राह पर होती है ।” 

भारत-सरकार की स्थिति ऐसी नहीं कही जा सकती। न तो वह 
प्राथिक कठिनाइयों में फंसी हुई हे, न दिवालिया बनने की राह पर है। 
यहां जो नोट-प्रसार हुआ है उसे मीमांसा-भाग के लेखक के शब्दों में 
“स्वाभाविक विस्तार” कहना ही उपयुक्त होगा । यहां भारत-सरकार को 
ग्राथिक संकट से उद्बारने के लिए नोट नहीं छापे गए हे । यहां तो इतना 
ही हुआ है कि इस देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ी है, दाम बढ़े हैं, और 
आवश्यकतानुसार नोटों का प्रसार बढ़ा हूँ । यह सच हे कि रिजवं में इन 
नोटों कमी पुश्ती के लिए सोने की जगह स्टलिंग है । पर स्टलिग के पीछे 
ब्रिटिश सरकार की साख हैँ श्रौर उसकी क्रय-शक्ति आज भी खासी 
ग्रच्छी है । 

नोटों के चलण के सम्बन्ध में दो-एक और बातें ध्यान मे रखने की 
हैं । पहले नोटों के साथ चांदी के रुपए भी चलण में थे । अ्रब चांदी के 
रुपयों का चलण नहीं के बराबर रह गया है| फिर नोटों की बहुत बड़ी 
तादाद बेकों में या अ्रन्यत्र अक्रिय पड़ी हुई हें। बाजार में माल के 
खरीदार हे, पर माल नहीं हैं । कहना चाहिए कि लोगों की क्रय-शक्ति 
दबी पड़ी हु और उसका दामों पर कोई असर नहीं पड़ रहो हैँ । यहां 


सिहावलोक न रश्प्श्‌ 


दामों का बढ़ना विशेषतः जिन्‍सों के भ्रभाव के कारण हुआ हैं, न कि 
चलण के विस्तार के कारण । 

रुपए से हमारी जो सेवा हो सकती थी उसे वह अभी तक नहीं कर 
पाया हैं। पर आशा की जाती हे कि देश के भावी निर्माण में वह समु- 
चित भाग ले सकेगा । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रुपया श्राखिर 
एक प्रकार का टिकट या चित्नि-मात्र हें जिसे केवल यह सूचित होता 
है कि अ्रमक ने इतना श्रम किया या उत्पादन किया या इतने का माल 
बेचा । बड़े ग्रफसोस की बात होगी अगर निर्माण का कार्य इसलिए स्थ- 
गित रहे कि सरकार के पास काफी टिकट या प्रमाणपत्र नहीं हें। भारत- 
भूमि रत्नगर्भा है । उन रत्नों को बाहर निकालने के लिए करोड़ों श्रमिक 
मौजूद हँ । आवश्यकता है ऐसी मुद्रा-नीति की जो अक्रिय को सक्रिय 
बना सके, बेकार को काम में लगा सके, प्रकृति ने श्रपनी मुद्री में जो कुछ 
बन्द कर रखा हैँ उसे बाहर निकाल कर स्वंसाधारण के लिए उपलभ्य 
कर सक्रे । 

पर यह तभी हो सकता हैँ जब वह मुद्रा-नीति सचमुच हमारी अपनी 
हो । रुपए के इतिहास की सड़क अन्त में हमें इसी नतीजे पर पहुंचाती 
हैं कि स्वतंत्र हुए बिना हम न तो उसका अपने हित-सांधन के लिए सदु- 
पयोग कर सकते हूं, न दुः:ख-दारिद्रथ के इस दलदल से निकल सकते हैं। 


परिशिष्ट 


१ 
जिन्सों का आयात और निर्यात' 
लाख रुपए 
साल आयात निर्यात आयात से 

१९०९-६० से १९१३-१४ निर्यात ग्रधिक 
तक का सालाना श्रौसत १४५,८५ २२४, १२ ७८,२७ 
१६१४-२५ से १६१८-१९ 

तक का सालाना झऔसत १४७,८० २२४, ११ ७६,२३९ 
१६१६-२० से १९२३-२४ 

तक का सालाना औसत २५४,०५ ३००,९६ ४६, € १ 
१९२४-२५ से १९२८-२९ 

तक का सालाना औसत २४१,४३ ३५१,९२ ११०,४६ 
१९२६९--३० २४०,५० ३१७,६३ ७७, १३ 
१६३०--३ १ १६४,८० २२५,६४ ६०,८४४ 
१९३१--३२ १२६, २७ १६०,५५ ३४,१ै८ 
१६३२--र ३ १२३२,५६ १३५,४९ २,६० 
१९३३--३ ४ ११५,२९ १५०,६७ ३५,२३१ 
१६९३४--३ ५ १३२,२६ १५५,२२ २२.६३ 
१९३५--३६ १२४,४२ १६४,२६ २९,८७ 
१६३६--३७ १२५२४ २०२,२७ ७७, १३ 
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जो माल भारत-सरकार ने मंगाया या बाहर भेजा वहू इस 


त/लिका के बाहर है । 


१९३७--- ३८ से बर्मा ब्रिटिश भारतवर्ष का प्रंग नहीं है । 


परिशिष्टट २८७ 

१९३७--३८ १७३,७९. १८६,२१ १५,४२ 
१६३८ --३६ १५२,३६ १६६९,२२ १६,८६ 
१९३६-४० १६५,२९. २१३,५८ ४८,२६९ 
१६४०-- १ १५६,७९. १६५,६७ ४१,८८ 
१९६४१--४२ १७३,०१ २५२,६१ ७६,६९० 
१६४२-४३ ११०.२३४ ६६४,५५ ८ढे,२१ै 

र्‌ 
सोने का आयात (7) 
या नियांत' (-:) 
साल ग्रौंस में वजन रुपयों में कीमत 


१६००-०१ से १६०४--०४५ 
तक का सालाना श्रोसत + 
१९०५-०६ से १६०६--१० 
तेक का सालाना औसत 
१६१०-११ से १६१४--१५ 
तक का सालाना औसत 
१६१५-१६ से १९१९--२० 
तक का सालाना औसत 
१६२०-२१ से १६२४--२५ 
तक का सालाना झौसत 


६९७६,२०६ + ६,२३,४३,७७४ 
-- १ै,5४४,७७९ “2? ११,७४,१२,०६५ 
ना 5,१११,३८८५ के २४०,३०८,२१,७१७ 
न २,१४५,८5३४ + १३,४१,४२,७७६ 
+ 5४5ै,४१६,८०७ + र२ेष,७०,६५, २८२ 

'भारत-सरकार श्रौर व्यापारियों-ह्वारा जो सोना या चांदी यहां 
मंगाई गई या बाहर भेजी गई उसको स्थिति इन दो तालिकाश्रों में 
दिखाई गई हैं । जोड़-बाकी के बाद जो आयात या निर्यात बचा वही 


संख्याओं-द्वारा सूचित किया गया है । जब से लड़ाई छिड़ी, सोने चांदा 
के आयात या निर्यात से सम्बन्ध रखनेवाले प्रांकड़ों का प्रकाशम बन्द है । 
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१६२२ श्रौर १६४० के बीच नए रुपयों की ढलाई नहीं हुई । 
ढलाई के जो आंकड़े ऊपर दिए गए हे उनमें ऐसे सिक्के भी शामिल 
हैं जो समय-समय पर देशी रियासतों के लिए ढाले गए हैं । 


६ 
चलण की घटा-बढ़ी 
हर साल के भ्रन्त में यह हिसाब किया जाता है कि कितने नोठ या 
रुपए चलण में गए (30507007 ० ८प्र/27८०) और कितने 
चलण से निकल श्राए (२८८पा॥ ० ८प्रा।27८9 ) चलण से यहां मतलब 


चलण से हैँ । रिजवंबेक की स्थापना से पहले इसे निश्चित करने का यह 
सार्वजनिक तरीका था:--- 
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(१)नोटों के सम्बन्ध मे यह देखा जाता था कि कितने नोट जारी किए 
जा चुक्रे थे और साल के ग्रस्त में कितने सरकारी खजाने ( [/2४5५॥८७) 
और इम्पीरियल बेक की प्रधान शाखाग्रों में *ह गए थे। जो बाकी बचता 
वह (सावंजनिक) चलण में समझा जाता । 

उदाहरण--- १९२८-२६ के आरम्भ मे (सावंजनिक) चलण में 
१,७४,५३ लाख रु पए के नोट थे। उसके अन्त में चलण में थे १,७८५,१० 
लाख रुपए के नोट । तो इसके माने यह हुए कि उस साल और ३,५७ लाख 
रुपए के नोट चलण में गए । 

१६३४-३५ के आरम्भ में (सावंजनिक) चलण में १,६३,८८ लाख 
के नोट थे। उसके अन्त में चलण में १,.६३,५६ लाख के नोट थे । तो इसके 
माने यह हुए कि उस साल चलण से ३२ लाख के नोट वापस आ गए । 

नोट ज्यादा जारी किए गए---उनका प्रसार बढ़ा--लेकिन नए 
नोट सरकार के अपने खजाने मे ही पड़े रहे तो (सावंजनिक) चलण में 
कोई वृद्धि नही हुई । इसी प्रकार अगर चलण से नोट वापस आए और 
करेन्सी रिजर्व मे न जाकर सरकारी खजाने मे पड़े रहे तो नोट जितने 
जारी किए जा चुके थे उतने ही खड़ रहे-- उनके प्रसार म॑ किसी प्रकार 
की कमी नही हुई । 

(२) रुपयों के सम्बन्ध में यह देखा जाता था कि कितना सरकारी 
खजाने (]+0९४5प7०५ ) ओर करेन्‍सी रिजवं मे बच रहा, जितना टक- 
साल से ढल कर आया झौऔर कितना गलाने या फिर से ढालने के लिए 
टकसाल भंजा गया । दूस जोड़-बाकी हिसाब से यह पता चल जाता कि 
चलण में कितना गया या चलण से कितना वापस आया । (इम्पीरियल 
बेंक की प्रधान शाखाओं में जो रुपया रहता वह इस हिसाब मे नहीं लिया 
जाता था, क्योकि उसका परिमाण बहुत कम होता था) न 

उदाहरण १९३२--३३ के ग्रारम्भ में रोकड़ इस प्रकार थी---- 

सरकारी खजाने में १,०० लाख रुपए 
करेन्सी रिजवं में १०१,९६ 
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जोड़ २ ; ० २,६६ कै 7 


परि शिष्ट २९५ 


साल के अन्त में रोकड़ इस प्रकार थी: --- 


सरकारी खजाने में ६३ लाख रुपए 
क रेन्सी रिजवं में ६६, ३४ 
जोड़ ६७.२७ १! )) 


अर्थात्‌ ५,६६ लाख रुपए (सार्वजनिक) चलण में गए। पर उसी 
सोल १३,२५ लाख रुपए टकसाल में गलाने या फिर से ढालने के लिए 
भेजे गए । तो निष्कर्ष यह निकला कि उस साल (१३,२५-५,६६ ) 
अर्थात्‌ ७,,६ लाख रुपए चलण से निकल गए । 

रिजवं बेक की स्थापना के बाद से यह हिसाब इस प्रकार होने लगा 
है: 

भ्रब सरकारी खजाने ([7085प५70९५) के नोट सावंजनिक चलण 
के भ्रन्तगंत माने जाते है । कितने नोट चलण में गए या कितने वापस 
ग्राए, यह पता लगाने के लिए सिर्फे रिजव॑ बेक के प्रसार-विभाग ([5500- 
[7)00%070707) के नोटों की घटा -बढी पर ध्यान दिया जाता हैं। 
इसी प्रकार, कितने रुपए चलण में गए या कितने वापस आए--इसका 
पता ग्रब रिजवं बेक के प्रसार-विभाग की रोकड़ की घटा-बढ़ी से ही 
चलता हैं । 

कब कितनी करेन्‍्सी चलण में गई औश्लौर कितनी उसमें से वापस श्रा। 
गई (-) उसका लेखा नीचे दिया जाता है: -- 


लाख रुपए 
रुपए नोट जोड़ 

१६१४--१५ से १६९१८६--१६९ तक 
५ वर्षों को औसत २२,०८५ १६,७२९ रे८,८० 
१६१६--२० २०,०६६ २०,२० ४०,२६९ 


१६२०--२ १ २५,६८५ “77,६० २१,४५८ 


. इसमें रेजगारी शामिल नहीं हे । पर इधर भारत-सरकार-द्वारा 
जारी किए गए एक रुपए के नोट शामिल हें। 
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